अाक्कथन 


इस बात पर सभी शिक्षा-शास्त्री एकमत हैं कि मातृभाषा के माध्यम से दी गयी 
शिक्षा छात्रों के सर्वागीण विकास एवं मौलिक चिन्तन की अभिवृद्धि में अधिक सहायक होती 
है । इसी कारण स्वातंत्रय आन्दोलन के समय एवं उसके पूर्व से ही स्वामी श्रद्धानन्द, रवीन्द्र 
नाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी जैसे देशमान्य नेताओं ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देते 
की दृष्टि से आदर्श शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित्ग कीं । स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी देश में शिक्षा 
सम्बन्धी जो कमीशन या समितियाँ नियुक्त की गयीं, उन्होंने एक मत से इस ख्िद्धा्त का 
अनुमोदन किया। 

इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा थी--पश्रेष्ठ पाठय-प्रन्थों का अभाव । हम सब जानते 
हैं कि न केवल विज्ञान और तकनीक, अपितु मानविकी के क्षेत्र में भी विश्व में इतनी तीब्ता 
से नये अनुसंधानों और चिन्तनों का आगमन हो रहा है कि यदि उसे ठीक ढंग से गृहीत 
न किया गया तो मातृभाषा से शिक्षा पाने वाले अंचलों के पिछड़ जाने की आशंका है। भारत 
सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस बात का अनुभव किया और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में 
विश्वविद्यालयीन स्तर पर उत्कृष्ट पादय-ग्रन्थ तेयार करने के लिए सम्‌ूचित आश्िक दायित्व 
स्वीकार किया। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह योजना उसके शत-प्रतिशत अनुदान से 
राज्य अकादमियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश में हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को 
स्थापना इसी उद्देश्य से की गयी है। 

अकादमी विश्वविद्यालयीन स्तर की मौलिक पुस्तकों के निर्माण के साथ, विश्व को 
विभिन्न भाषाओं में बिखरे हुए ज्ञान को हिन्दी के माध्यम से प्राध्यापकों एवं विद्याथियों को 
उपलब्ध करेगी । इस योजना के साथ राज्य के सभी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय 
सम्बद्ध हैं। मेरा विश्वास है कि सभी शिक्षा-शास्त्री एवं शिक्षा-प्रेमी इस योजना को प्रोत्सा- 
हित करेंगे । प्राध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि वे अकादमी के ग्रन्थों को छात्रों तक पहुँचाने 
में हमें सहयोग प्रदान करें जिससे बिना और विलम्ब के विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के 
शिक्षण का माध्यम हिन्दी बन सके । 


जगदीश दारायण अवस्थी 
शिक्षा मंत्री, 
अध्यक्ष मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


अस्तावना 


शिक्षण के सम्बन्ध में आधुनिक युग में बहुत से नये प्रयोग किये गये हैं और अब 
यह विषय सर्वांगपूर्ण शास्त्र का रूप ले चुका है। शिक्षा-मनोविज्ञान, पाठ्यपुस्तक निर्माण, 
सहायक पाठ्यक्रम, शारीरिक प्रशिक्षण, शाला प्रशासन एवं पयंवेक्षण आदि सभी शैक्षणिक 
अंगों पर बराबर नयी खोजें जारी हैं और उनके परिणामस्वरूप नित नयी जानकारी प्राप्त 
होती जा रही है। स्वयं भारत में अनेकों संस्थाएँ इस दिशा में कायरत हैं और पुस्तक निर्माण 
के कार्य-समूहों (४४००८४४०७०) से लेकर प्रश्न-पत्र निर्माण तक के लिए प्रायः हर राज्य में 
वर्कशाप चलते रहे हैं। कई संस्थाएँ केवल भाषा-शिक्षण पर कार्य कर रही हैं और इधर 
मातृभाषा के शिक्षण के सम्बन्ध में भी बहुत से नये प्रयोग किये गये हैं। 


शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के साथ शाला-पयंवेक्षण और प्रशासन का काम भी 
दिन-पर-दिन अधिक महत्व का होता जा रहा है। अब यह कार्य औपचारिक खाना-पूरी का 
नहीं रह गया है। प्रशासक और पयंवेक्षक को व्यवस्था और स्तर के उन्नयन में सीधा योग 
देना पड़ता है। हमारे देश में इस दिशा में जो काय हुआ है उसका अधिकांश पश्चिम का 
अनुकरण है। भारतीय वातावरण, साधनों तथा उद्देश्य को व्यावहारिक रूप देने में संलग्न 
कार्यकर्ताओं की दृष्टि से यूरोप और अमेरिका से बहुत कुछ भिन्‍नता है। इसलिए यह 
आवश्यक है कि भारतीय शालाओं के पर्यवेक्षक और प्रशासक भारतीय परम्पराओं और 
परिस्थितियों के अच्छे जानकार हों । उनका व्यक्तित्व ईमानदार हो और यदि सम्भव हो 
तो, समपित भी । 

श्री मलैया दम्पत्ती का प्रस्तुत ग्रन्थ विषय की व्यापक विवेचना कर अनेक महत्वपूर्ण 
तथ्यों को पाठक के समक्ष उपस्थित करता है । श्री के० सी० मलेया और उनकी धर्मपत्नी 
डा० विद्यावती मलैया को शालाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का दीघेकालीन अनुभव प्राप्त 
है । आशा है, उनकी यह पुस्तक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 
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शिक्षा राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य हेतु आवश्यक 


... लोकतंत्रीय तथा सावंजनिक शिक्षा वर्तमान यूग की विशेषता है। आज शिक्षा सबसे 
बड़ा राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है। वास्तव में उन्नत देशों में तो लगभग एक-चौथाई जनसंख्या शिक्षा 
से संबंधित कार्यों में संलग्न है । अमेरिका में बच्चों की कुल संख्या का ५२ प्रतिशत भाग 
माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अध्ययन कर रहा है। भारत में भी राष्ट्रीय बंजट का लगभग 
२० प्रतिशत भाग शिक्षा हेतु व्यय किया जाने लगा है। मध्यप्रदेश, केरल तथा अन्य राज्यों 
में तो राज्य बजट का लगभग ३२३ प्रतिशत भाग शिक्षा हेतु व्यय किया जा रहा है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि प्रायः सभी देशों में, चाहे वे उन्‍नत हों, विकसित हो रहे हों या 
अविकसित हों; शिक्षा की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाने लगा है तथा यह 
अधिक सजगता से अनुभव किया जाने लगा है कि शिक्षा ही विकास की नींव है। यही कारण है 
कि शिक्षा के माध्यम से ठीक युवकों के बहुमुखी विकास में अधिकाधिक रुचि ली जाने 
लगी है । शिक्षा में अधिक रुचि लिये जाने का कारण यह है कि जनता में यह विश्वास 
सुदृढ़ होता जा रहा है कि राष्ट्रीय हित बालक-बालिकाओं को अच्छी तरह शिक्षित करने 
में ही निहित है । यदि देश में अधिक बच्चों का जीवन सुखी, स्वस्थ तथा संतोषपूर्ण है 
तो देश का भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल होगा । क्‍ 


” शिक्षा-प्रशासन की आवद्यकता तथा महत्व 


विकसित, विकासशील तथा अविकसित सभी प्रकार के राष्ट्र शिक्षा पर अधिक से 

अधिक व्यय करने में संलग्न हैं। करोड़ों व्यक्ति बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्यों में जुटे हुये 

हैं । करोड़ों बच्चे विभिन्‍न प्रकार की शालाओं में शिक्षा पा रहे हैं । इन सभी कारणों से यह 

आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशोसन उत्तम तथा उचित हो जिससे शिक्षा व्यवस्था समुचित रहे । 
शिक्षा-प्रशासन उत्तम होने से शिक्षा में असमानता नहीं रहेगी । लोकतंत्र में यह अति आवश्यक 

है कि सभी को शिक्षा. के समान अवसर उपलब्ध कराये जायें । कोई भी क्षमतावान 

बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके । इसी प्रकार गरीबी, जाति-भेद, लिग-भेद आदि भी 

शिक्षा में किंसी प्रकार बाधक तत्वों के रूप में न रहें । इन सभी की उचित व्यवस्था ह्वेतु 


रु शिक्षा-प्रंशासन एवं पय वेक्षण 


उत्तम तथा समुचित शिक्षा-प्रशासन अति आवश्यक है । शिक्षा में समानता तथा स्वतंत्रता 
तभी सम्भव हैं जबकि शिक्षा प्रशासन उत्तम और समुचित हो । इसलिए यह आवश्यक है 
कि शिक्षा प्रशासन उत्तम लोकतांत्रिक तथा समुचित रूप से व्यवस्थित रहे । 


लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियाँ अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तंत्र चलाती 
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है तथा समयानुसार इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है 
कि शिक्षा-प्रशासन ठोस आधारों पर विकसित किया जाये जिससे शासन में राजनीतिक दलों 
के परिवर्तन से शिक्षा व्यवस्था में कोई अव्यवस्था न आ सके। परिवर्तन के समय में कोई 
ठोस, व्यवस्थित तथा उत्प्रेरक तत्वों का आधार तथा सहारा. अति आवश्यक रहा है । 
शिक्षा क्षेत्र में उत्तम शिक्षा-प्रशासन ही इस प्रकार का आवश्यक ठोस आधार तथा सहारा 
प्रदान कर सकता है। इस दृष्टि से भी हम देखते हैं कि उत्तम.. व्यवस्थित, ठोस शिक्षा- 
प्रशासन अति आवश्यक है। 


प्रशासन, किसी भी संगठन या संस्था को उसके आदश्श तक पहुँचने में सहायक होता 
है.। अतः प्रशासन.जिस स्तर का होता हैं, संगंठन या संस्था उतनी ही अधिक कुशलता से 
कायं त रहती. है । शाज्ञाओं तथा शिक्षण संस्थाओं को व्यवस्थित तथा अपनी सम्पूर्ण क्षमत्ता 
से काय रत॒रखने के लिये उत्तम शिक्षा-प्र शासन अति. आवश्यक है। उत्तम शिक्षा प्रशासन 
ही शिक्षण-संस्थाओं में. कार्यरत ,शिक्षकों, अन्य कमंचारियों, बच्चों तथा जनता सभी को 
द्यवस्थित तथा' समुचित ढंग .से, कार्यरत रख सकता. है । अतः शिक्षण संस्थाओं के समुचित 
विकास तथा व्यवस्थित रूप से गतिशील एवं कार्यशील रखने के लिये उत्तम शिक्षा-प्रशासन 
अति आवश्यक है.। 


शिक्षा-प्रशासत का 'महत्वेपर्ण कायं तथा उद्देश्य है--शिक्षा-प्रक्रिया से संबंधित माने- 

'वींये' साधनों तंथा भौतिक साधनों को व्यैवस्थित ढंग से का्यंशील करके बालक-बालिकाओं 
तथा प्रौढ़ों का समुचित विकास करने में सहायक होना । शिक्षा में मानंबीय तथा भौतिक 
दोनों प्रकार के साधन अत्यन्त अधिक संख्या में आवश्यक रहते हैं । जीवन, तथा समाज के_ 

किसी भी क्षेत्र में इतनी अधिक संख्या में इतने अधिक साधन जुटाना आवश्यक नहीं रहता 

है.। केवल साधन जुटाना ही शिक्षा में; आवश्यक नहीं है ।.इन साधनों में . समच्च्र्य भी अति 

आवश्यक, है। शिक्षण प्रक्रिया के, विभिन्‍न तत्वों , को ,जुटाने [एवं इतमें समन्वय स्थापना हेतु 

शिक्षा-प्रशासन ; ब्रति:आव्श्यक है. । उत्तम - शिक्षानप्रशासन: के अभाव में शिक्षा से संबंधित 

सोनवीय तथा !भोतिक | साधनों'में समस्त॒य॒एवं उपयोगी - उपलब्धि तथा ,सम्ब्न्ध सम्भव ही 


है! 
जा 
नहीं. न 
'झयः हे श हैः |॥ ] 
+ + / हैक, 


उत्तेम तथा अधिकंतम उपलब्धियों हेतु यह आवंश्यक हैं कि किसी भी प्रक्रिया से 
अप॑न्य्य कीं न्यूनेतेम' किया जाये १ शिक्ष:-प्रक्रिया में धन, बंच्चे; पालक, शिक्षक, प्रस्तके, पाठय- 


कर्म, परीक्षण, ,शिक्षेण विधियाँ, ईमारतें, उपकरण, आदि बंहुंते अधिक संख्या' में संलग्न 








शिक्षा-प्रशासंन--आवश्यकता, महत्व तथा अर्थ हि 


रहते हैं । उत्तम शिक्षा-प्रशासन के माध्यम से ही इन सभी के अपव्यथ को न्यूनंतम कर 
अधिकतंम उपलब्धियों की आशा कीं जा सकती है। इस दृष्टि से भी उत्तम शिक्षा-प्रशासन 
अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी तत्वों को जितने अच्छे ढंग से इकट्ठा किया जायेगा तथा 
जितना अधिक समन्वय इनमें स्थापित किया जायेगा, शिक्षा-प्रशासन उतना ही अधिक सफल 
समझा जायेगा । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों तथा प्रौढ़ों की संख्या, राष्ट्रीय धन के व्यय, 
लोकतंत्र में विभिन्‍न समयों में विभिन्‍न राजनीतिक दलों के सत्तारूढ़ होते रहने, अत्यधिक 
संख्या में मानवीय तथा भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनमें समन्वय स्थापना करन 
शिक्षण प्रक्रिया में अपव्यय को न्यूनतम रखने आदि सभी दृष्टियों से उत्तम शिक्षा-प्रशासन 
का महत्व एवं आवश्यकता अत्यधिक है। बिना उत्तम शिक्षा-प्रशासन के शिक्षा की समुचित 
एवं उत्तम व्यवस्था करना सम्भव ही नहीं है। यही कारण है कि वतंमान में शिक्षा-प्रशासन 
प्र अत्यधिक ध्यान दिया जान लगा है तथा इसे शिक्षा का आवश्यक तत्व माना जाने 
लगा. है। 


शिक्षा-प्रशासन---अर्थे 


शिक्षा-प्रशासन सामान्य प्रशासन के विस्तृत क्षेत्र का ही एक भाग है।. इसीलिए 
सामान्‍य प्रशासन के तत्वों तथा शिक्षा-प्रशासन के तत्वों में समानता रहती है ।' लोकतंत्र 
में शिक्षा की उपादेयता तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह अति आवश्यक है कि शिक्षा- 
प्रशासन का स्तर उच्च हो तथा शिक्षा में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट समझा जाय । 


शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का अध्ययन नवीन ही है यद्यपि प्रारम्भ से ही व्यवहार 
में शिक्षा-प्रशासन का उपयोग होता रहा है। सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन से तात्पय॑ 
शिक्षा-व्यवस्था या शिक्षा-संगठन से रहा है। परन्तु शिक्षा-प्रशासन केवल, शिक्षा-व्यवस्था 
ही नहीं है। इसका संबंध शिक्षा-नियोजन, शिक्षा-संगठन, शिक्षा-निदंशन, , शिक्षा-विधि एुवँं 
शिक्षा-पर्यवेक्षण आदि से भी है।शिक्षा-प्रशसन्‌ शिक्षा-प्रबन्धकों, तथा शिक्षा-उपकरणों. से 
संबंधित है । इसके साथ ही शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यक्तियों, कमंचारियों तथा 
अधिकारियों का भी शिक्षा-प्रशासत से संबंधं है। शिक्षा-प्रशासन कां क्षेत्र विंस्तुत है तथा 
इसके अर्थ भी अनेक हैं। इसके अथ में विभिन्‍नता को सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि 
'शिक्षा-प्रशासन के अन्तगंत शिक्षा-परिषद्‌ के सदस्यों, शिक्षा-विभागं के उच्च शिक्षा- 
अधिकारियों से लेकर प्रत्येक शांला के शिक्षक, बालक तथा अन्य कमंचारी आदि सभी 
सम्बंधित व्यक्तियों का समावेश रहंता है । 


किसी भी प्रशासनीय कार्य में निम्नलिखित तीन. क्रियाएँ शामिल रहती. हैं : 


(१) योजना तैयार करना तंथा नीति निर्धारण करना । 


६ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(२) योजनाओं तथा नीतियों को जनता के माध्यम से कार्यान्वित करता । * 
(३) योजनाओं तथा नीतियों संबंधी कार्यावलि एवं उपलब्धियों का स्तर उच्च 
रखना । 

शिक्षा-प्रशासन में भी इन्हीं तीनों क्रियाओं का समावेश रहता है शि क्षा-प्रशासन 
का संबंध शिक्षा से ही रहता है। शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु यह शिक्षा-संबंधी योज- 
नाओं तथा नीतियों का निर्धारण करके उन्हें कार्यान्वित करने की स्थितियों का विकास 
करता है। शिक्षा-प्रशासन (१) शिक्षा-उद्देश्यों, (२) शिक्षा-संगठन तथा (३) शिक्षा- 
अभ्यासों संबंधी योजनाओं तथा नीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वयन विशेष रूप से करता 
है। इन तीनों क्षेत्रों के अतिरिक्त शिक्षा-प्रशासन सेवा में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मे- 
चारियों के संबंधों की भी देख-रेख रखता है। योग्य नेतृत्व का चुनाव तथा व्यवस्था, 
शैक्षणिक कार्यक्रम की रचना, संगठन तंथा कार्यान्विति, छात्र-शिक्षक संबंधों की व्यवस्था, 
शाला के भौतिक साधनों की व्यवस्था, शाला की आथिक स्थिति ठीक बनाये रखने हेतु 
व्यवस्था एवं शिक्षा-शोध आदि अनेक अन्य बातों के संबंध में नीति निर्धारण एवं योजना 
निर्माण का संबंध भी शिक्षा-प्रशासन से रहता है। इस प्रकार शिक्षा प्रशासन इन 
विभिन्‍न प्रकार के क्षेत्रों के संबंध में (१) नीति निर्धारित तथा योजना का निर्माण करता 
है, (२) इन्हें कार्यान्वित करता है तथा (३) इनकी कार्यान्विति का उचित मूल्यांकन 
करता है। ये तीनों प्रकार की क्रियाएं शिक्षा-प्रशासन द्वारा शाला तथा शिक्षा के संबंध 
में सम्पन्न की जाती हैं । 


शिक्षा-व्यवस्था तथा शाला-संचालन संबंधी इन्हीं बातों तथा क्रियाओं को ध्यान 
में रख कर अनेक विद्वानों ने शिक्षा-प्रशासन की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं : 


फॉक्स, विश तथा रफनर ने. $८॥00 4क्काकाएंड#८07---२४०//6 थी 22/0८४4४/४5 
नामंक पुस्तक में शिक्षा-प्रशासन को सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि माना है जिसके माध्यम 
से शेक्षणिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किये जाते हैं ।” (“:ऋतप८ब्४४०एद्न 

बैदेपएतांफबएा 5 4 8४ बपएं।ए प्रफ्ण्पडा जया फ्रोल कंचटपंएटड णी पट 
टतपप450०72 छ70०65४ पाए ०€ रट्टपएलए म्टथांडटव,? छ. 2). 





८ गर ने अपनी पुस्तक 7,०८८ 2:9८ :५८70007 4६077757470% में शिक्षा-प्रशासन' 
का अथ व्यक्त करते हुए लिखा है कि “शाला-प्रशासन शाला में नियुक्त कमंचारियों का 
चुनाव, नियुक्ति वथा काय निर्धारण है तथा शाला संबंधित व्यक्तियों का--कर्मंचारीगण 
छात्र, परिषद्‌-सदस्य, समाज के सदस्य--के बीच समन्वय तथा नेतृत्व करना है जिससे उचित 
तथा सक्षम शिक्षा की दिशा में नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन तथा उन्नयन हो । 
(5८0०० 46प्रांफॉंडधबांग प्राबए 9९ तृलीगल्ते 45 पाठ इट[०८प४ं०० 2.00 ०्या 
बाते 35अं8ुगठर ० फट 80007 ०2गए)०ए०वे ऊल्ड०्णल बात घाट ००गरवंग्रब० 
थ्यवें क्‍०2९०:४४४७ र्ण्त्राः $जा०ग-ब5०८ंबप्व्त एथाइण्प्राय2-..6०००१०५ €९४,  9प075, 


शिक्षा-प्रशासन--आवश्यकता, महत्व तथा बर्थ ७ 


6००0 प्राध्णो. 25% 470 77०7706७४ ० पाह €०ाजा(६26---घ ८7८४००९४, ०४टटप्धंपए, 
-बगवे 4फ्रण्णंाड ऊगालंढ जग्रेणा फ्रबॉप्ट क्‍0ए इ20ए76 बाते दीलंलां €तपटब४०१.7 
क्र) द 

फ्रेंच हल तथा डाडस्‌ ने 44/86/7८६४ 78878 $४८४००7 46/00४57०7४०४ पुस्तक में कहा 
है कि शिक्षा प्रशासन अन्य शक्षणिक, धामिक या मानव सेवा करने वाले समाज-सेवा संगठनों 
के प्रशासन के समान अधे-सावंजनिक स्वरूप का है तथा इसे लोक प्रशासन ही मानना 
चाहिये ॥ (ऋत्पटबांग्पव 3वगंग्रंडफबपं००, ए]वटतिट, ब्णाड़ जरांगि पा 2ताएां- 
प्रांड0'बप070 णीडउ०लंबी उलन्‍ज़ंटट गछुगाांडबपंणा+ई. जी बा टवपटबपंणान!, 7ट89:0प5 07 
एफपोबिपएठ्एं८ ए्ापए९, वृष्ब४-नछपँ॥0 70. दौबचए४८ढत७ एाबए 76 ०णफछांवटलटत 35 


एपोम० 20ांप्ंड2907. 7 9. 9) 


ग्राईडर तथा रोसेनस्टनगेल ने अपनी पुस्तक >88८ ४५00० 4ककदा४5#9८6॥०॥ में 
व्यक्त किया है कि “सावंजनिक शाला प्रशासन लोक प्रशासन के वृहत्त क्षेत्र का ही एक 
अंग है। फिर भी, लोकतंत्र में सभी सावंजनिक सेवाओं में शिक्षा का महत्व तथा स्वरूप, 
अद्वितीय है। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि आदर्श रूप में स्वीकृत शाला प्रशासन के गुणा- 
त्मक तत्व, सावंजनिक शिक्षा क्रे कायें, प्रक्रियाओं तथा उद्देश्यों के समतुल्य हों।” 
(#एपफफऐ५ इ्ा०ग बतखांपरंडए4५०% 75 ०गए 076 छा ० प6 ए4४ एटबोए 06 फपे- 
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डा० एस० एन० मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 36८छार्बंढा) ०70०0 4क्काइाउध4/70॥--- 
8 खाद 65 बे न्‍086800 7४ 2226 में शाला प्रशासन के संबंध में लिखा है कि “शिक्षा- 
प्रशासन वस्तुओं के साथ-साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात्‌ व्यक्तियों 
के मिलजुलकर और अच्छा कार्य करने से । वास्तव में, इसका संबंध मानवीय जीवों से 
अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम । ( एवंपरटबएंणानों ब6रंगांड02- 
प्णा 45 ०2००९०णाल्व जाप पी शादात28ुलालया ए प्रैध्ग785 2४ छटाी] 35 जाएं प्रफानय 
ए्टोगांगप्रशां0ए, 7.०. पाठ 06006 शण्ंंशह ४०8९77९० रण ए०0976... 7५ डि०, ३६ 38 
प्रकार <णाल्टाग्रववे जफः ग्रषणका 965 बाते ]65 छपी ग्राक्षांएा 2० पएगहु5.? ७. 4) 


डा० एस० पी० सुखिया ने अपनी पुस्तक “विद्यालय प्रशासन एवं संगठन” में लिखा 
है “शिक्षा प्रशासन का अर्थ, शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं अथवा विद्यालयों के लिए 
उनके उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु आवश्यक सभी साधनों, सामग्रियों, परिस्थितियों एवं व्यक्तियों 
का सुसंगठन कर शिक्षा प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना है।” 


८ शिक्षा-प्रशासन एवं पयंवेक्षण 


एल० एस० चन्रकान्त ने 7॥४ #दबा० 0967७7) (9८०४८०००९०, 957) *में 
व्यक्त किया है कि “यद्यपि प्रशासन की कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं है फिर भी इसका 
संबंध व्यक्तियों के अपने समूह से संबंध रखने तथा उनकी क्रियाओं के समन्वय से रहता है।” 
मोर्ट महोदय ने कहा है कि “शाला-प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वह जीवन 
के मौलिक प्रयोजनों को लक्षय में रखकर कार्य करे । शिक्षा-प्रशासन का कार्य दाशनिकों के 
चिन्तन तथा सामान्य प्रगति के बीच सेतु बनने का है ।”* द 
शिक्षा-अशासन के संबंध में उपर्युक्त विचारों पर ध्यान देने से निम्नलिखित तथ्य 
स्पष्ट होते हैं : द | क्‍ 
द (१) शिक्षा-प्रशासंन सामान्य प्रशासन का अंग है। 
(२) शिक्षाअशासन का संबंध शिक्षा संबंधी योजनाओं तथा नीतियों के 
निर्माण, कार्यान्विति तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का समुचित विकास 
करने से है। द 
(३) शिक्षा-पशासन ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रिया के 
. लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किये जा सकते हैं । द 
(४) शिक्षा-प्रशासन वस्तुओं के प्ाथ-साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से है। 
(५) शिक्षा-प्रशासन अन्य क्षेत्रों के प्रशासन से भिन्न है क्योंकि इसमें शिक्षा 
क्षेत्र में कार्य करने वालों के व्यक्तित्व विकास का भी ध्यान रखना पड़ता 
है । अन्य क्षेत्रों के प्रशासन में केवल स्वस्थ एवं उन्नत परिस्थितियाँ 
रखना ही पर्याप्त रहता है। 
(६) शिक्षा-पशासन का कार्य शिक्षा-दार्शनिकों के चिन्तन तथा शिक्षा संबंधी 
सामान्य प्रगति के बीच सेतु बनने का है। 
इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा-प्रशासन सामान्य सावे- 
जनिक प्रशासन का एक अंग है तथा इसका संबंध शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं 
योजनाओं का निर्माण और कार्यान्विति इस दृष्टि से करना है जिससे शैक्षणिक प्रक्रिया 
उत्तम ढंग से चल सके। साथ ही साथ इससे शेक्षणिक प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के 
आपसी संबंध उन्नत हों तथा उनके व्यक्तित्व का विकास भी हो। शिक्षा-प्रशासन एक ऐसा 
साधन है जो शिक्षा संबंधी दार्शनिक चिन्तन की ओर प्रगति करने हेतु वर्तमान वास्तविक 
शक्षणिक गतिविधियों को उल्प्रेरणा देता है । द 
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अध्याय २ 
शिक्षा-प्रशासन का क्षेत्र एवं उद्देश्य 


भारत तथा अन्य सभी विकसित तथा विकासशील देशों में जब शिक्षित किये जा' रहे 
बालकों तथा इनकी शिक्षा पर किये जा रहे व्यय पर विचार किया जाता है तब यह स्पष्ट 
हो जाता है कि शिक्षा एक बृहत्‌ औद्योगिक प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में लाखों शिक्षक, 
प्राचायं, निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा परिषदों तथा 
शिक्षा विभाग के प्रशासनीय कार्यों में भी लाखों व्यक्ति सेवारत हैं। समाज के लाखों-करोड़ों 
व्यक्ति शिक्षा की व्यवस्था तथा संचालन के लिए कर देते हैं तथा करोड़ों बच्चों के पालकों 
के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी निजी या शासकीय उद्योग 
समाज के इतने अधिक सदस्यों से संबंधित नहीं है और न इतने अधिक व्यक्तियों को अपने 
क्षेत्र में संलग्न किये हुए है। आथिक दृष्टि से यदि विचार किया जाये तब भी यह स्पष्ट 
होता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा उद्योग है। विभिन्न राष्ट्र शिक्षा पर अपनी सम्पूर्ण राष्ट्रीय 
आय का २० से ३० प्रतिशत तथा अधिक भी व्यय करते हैं । राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यय 
के अतिरिक्त पालक गण और भी व्यय करते हैं। शाला-इमारतों तथा उपकरणों के रूप में 
शिक्षा के क्षेत्र में लगी सम्पत्ति तो, बहुतु -.ही अधिक हैं। सन्‌ १९४५-४६ में अमेरिका में 
यह सम्पत्ति 5,२००,०००,००००डौलर" आँकी गयी थी। वर्तमान में तो यह सम्पत्ति और 
भी अधिक हो गयी है। प्रत्येक राष्ट्र में शालाओं तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में दर्ज संख्या 
द्रतगति से बढ़ रही हैं। अतः स्वाभाविक है कि शिक्षा बजट में वृद्धि हो। भारत में प्रयास 
किये जा रहे हैं कि देश के प्रत्येक भाग में शाला स्थापित हो जाय । 


शिक्षा-प्रशासन अपने सरलतम रूप में अनेक शिक्षकों की गतिविधियों को एक निर्दिष्ट 
लक्ष्य की ओर उन्‍्मुख करता है और उन कार्यों को सम्पन्न कराता है। इस प्रकार एक क्षेत्र 
में कार्य करने वाले अनेक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी सामान्य लक्ष्य की ओर उन्मुख 
किया जाता है। परन्तु अपने. जटिल रूप में शिक्षा-प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षा नियोजन, 
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१० शिक्षा-प्रशासन एवं प्यवेक्षण 


विभिन्‍न स्तरों पर शिक्षा की व्यवस्था, एक ही स्तर पर विभिन्‍न योग्यता वालों को विभिन्न 
कार्यों में संलग्न करना, निर्देशन देना तथा आवश्यकतानुसार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत 
व्यक्तियों की गतिविधियों तथा कार्यों को समन्वित करना सम्मिलित है। शिक्षा-प्रशासन के 
ये कार्य सदियों के अभ्यास के बाद विकसित हुए हैं । इनमें से शिक्षा-प्रशासन के अनेक कार्य 
अभ्यास तथा भूल के नियम के अनुसार अनुभव द्वारा विकसित हुए हैं। पिछले १०० वर्षों 
से तो शिक्षा-प्रशासन का विधिवत्‌ अध्ययन प्रारम्भ हो गया है तथा इसे एक अनुशासन के 
रूप में मान्य किया जाने लगा है। 

शिक्षा का संबंध जीवन से रहता है तथा उसमें मानवीय तथा भौतिक दोनों पक्ष 
शामिल हैं । इसीलिए शिक्षा-प्रशासन में शिक्षा के मानवीय पक्ष जेसे शिक्षक, वालक, पालक 
तथा भौतिक पक्ष जैसे शाला-इमारत, वित्त, खेल के मंदान, साज-सज्जा आदि दोनों का 
समावेश होता है। शिक्षा-प्रशासन शिक्षा के मानवीय तथा भौतिक साधनों की समुचित 
व्यवस्था से संबंधित रहता है । इन दोनों प्रकार के साधनों के अतिरिक्त समाज के विचार, 
आदर्श, आवश्यकताएँ, शिक्षण-प्रक्रिया में शोध या अनुभव के आधार पर विकास-पाठ्यक्रम 
आदि का अत्यन्त अधिक प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। अतः शिक्षा-प्रशासन का कार्य इन सभी 
में समन्वय स्थापित करना भी रहता है। 


शिक्षा-प्रशासन--कला 


ग्लेडन महोदय का कथन है कि “कला से मानवीय कौशल का बोध होता है । इसमें 
यद्यपि ज्ञान अपेक्षित रहता है तथापि इसमें सिद्धान्त की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक जोर 
रहता है ।”* शिक्षा-प्रशासन इस दृष्टि से अपने सार्वजनिक कार्यों को मस्तिष्क तथा प्राप्त 
साथनों से सम्पन्न करता है! वह शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों को निर्देश देता है तथा शिक्षण- 
प्रक्रि]ग को अच्छी तरह पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। 2४86८ 46#६/४5४#६४४०७ में व्हाइट 
महोदय ने व्यक्त किया है कि प्रशासन की कला किसी ध्येय या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 
निर्देशन, सहयोग तथा नियंत्रण है।”* सामान्य प्रशासन के अनुरूप शिक्षा-प्रशासन में भी 
कला की आवश्यकता होती है । शिक्षा-प्रशासन में भी बुद्धिमानी तथा चतुराई से निर्देशन, 
सहयोग तथा नियंत्रण आदि करना आवश्यक रहता है। शिक्षा-प्रशासन में दक्ष होने के लिए " 
चातुर्य, अभ्यास तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। शिक्षा-प्रशासन की क्रिया गतिशील 
भी है। जसे-जसे साधनों, अभ्यास तथा ज्ञान का अधिक विकास होता जाता है, वसे-वबसे 
शिक्षा-प्रशासन में भी निपुणता का विकास होता जाता है। कुशल शिक्षा-प्रशासन अपनी 
परिवर्तित स्थितियों तथा अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए तत्पर रहता है तभा अन्य 
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शिक्षा-प्रशासन का क्षेत्र एवं उद्देश्य ११ 


कलाकारों की भाँति अभ्यास तथा अनुभव से दक्षता और निपुणता का विकास करता है । 
कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रशासक निर्मित नहीं किये जाते वरन्‌ जन्म से ही उनमें 
प्रशासकीय क्षमताएँ रहती हैं | परन्तु यह सिद्धान्त वर्तमान समय' में मनोविज्ञान की शोधों 
के आधार पर अमान्य किया जाने लगा' है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव 
प्रवृत्ति का दास होकर ही कार्य नहीं करता है वरन्‌ परिस्थितियों तथा समय के अनुसार उसे 
काय करना पड़ता है । अंग्रेजी के महान कवि शेक्सपियर ने भी कहा है “४0706 &#6४०य 
87९६, 80776 8८77९ए6 8768/0९5४ 70 5076 98ए९ 87९27088 77: ए[900 पीटा. 
इसी तरह कला भी अनुभव, अभ्यास, ज्ञान-वृद्धि आदि से विकसित होती है । 


शिक्षा-प्रशासन वेज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में 


विज्ञान में नियमानुकूल निरीक्षण किया जाता है, विधिवत्‌ अध्ययन करके निष्कर्ष 
निकाले जाते हैं। थामसन महोदय ने कहा हैं कि *] [श0एोटत82 ०0फ्राशप्यांटब0० 
गाते ए्बाएंबी26, छोटा वं5 7९8०70९० 97 काल्याततांटबों 078व०एक्ां0ा, कूफटापंपादया: 
बाते वा बाणाड 0्ी एठ्पाटॉइट, 20मरंडादगा बात 20ागर्टाल्त ठिक्रपोक्वा0य 45 
००८7८८. 


शिक्षा-प्रशासन में भी शिक्षा-क्षेत्र के प्रशासन से सम्बंधित बातों या ज्ञान को एकत्र 
कर उसको एक साथ विश्लेषित, सम्बद्ध तथा व्यवस्थित किया जाता है । शिक्षण-प्रक्रिया 
का वेज्ञानिक अध्ययन, मनोविज्ञान के अनेक सिद्धान्तों का उपयोग, शिक्षा-प्रशासन के प्रभावों 
की जाँच, शालाओं का परीक्षण आदि सभी कार्य वंज्ञानिक ढंग से किये जाते हैं। शिक्षा एक 
समाज-शास्त्र है तथा समाज-शास्त्रों का अध्ययन ऋ्रमबद्ध रूप से किया जाता है | इसलिए 
शिक्षा तथा शिक्षा-प्रशासन विज्ञान की भाँति उन्नत हो रहे हैं । 
शिक्षा-प्रशासन-कौशल का विकास पू्व॑जों तथा उच्च अधिकारियों के अनुभवों से होता 
है। शिक्षा-प्रशासन के सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान के बिना कोई भी शिक्षा प्रशासक 
अपने कत्तेव्यों एवं उत्तरदायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर सकता है। हेलन, 
लार्ड मिलवर आदि का विचार है कि प्रशासन की शिक्षा उसी प्रकार दी जा सकती है 
जिस प्रकार बच्चों को शालाओं में शिक्षा दी जाती है। 


शिक्षा-प्रशासन के उद्देश्य तथा कार्य 


इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में “प्रशासन” शब्द का अर्थ “कार्यों का प्रबन्ध यां 
उनको पूरा करना? दिया गया है। शिक्षा-प्रशासन सामान्य प्रशासन का ही एक अंग है। 
अतः शिक्षा-प्रशासन का प्रमूख उद्देश्य शिक्षा संबंधी कार्यों का प्रबन्ध करना या इन्हें पूरा 
करना है। शिक्षा के द्वारा बालक, बालिकाओं, प्रौढ़ या युवकों को समाज की भअपेक्षाओं के 
अनुरूप विकसित किया जाता है | अतः शिक्षा-प्रशासन का उद्देश्य समाज के बच्चों के 


-+ खिाटजएट०ए2०वांब 8#६877709, ५७४०! !, 9. 50. 


१२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


समुचित विकास की स्थितियाँ प्रस्तुत करना तथा शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों 
को अपने कार्य को पूर्ण करने में समुचित तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना है। ग्रेहम 
बेल्फोर ने लिखा है कि शिक्षा-प्रशासन का उद्देश्य सही बालकों को सही प्रकार के 
शिक्षकों से, राज्य के उपलब्ध साधनों के अन्दर उसके खर्च से, सही शिक्षा लेने योग्य बनाना 
है जिससे बालक अपनी शिक्षा से लाभान्वित होने योग्य हों।" इस दृष्टि से यदि शिक्षा- 
प्रशासन के उद्देश्यों पर विचार किया जाये तो यह पता चलता है कि शिक्षा-प्रशासन का सबसे 
महत्वपूर्ण उद्देश्य शेक्षणिक कार्यक्रम के विभिन्न भागों तथा अंगों को समन्वित करना है । 

द्वितीय विश्वय॒द्ध के समय ४४०७४ '[७7-.090५५७7 (/0777758807 ने प्रशासनीय नेतृत्व 
के चार प्रमुख सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों को व्यक्त किया था । ये उद्देश्य तथा सिद्धान्त 
निम्नलिखित हैं : 


(१) प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति है। 

(२) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य करने के अवसर 
उपलब्ध कराना । 

(३) जहाँ आवश्यक है वहाँ श्रेय देना तथा प्रशंसा करना । 

(४) प्रत्येक व्यक्ति को उसे प्रभावित करने वाले परिवर्तनों से परिचित 
कराना । 

० ७7-०90५४७७ (४०गयंइ907 के द्वारा बतलाये उपरोक्त चारों सिद्धान्तों 
को यदि शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र में लागू किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा- 
प्रशासन का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्थिति स्पष्ट करना, उसकी 
सम्पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य करने के अवसर प्रदान करना, आवश्यकतानसार .उसकी प्रशंसा 
करना तथा श्रेय देना तथा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले परिवतेनों से उसे परिचित 
कराना है । 


लूथर गूलिक (70४०० ७पणट:) अमेरिकी जन-प्रशासन विज्ञान का बहुत बड़ा 
विद्वान माना जाता है। उसने प्रशासन के कार्थों का अत्यन्त सुन्दर विश्लेषण किया है।इस 
विश्लेषण को ?0570:0::5* कहते हैं।इस शब्द के प्रत्येक अक्षर एक निश्चित कार्य के 
लिये हैं । इसके अनुसार प्रशासन के सात काये हैं । इन कायों को शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र 
में भी मान्य किया जा सकता है तथा इन कार्यों के आधार पर शिक्षा-प्रशासन के उद्देश्य 
निश्चित किये जा सकते हैं, जो निम्नानुसार होंगे : 


7 897 (#ब्ंधका0 रि00--“"एफ८ एपं.ए08९ 0 रतंपट॥7०वों 20/77078079- 
पं०्ष 45 ६0 €०40]6 006 छ870 9पए8 40 #९८शंए० 6 क्ंह: ९तंपटक्षांए0ा 007 (7९ 
"800 ६€६८7४८7४, ६ 8 205: एक 76 फाड़ ० ६06 80०, एंड यगं। ००००॥6 
07८ एफ़्ड ॥0 एएणी: एज धालांल 6807092.7 


5 ए[ढगगं08, (8०772, 5087778, 7/)776९८078, (/0070797 78, ००००० 
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शिक्षाअशासन का क्षेत्र एवं उद्देश्य १३ 


(१) नियोजना--शिक्षा-प्रशासन की उद्देश्य शिक्षा संबंधी योजनाओं की रूपरेखा 
तेयार करके उन्हें. कार्यान्वित करने की विधियाँ निश्चित करना है। 

(२) व्यवस्था--शिक्षा-प्रशासन का उद्देश्य ऐसी सत्ता की स्थापना करना है जिसके 
माध्यम से शिक्षा-क्षेत्र के कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सकें । 

, (३) स्टाफ नियुक्ति--शिक्षा-क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, प्रशिक्षण, 
सेवा-शर्तों,. काययं की अनुकूल स्थितियों के विकास आदि की व्यवस्था करना । 

(४) :निर्देशन--शिक्षा-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भावश्यकतानुसार निर्णय तथा सलाह 
देकर. आवश्यक निर्देशन देना जिससे शिक्षा संबंधी कार्यक्रम व्यवस्थित एवं सुचार रूप से 
चल सकें । 


(५) समनन्‍्वय--शिक्षा-क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों को समन्वित करना | 


(६). सुचना--शिक्षा-व्यवस्थापकों तथा समाज के सदस्यों को शिक्षा संबंधी सभी 
गतिविधियों की समय-सयय पर सूचना देना । इस हेतु अभिलेख तयार कराना, निरीक्षण 
करना तथा शोध करना आवश्यक है। अतः शिक्षा-प्रशासन का उद्देश्य इन तीनों प्रकार की 
गतिविधियों को उचित ढंग से व्यवस्थित करना है। 

(७) बजठ--शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए आवश्यक अथं-व्यवस्था 
लेखा-जोखा तंथा नियंत्रण की व्यवस्था करना है । 

सीयसे ने अपनी पुस्तक 7%6 ४(६/४/४ 0 #॥/88 4क0856/206 0665 ७: ५6८74 
द्ुलिशिदत 7० 2४86 ४5000. 4क्रगोधंड/८28 में व्यावसायिक तथा सरकारी प्रशासन के 
उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों को शिक्षा तथा शाला प्रशासन में अपनाने के लिए प्रयास किये हैं । 
उसने फेयल के पाँचों कार्यों को: अपनाया है ।" सीयसं ने प्रत्येक कार्य को उद्देश्य, सिद्धान्त, 
प्रक्रियः तथा लोकतंत्रीय सामाजिक ढाँचा में लोक-शिक्षा तथा शिक्षा-प्रशासन आदि के 
संदर्भ में स्पष्ठ किया. है, सीयसं का कथन है कि हमें प्रशासन को शेक्षणिक उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए साधन के रूप में मानना चाहिये + ( 08 776808 39४ ए८ 27८ ॥0 ॥८9- 
बा्वे बतीाओफरइच007 388 8 7९४08 0 टवैपटद्वांकानईं! ९7१5 ) । इसके साथ-साथ 
सीयर्स का कथन है कि प्रत्येक प्रशासनीय निर्णय तथा प्रत्येक काय शेक्षणिक आव- 
ग्यकताओं के अनरूप लेना अति आवश्यक है।* (८/,..छ८ट शत एबं: €एलाणए बताया 
एं5074मए८ वेललेडठा बात छएट 2एटएए 8०४०9 +ंष साए8 0 पव6 दतेप्रद॥४07%/ 





» सीयर्स ने फेयल के “(0०४7छबथ्यव” शब्द के स्थान में “7576८८४०४” शब्द 
अपनाया है। परन्तु साथ में यह भी व्यक्त किया है कि दोनों का अथ्थ समान है । 

2 65९८ ऐ. 56275, 7#/68 दा? थी #6- 4दपाधड[दाए8 क्‍॥9555 20४8 3/8674/ 
खोहुशियादह ॥० 2888. 80000 वंकक:8॥4४0%, (०574७ 7 8008 (४0., 7९८७ जठः 
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7८८०.” ) सीयसे यह भी चाहता है कि प्रशासन का उद्देश्य उचित कार्य को प्रोत्साहित करना 
तथा गलत कार्य को रोकना भी होना चाहिये । इस प्रकार सीयसे ने शिक्षा-प्रशासन के 
निम्नलिखित तीन उद्देश्यों पर अधिक बल दिया है : 
(१) शिक्षा-प्रशासन को शक्षणिक उपलब्धियों का साधन बनाना । 
(२) शक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा-प्रशासन के प्रत्येक निर्णय लेना 
तथा कार्य करना । क्‍ क्‍ 
(३) उचित काये को प्रोत्साहित करना तथा गलत कार्य को रोकना । 
शिक्षा-प्रशासन के उद्देश्यों तथा' कार्यों संबंधी उपरोक्त विवेचना के आधार पर 
शिक्षा-प्रशासन के निम्न उद्देश्य तथा कार्य मान्य किये जा सकते हैं जा. 
(१) शिक्षा-प्रशासन की व्यवस्था संबंधी उद्देश्य निश्चित करना। 
(२) शिक्षा संबंधी प्रत्येक संगठन के लिये अलग-अलग प्रशासनीय नेतृत्व 
व्यवस्थित करना । 
(३) शिक्षा-क्षत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके अधिकार तथा उत्तरदायित्वों 
से परिचित कराना । 
(४) शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति करना, प्रशिक्षण देना, सेवा शर्तें 
आदि निश्चित करना । 
(५) शिक्षा-द्षेत्र के प्रत्येक कमंचारी, छात्र, पालक आदि में सुरक्षा की भावना 
विकसित करना । 
(६) शिक्षा तंत्रधी विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि में समन्वय 
स्थापित करना । 
(७) शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों, योजनाओं, गतिविधियों आदि में स्थायित्व लाना 
जिससे इनका समुचित मूल्यांकन किया जा सके। 
(८) शिक्षा-व्यवस्था में पर्याप्त लोच विकसित करना जिससे शिक्षा कार्यक्रमों में 
आवश्यकतानुसार परिवतंन किया जा सके । 
(६) शिक्षा-प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य-प्रणाली को 
प्रमाणिक बनाना । 
(१०) शिक्षा-कार्य में श्रम-विभाजन कर अधिकतम अनरूपता तथा सामंजस्य 
विकसित करना । 


(११) शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों को ग्रहण करना या स्वीकार करना तथा 
उनका उचित निर्वाह भी करना । 


(१२) शिक्षा-अशासन विधि, नीतियों तथा उ देश्यों के अनुरूप घिकसित करना । 


शिक्षा-प्रशासन का क्षेत्र एवं उद्देश्य १५ 


(१३) शिक्षा संबंधी बातों में प्रभावी निर्णय लेना तथा उत्तम नियोजन करना । 

(१४) शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना तथा शिक्षा-क्षेत्र में हो रहे अपव्यय 
को रोकना । 

(१५) उनकी गतिविधियों का समय-समय पर उचित मूल्यांकन करना । 


(१६) शिक्षा-क्षेत्र में अधिकतम उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के 
वातावरण का निर्माण करना । 


अध्याय ३ 


शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्त 


विषय प्रवेश 


शिक्षा-प्रशासन का देश-विदेश के समाज, संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक संगठन 
आदि से बड़ा घनिष्ठ संबंध है । इन सभी तत्वों का प्रभाव शिक्षा-प्रशासन पर पड़ता है। 
शिक्षा-प्रशासन में रूफशता के लिए विस्तृत तथा विवेकपूर्ण सिद्धान्तों एवं दर्शन की आवश्य- 
कता है । शिक्षा-प्रशासन के विस्तृत एवं विवेकपूर्ण सिद्धान्त और दर्शन हों परन्तु इनके अनुरूप 
कार्य न किया जाये तो समुचित लाभ नहीं होगा । इन निश्चित सिद्धान्तों के अनुरूप काये 
न करने से संगठन में शिथिलता आती है, नीतियाँ तथा अभ्यास या कार्य-विधियाँ अस्थिर 
रहती हैं, स्टाफ के सदस्यों में आपसी संघर्ष तथा मनमुटाव होता है। फलस्वरूप सम्पूर्ण संग- 
ठन में असन्तोष व्याप्त रहता है तथा अकुशलता दिखाई देती है। अतः यह आवश्यक है 
कि शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्तों का विवेकपूर्ण चयन किया जाये तथा इनके अनसार कार्य 
भी किया जाये । 


शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्त 


एडमान्सन, रोमर तथा बेकन ने अपने ग्रन्थ 7४8 &#86#6॥802 97 78 77दंश7॥ 
&00004679 5८/००४ में शाला प्रशासन के निम्नलिखित १५ सिद्धान्तों की विवेचना की है। 
इन सिद्धान्तों को शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्तों के रूप में मान्य किया जा सकता है । 


(१) स्वास्थ्य, योग्यता तथा चरित्र 


शिक्षा-प्रशासव का महत्वपूर्ण आधार शिक्षा-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का स्वास्थ्य, 
योग्यता तथा चरित्र है। शिक्षा संबंधी किसी भी कार्यक्रम की कल्पना स्वास्थ्य के अभाव में 
की ही नहीं जा सकती है। इसी प्रकार सामाजिक कौशल, योग्यता एवं चरित्र भी शिक्षा- 
प्रशासन के लिए आवश्यक है। 


(२) पाठ्यक्रम--बालकों के विकास का साधन 


शिक्षा-प्रशासन को बालकों के विकास में पाठ्यक्रम साध्य नहीं, साधन समझना 
चाहिये । बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों आदि के अनुरूप पाठ्यक्रम गठन किया जायें, 
इसके बजाय कि पाठ्यक्रम के अनुसार बालकों को विकसित करने के प्रयास किये जायें । 


शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्त १७ 


(३) व्यक्तित्व संरक्षण 


शिक्षा-प्रशासन बालकों तथा शिक्षकों के व्यक्तित्व के संरक्षण तथा विकास में सहायक 
होना चाहिये । प्रत्येक बालक तथा शिक्षक की क्षमता तथा योग्यता भिन्‍न होती है। अतः 
यह आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशासन इनकी विभिन्‍न विशेष योग्यता के समुचित विकास में 
सहायक हो । सभी का एक समान विकास करने का प्रयास शिक्षा-प्रशासन को नहीं करना 
चाहिये । 


(४) समय, दाक्ति एवं उपकरणों का प्रभावी उपयोग 


शिक्षा-प्रशासन का यह महत्वपूर्ण उत्त रदाथित्व है कि बालकों, शिक्षकों तथा शिक्षा- 
क्षेत्र में कायंरत सभी व्यक्तियों के समय, और शक्ति तथा उपकरणों का समुचित एवं 
प्रभ.वी उपयोग हो । इनके अपव्यय के मान को कम से कम रखना शिक्षा-प्रशासन का महत्व- 
पूर्ण एवं उपयोगी सिद्धान्त है । द 


(५) प्रयासों का समन्वय 


शिक्षा-प्रशासन की नियोजना तथा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि शिक्षा-जगत के 
कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा बालकों की गतिविधियों तथा कायंक्रमों में समन्वय स्थापित हो 
तथा सभी एक टीम के रूप में कार्य करते रहें । आपसी सहयोग विकसित करना शिक्षा- 
प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है । 


(६) नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग 


शिक्षा-प्रशासन ऐसा होना चाहिये कि लोकतंत्रीय कार्य व्यवस्था विकसित हो 
तथा शिक्षक एवं बालक नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण तथा विकास में अधिक से अधिक 
भाग ले सकें। माय (४०८४४) का कथन है, चकि शालाएँ बालकों को लोकतंत्रीय समाज 
में सनायोजित करने के लिए ही विकसित की जाती हैं अतः शिक्षा-प्रशासन तथा व्यवस्था 
लोकतंत्रीय होना चाहिये । लुण्ड (॥.ए४१) तथा अन्य विद्वान इस प्रकार की व्यवस्था के 
विरोध में हैं जिसमें माय ने यह सुझाया है कि शिक्षकों की नियुक्ति, तरक्की तथा सेवा- 
निवृत्ति स्टाफ के सदस्यों की प्रतिनिधि सभा द्वारा की जाये। वास्तव में मायर्स तथा लुण्ड 
दोनों के विचार एकांगी हैं। इनका मध्य मार्ग अधिक अनुकरणीय तथा लोकतंत्रीय होगा । 
शिक्षकों के साथ-साथ बालकों का शिक्षा-प्रशासन में सहभागी बनना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा- 
प्रशासन को लोकतंत्रीय बनाने से न केवल शिक्षा-व्यवस्था ही उन्‍नत होती है वरन्‌ शिक्षण 
भी उन्‍नत और सम्पन्न होता है। अधिनायकवादी तथा साम्यवादी देशों में राज्य सर्वोपरि 
माना जाता है । राज्य वहाँ सावंभौमिक माना जाता है। अत: इस सावंभौमिक सत्ता से 
ही जीवन प्राप्त कर व्यक्ति कुछ कर सकता है। अतः इन राष्ट्रों में नीति तथा कार्यक्रम 
निर्धारण में अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग नहीं लिया जाता है। वहाँ तो राज्य 

.. दे 


श्द शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


की भावनाओं तथा विचारों से व्यक्ति को अपनी भावनाओं तथा विचारों को एकान्वित कस्ना 
आवश्यक होता है । परन्तु अमेरिका, भारत, फ्रांस, इंगलेण्ड आदि लोकतंत्रीय राष्ट्रों में 
नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग अनेक प्रक्रियाओ 


के माध्यम से लिया जाता है 


(७) सत्ता तथा उत्तरदायित्व 

सत्ता सौंपने का कार्य उत्तरदायित्व के अनुरूप होना अति आवश्यक है। शिक्षा-प्रशासन 
को यदि सफल और प्रभावी होना है, तब यह आवश्यक है कि शिक्षा-क्षेत्र में कायरत 
विभिन्‍न व्यक्तियों को विभिन्‍न प्रकार के उत्तरदायित्व सौंपे जायें तथा सत्ता का विकेन्द्री- 
करण किया जाये । उत्तरदायित्व सौंपकर सत्ता या अधिकार न देना उचित नहीं है । 


(८) विशेष प्रवृत्तियों तथा सीमाओं का ध्यान रखना 


कार्य-विधि में कौशल विकास के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्त्ताओं की विशेष 
योग्यताओं तथा सीमाओं या कमियों का ध्यान रखकर कार्यक्रम अपनाये जायें । 


(९) कार्यों की अनावश्यक आवृत्ति को रोकना 


शैक्षणिक कार्य-क्रम में यह आवश्यक है कि प्रत्येक अंग या क्षेत्र के कार्य निश्चित 
किये जायें जिससे एक समान कार्यों की विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक आवृत्ति सम्भव 
न हो । इससे समय, धन तथा शक्ति का अपव्यय न होगा। कार्य निश्चित होने से संघर्ष, 
देष, ईप्या, अविश्वास की सम्भावना भी अधिक रहती है। अतः प्रत्येक के कार्यों को 
निश्चित करके विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा समान कार्यों को करने की प्रवृत्ति रोकना अति 
आवश्यक है । 


(१०) भह॒त्वपूर्ण निर्णय मूल्यों के सापेक्ष महत्व पर आधारित हों 


शिक्षा-प्रशासन का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनके 
सापेक्ष महत्व के आधार पर लिये जायें । शिक्षा-कार्यक्रम-निर्धारण के समय अनेक महत्वपूर्ण 
समस्याएँ रहती हैं । परन्तु इनमें से पहिले कौन समस्या सुलझायी जाये इसका निर्णय शिक्षा- 
दर्शन के सिद्धात्तों के आधार पर समय की माँग के अनुरूप किया जाये । 


(११) सभी का हित सर्वाधिक महत्व का 


शिक्षा-क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का हित साधन करना शिक्षा-प्रशासन का उद्देश्य 
होना चाहिये। किसी भी कार्य को करते समय यह आवश्यक है कि इस दृष्टिकोण से विचार 
किया जाये कि शिक्षा-क्षेत्र के सभी कार्यकर्त्ताओं तथा समाज का हित अमुक कार्य से होगा 
या नहीं.। 


शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्त १६९ 


(१२) शिक्षा-दर्शत के अनुरूप शिक्षा-नीति तथा कार्यक्रम 


शिक्षा-प्रशासन को सभी शिक्षा-नीतियों एवं कार्यक्रमों को राष्ट्र द्वारा मान्य शिक्षा- 
दर्शन के अनुरूप विकसित करना चाहिये । शिक्षा-प्रशासन के हितकारी तथा कुशल होने के 
लिए यह आवश्यक है कि वह मान्य शिक्षा-दर्शन के आधार पर व्यवस्थित तथा विकसित हो । 


(१३) शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का व्यावसाथिक विकास 


शिक्षा-प्रशासन ऐसा होना चाहिये कि शिक्षा-क्षेत्र के कार्यवर्त्ताओं को व्यावसायिक 
विकास के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध हों तथा सभी कार्यकत्ता अपना व्यावसायिक 
विकास करने के लिये प्रेरित होते रहें । 


(१४) अनुकूल समाज संबंध स्थापना 


शिक्षा-प्रशासन का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। समाज से अच्छे संबंधों की स्थापना 
के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सदस्यों को शिक्षा-नीति, कार्यक्रमों, उपलब्धियों 
संबंधी आवश्यक जानकारी समय-समय पर दी जाये । सामान्यतः: यह गलती की जाती है कि 
जनता को शिक्षा संबंधी गतिविधियों से परिचित नहीं कराया जाता है तथा जनता को 
शिक्षा संबंधी गतिविधियों से अनभिन्न रखा जाता है । वास्तव में समाज को शिक्षा संबंधी 
नीतियों तथा कार्यक्रमों आदि से परिचित कराना शिक्षा-प्रशासन का कत्तंव्य होना चाहिये। 
शिक्षा-प्रशासन को योग्य कार्यकर्त्ता को आवश्यक श्रेय, जहाँ भावश्यक हो, अवश्य देना 
चाहिये । शिक्षा-क्षेत्र की उपलब्धियों का समाज में समुचित प्रचार करना आवश्यक है । 
साथ ही साथ शिक्षा-प्रशासन को अपनी कमजोरियों का ध्यान भी रखकर उन्नत होने के 
प्रयास करते रहना चाहिये। ह 


(१५) आशावान दृष्टिकोण तथा रचनात्मक नौतियाँ और कार्यविधियाँ 


शिक्षा-प्रशासन को रचनात्मक तथा आशावान दृष्टिकोण रखना चाहिये । साथ ही 
साथ शिक्षा संबंधी नीतियाँ एवं कार्यविधियाँ भी रचनात्मक होनी चाहिये । शिक्षा-प्रशासन 
को अपनी नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ ऐसी रखनी चाहिये कि सतत्‌ उन्नति होती रहे तथा 
क्षेत्र में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो। 


मोर्ट महोदय ने शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्तों को*(१) मानवततावादी समूह, (२) 
विवेक समूह तथा (३) अनुकूलन समूह में विभकत किया है। मानवतावादी समूह में लोक- 
तंत्रीय भावना, क्रियात्मक ग्रजातंत्र, न्याय तथा अवसर की समानता आदि सिद्धान्त रखे 
गये हैं । विवेक समूह के अन्तर्गत सतकंता का विवेक तथा जनता की समझ का विवेक 
सम्मिलित है। अनुकूलन समूह में परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं से सामंजस्य स्थापना 
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में सहायक सिद्धान्त आते हैं । लचीलापन स्थायित्व, परिस्थिति अनुकूल बनाना, आदि के 
सिद्धान्त इस समूह के अन्तर्गत आते हैं । मोर्ट महोदय के इन सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा-प्रशासन 
की व्यवस्था व्यावहारिक, लोकतंत्रीय तथा प्रभावी हो जाती है। मोर्ट महोदय के बतलाये 
शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्तों तथा एडमान्सन, रोमर एवं बेकन के बतलाये शिक्षा-प्रशासन के 
सिद्धान्तों में काफी साम्य है । दोनों प्रकार के सिद्धान्तों का उद्देश्य शिक्षा-प्रशासन को 
प्रभावी, लोकतंत्रीय, रचनात्मक तथा सक्रिय बनाना है । 


अध्याय ४ 


शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया की प्रकृति 


शिक्षा-प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा-व्यवस्था की णाती है। इस 
प्रक्रिया का केन्द्र बालक होते हैं | चूंकि बालक जीवित, गतिशील तथा सजग जीव हैं, शिक्षा- 
प्रशासन की प्रक्रिया भी सजीव तथा गतिशील रहती है। शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया को 
सजीव तथा गतिशील बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा-क्षेत्र से संबंधित सभी 
व्यक्तियों--बालक, शिक्षक, पालक आदि से संबंधित नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वय 
या संचालन स्वतंत्रता के साथ सहयोगी तथा लोकतंत्रीय ढंग से किया जाये । 


शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम यह जानें 
कि (१) यह प्रक्रिया क्या है ? (२) यह किस प्रकार काये करती है ? तथा (३) इससे 
क्या उपलब्धि होती है ? शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षा-संबंधी कार्य व्यवस्थित ढंग 
से चलता है । इस व्यवस्था की पृष्ठ-भूमि में सत्ता या शक्ति रहती है। यही सत्ता या 
शक्ति शिक्षा संबंधी व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों आदि को सक्रिय करने के लिए प्रयुक्त होती 
है तथा उन्हें एक विशेष प्रकार से कार्य करने की प्रेरणा देती है । सीयर्स (56275) ने अपने 
ग्रंथ. 786 ५68४ शा #6 द0॥2४577677०8 ०८४४४ में व्यक्त किया. है कि “77फ्रां3 छुणशढए, 
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3075 ०० तेगंगड एपंप85. * शिक्षा-प्रशासन की. पृष्ठभूमि में स्थित सत्ता की प्रेरणा से 
व्यक्ति अपने कत्तंव्यों का उचित पालन करते हैं । इसी सत्ता की प्रेरणा से वस्तुओं से भवन, 
खेल-कद के मंदान, ग्रंथालय, पाठ्यक्रम आदि विकसित होते हैं । यही सत्ता या शक्ति विचारों 
को मन॒ष्यों के लक्ष्यों या उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित करती है । ये ही विकसित होकर कार्य 
करने की नीतियाँ बनते तथा कार्य करने के प्रेरक साधन बनते हैं । शिक्षा-प्रशासन की 
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प्रक्रिया के इस स्वरूप को देखने से पता चलता है कि यह यांत्रिक तथा स्वचालित नहीं है । 
वरन्‌ शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया चेतन एवं नियंत्रित है। शिक्षा-प्रशासतर की इस प्रक्रिया 
को करते समय जब यह सोचा विचारा जाता है कि क्‍या किया जाये तथा कैसे किया जाये 
तब शिक्षा संबंधी नियोजना का सूत्रपात् होता है । जब इन सभी तत्वों या नियोजना से 
संबंधित बातों का आपसी संबंध स्थापित किया जाता है तब समन्वय की क्रिया होती है। 
प्तमन्‍्वय की स्थिति के उपरान्त जब किये जाने वाले कार्य संबंधी अच्छाई-बुराई या उसकी 
कार्यान्विति के फल पर हम विचार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम शिक्षा-प्रशासन 
की प्रक्रिया के उद्भूत परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा-प्रशासन की 
प्रक्रिया शिक्षा संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में उद्देश्य, नियोजना, व्यवस्था आदि लाती 
है तथा शिक्षा क्षेत्र में सोदेश्य सजग चेतन कार्य चलने लगता है। 

परन्तु हमें यह न सोचना चाहिए कि शिक्षा-प्रशासन एक प्रक्रिया मात्र ही है । 
शिक्षा-प्रशासन सत्ता है जिसमें प्रक्रिया, कार्य आदि रहते हैं। शिक्षा-प्रशासन की शक्ति या 
सत्ता का कोई अर्थ नहीं है यदि उससे सक्रियता नहीं आती या क्रियाएं विकसित नहीं होतीं 
तथा एक प्रक्रिया इससे विकसित नहीं होती है। शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया भी अथंहीन 
तथा अनुपयोगी रहेगी यदि इस प्रक्रिया को शिक्षा संबंधी कार्यों में व्यवहृत न किया जाये । 
इस प्रकार शिक्षा-प्रशासन में सत्ता, प्रक्रिया, कार्य आदि सभी रहते हैं । शिक्षा-प्रशासन की 
सत्ता का कार्य उपयोगी आवश्यक प्रक्रिया को विकसित करना है तथा प्रक्रिया का कार्य एक 
विधि द्वारा निर्धारित कार्यों को सम्पन्न करना है। 


शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिा--एक समन्वित्‌ प्रक्रिया 


शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया के उपर्यक्त विश्लेषण से यह अर्थ न लेना चाहिये कि 
शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया अनेक स्वतंत्र तत्वों या इकाइयों से निर्मित है। वरन्‌ शिक्षा-प्रशासन' 
एक समन्वित प्रक्रिया है जिसके विभिन्न तत्व आपस में संबंधित रहते हैं । यदि इनका 
उचित संबंध न ऐो या ये विभिन्न तत्व अलग-अलग बिना आपसी संबंध के कार्य करें तो 
शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया से जो कार्य होना चाहिए वे न होंगे तथा शिक्षा-प्रशासन निष्क्रिय 
और मृतप्रायः या अप्रभावी रूप से कार्य करेगा। यहाँ यह विचार करना उपयोगी होगा कि 
शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन गतिविधियों तथा क्रियाओं को किया जा सकता 
है तथा इनमें आपसी संबंध क्या और केसे हैं ? 


शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया की क्रियाएँ 


हेनरी फेयाल ने प्रशासन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्न पाँच क्रियाएँ! मान्य की हैं। 
शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया की भी ये पाँच क्रियाएँ मानी जा सकती हैं। 
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(१) नियोजना (?/७८०ं०९ ) 
(२) संगठन ((0782022007४ ) 

(३) संचालन (777€८४ं०४ ) 

(४) समन्वय ((007%प्रद्रंं०० ) 

(५) नियंत्रण (('०7्:० ) 

इतके अतिरिक्त मूल्यांकन तथा व्यक्तित्व को भी शिक्षा-प्रशासत्र की प्रक्रिया के 
आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। 


(१) नियोजना 


नियोजना में उद्देश्य पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य, उनकी कार्यान्विति, आवश्यक 
सहायक सामग्री, साधन, सहयोगी व्यक्तियों आदि की निश्चित रूपरेखा विकसित की जाती 
है । किसी भी निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इन सभी बातों का पूर्व निर्धारण तथा 
विचार अति आवश्यक है। कायें प्रारम्भ करने के पूर्व ही नियोजना की जानी चाहिये । 
कभी-कभी सम्पूर्ण विस्तृत योजना न बना कर व्यक्ति छोटी आंशिक योजना ही बना लेते 
हैं तथा जसे-जसे कार्य होता जाता है, योजना आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार शिक्षा- 
प्रशासन में नियोजना एक अलग स्वतंत्र क्रिया नहीं है। यह शिक्षा-प्रशासन रूपी बड़ी प्रक्रिया 
का एक भाग है। नियोजना भूत के अनुभवों के आधार पर भंविष्य के विकास के लिए ही 
की जाती है । नियोजना करते समय अपने साधनों, क्षमताओं, आवश्यकताओं, सिद्धान्तों 
आदि का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । नियोजना का आधार लोकतंत्रीय होना चाहिये 
तथा नियोजना से संबंधित सभी व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी 
चाहिये । 
(२) संगठन 


शिक्षा के क्षेत्र में संगठन शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य को करने का यंत्र सरीखा है। 
इस यंत्र के कल पूर्ज व्यक्ति, साधन, वस्तुएँ, विचार, नियम आदि रहते हैं। इन सभी के 
सहयोग से संगठन चलता है। यह संगठन अपने आप भी चल सकता हैं तथा शिक्षा-प्रशासक 
की इच्छा तथा विवेकपूर्ण निर्णय आदि के आधार पर भी । सीयसे महोदय ने इसीलिए : 
कहा है “संगठन कार्य करने की एक मशीन है। इसका निर्माण प्रमुखतः व्यक्तियों, वस्तुओं, 
विचारों, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों एवं सिद्धान्तों के द्वारा या प्रायः इन सबके 
संयोग से हो सकता है। यह मशीन स्वतः ही कार्य कर सकती है या इसका संचालन मानवीय 
निर्णय तथा इच्छा के द्वारा हो सकता है ।”" इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठन के अन्तर्गत 
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श्ड शिक्षा-प्रशासन' एवं पर्यवेक्षण 


अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ रहती हैं । परन्तु उत्तम संगठन वही होगा जिसमें संग्रठक 
विवेकपृर्ण निर्णय लेकर कार्य करते हैं। 


संगठन किसी विशेष कार्य या सेवा के लिए भी व्यवस्थित किया जा सकता है या 
अनेक कार्यों के लिए एक साथ भी । कुछ संगठन अल्पकालिक तथा अनेक पूर्णकालिक या 
अधिक समय तक चलने वाले हो सकते हैं। कुछ संगठन कार्यपालिका की सत्ता के बिना तथा 
कुछ सत्ता के साथ ही का्यशील रहते हैं । शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के संगठन व्यवस्थित 
करना आवश्यक होता है--(१) मानवीय तत्वों का संगठन तथा (२) भौतिक तत्वों का 
संगठन । मानवीय तत्वों का संगठन शिक्षकों, छात्रों, कक्षाओं या अन्य कर्मचारी वर्ग में किया 
जाता है। भौतिक तत्वों का संगठन शाला भवन, उपकरण, फर्नीचर, शिक्षण सहायक सामग्री, 
खेलकूद के मंदान आदि की व्यवस्था के लिए किया जाता है । शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक 
समितियाँ, कक्षाएँ, छात्र संगठन आदि शिक्षा-विचारों, सिद्धान्तों तथा मान्यताओं के आधार 
पर व्यवस्थित करते हैं । शिक्षण-विधियाँ, टाइम टेबिल, पाठ्यक्रम आदि का संगठन भी शिक्षा- 
सिद्धान्तों तथा मान्य शिक्षा-दर्शन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इन सभी 
तत्वों को संगठित करके शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया जाता है। ये सभी तत्व जितने अच्छे 
ढंग से संगठित होते हैं, शिक्षा संबंधी कार्य उतनी ही अच्छी विधि से चलता है । अतः यह 
आवश्यक है कि शिक्षा से संबंधित मानवीय तथा भौतिक दोनों तत्वों का संगठन समुचित 
तथा उत्तम ढंग से किया जाना चाहिये। 


(३) संचालन 


शिक्षा-प्रशासन या किसी अन्य क्षेत्र के एक प्रशासन में संचालन बहुत महत्वपूर्ण है । 
संचालन में हम सत्ता या शक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। संचालन के द्वारा ही हमें 
क्रियाथे, गतिविधियाँ, निर्णय आदि दृष्टिगोचर होते हैं। यही कारण है कि अनेक व्यक्ति इस 
तत्व पर अधिक बल तथा समय व्यय करते तथा इसे सरल समझते हैं। परन्तु संचालन का 
तत्व इतना सरल नहीं हैं। किसी भी कार्थं या क्रिया के संचालन के लिए (१) निर्णय लेना, 
(२) निर्णयों पर अमल करने के लिए उन्हें प्रसारित या घोषित करना तथा (३) इन 
निर्णयों को व्यवहार में लाना आवश्यक होता हैं। ये तीनों प्रकार की क्रियाएँ अत्यन्त कठिन 
हैं तथा इनकी समुचित एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्विति के लिए शिक्षा-प्रशासक में उच्च स्तरीय 
क्षमता, योग्यता, नेतृत्व-शक्ति, दूरदर्शिता, ज्ञान, विवेक आदि का होना आवश्यक है । शिक्षा 
अशासक चुनते सनय यह देखा जाता हैं कि उसके विचार, रुझान, तकनीकी योग्यता, कौशल, 
व्यक्तित्व, स्वभाव, सामाजिक कौशल आदि कसा है ? चूकि शिक्षा-प्रशासक को प्रशिक्षित तथा 
योग्य शिक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों का संचालन करना पड़ता है, अतः यह अति 
आवश्यक है कि वह स्वयं बहुत' योग्य तथा गतिशील हो । सीयर्स का कथन है कि “प्रशासन 
का संचालन वह अंश है जो निर्णय को प्रभावित करता है, कार्य करने के लिए सूचना देता है 
तथा इस बात का भी संकेत देता है कि कार्य को किस प्रकार करना है तथा इसको कब 


शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया की प्रकृति २ 


प्राइम्भ या समाप्त करता है ।”* इस प्रकार सचालन गतिविधि संबंधी सत्ता है जो अधिकारी 
की इच्छा द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती है। किसी भी प्रशासन में संचालन बहुत स्पष्ट 
तथा बहुत उपयोग में आने वाली क्रिया है । परन्तु संचालन की क्रिया अत्यन्त कठिन है। 
हालाँकि देखने में यह सरल दिखाई देती है । 


(४) समन्वय 


शिक्षा-प्रशासन में समन्वय का कार्य शिक्षा संबंधी विभिन्न गतिविधियों में आपसी 
संबंध स्थापित करना है। इसीलिए समन्वय का संबंध उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, व्यक्तियों तथा 
वस्तुओं से रहता है। समच्वय में न केवल उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या वस्तुओं को 
आपस में एक दूसरे से संबंधित रखना आवश्यक होता है, वरन्‌ उद्देश्यों से प्रक्रियाओं, व्यक्तियों 
तथा वस्तुओं को भी संबंधित करना रहता है। समन्वय से ही अनावश्यक शक्ति तथा श्रम 
का व्यय नहीं होता है । आपसी संघर्ष को कम करने तथा रोकने के लिए भी समन्वय 
आवश्यक है। सीयरस का विचार हैं कि (('6%वींगबांठ्त फएलएएांवेट४ 8 पड 9बगंड 0 
९एकॉपए8 ०768 28८४०४४ 77 ४79792०7८7०४. * इस प्रकार समन्वय शिक्षा-व्यवस्था 
में प्रशासक के कार्यों के मूल्यांकन में भी सहायक होता है। समन्वय में शिक्षा संबंधी कोई दो 
से अधिक गतिविधियों या तत्वों को व्यवस्थित कर ऐसा रखा जाता है कि वे समन्वित ढंग 
से कार्य करने लगते हैं। फिर इस समन्वित ढंग से कार्य करने की स्थिति बनाये रखने के 
लिए साधनों का उपयोग किया जाता है। सभी शक्तियाँ, जो विभिन्न तत्वों को समन्वित 
रखती हैं, एक वातावरण का निर्माण करती हैं। यही वातावरण विभिन्‍न तत्वों या भागों 
को प्रभावित करता है तथा इन्हें जोड़े रखने में सीमेंट का कार्य करता है। यह वातावरण 
जितना उन्‍नत और अनुकूल रहता है, उतना ही अधिक अच्छा समन्वय होता है। शिक्षा-क्षेत्र 
में विघटन की जो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं वे समन्वय के अभाव या कमजोरी का 
ही परिणाम हैं । 


(५) नियंत्रण 


किसी भी प्रशासन में नियंत्रण अति आवश्यक तत्व है। बिना नियंत्रण के किसी भी 
कार्य की गतिविधियों को वश में नहीं रखा जा सकता है । शिक्षा-जगत में मानवीय तथा 
भौतिक दोनों प्रकार के साधनों के नियंत्रण की आवश्यकता है। कोई भी कार्य नियंत्रण के 
अभाव में बेकार हो जायेगा--जेसे बजट बनाने के बाद यदि खर्चे पर नियंत्रण न रखा जाये तो 
बजट निर्माण बेकार हैं। 
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२६ शिक्षा-प्रशासन एवं पयंवेक्षण 


नियंत्रण प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है. । प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए 
सतत पयवेक्षण तथा निरीक्षण आवश्यक होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रोक लगा कर या 
मूल्यांकन करके स्थिति पर अधिकार रखा जाता है। नियंत्रण शारीरिक शक्ति द्वारा या 
नियमों, विधियों, नीतियों आदि के माध्यम से रखा जा सकता है । दण्ड तथा पारितोषिक भी 
नियंत्रण के साधन हैं। समन्वित कार्य के लिए उद्देश्यों, कार्यविधियों, कार्यकर्त्ताओं, परिणामों 
एवं वातावरण सभी पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है । काय के प्रारम्भ, कार्यान्विति के 
समय तथा अस्त में नियंत्रण आवश्यक है । 


मूल्यांकन 

अनेक विद्वान मूल्यांकन को शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं । 
कार्यों के परिणामों का उचित मूल्यांकन ही हमें यह प्रदर्शित कर सकता है कि कार्य विधिवत्‌ 
तथा उचित रूप से किया गया है या नहीं । मूल्यांकन हमें यह बतलाता है कि हम कितना 
और किस प्रकार कार्य कर सके हैं । हमारे उद्देश्यों की कितनी उपलब्धि हुई है। इस प्रकार 
मूल्यांकन के आधार पर हम अपनी शिक्षा-गतिविधियों की व्यवस्था कर सकते हैं । अतः 
निरन्तर प्रगति के लिए मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है और, वर्तमान काल में शिक्षा 
प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बढ़ता ही जाता है । 


व्यक्तित्व 


प्रशासक के व्यक्तित्व का' बहुत अधिक प्रभाव शिक्षा गतिविधियों पर पड़ता है। 
हम यह प्रायः प्रतिदिन देखते हैं कि योग्य, चरित्रवान, बुद्धिमान व्यक्तियों का व्यवहार तथा 
काय अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होता है । अतः शिक्षा-प्रशासन के उत्तम तथा प्रभावी 
होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रशासक भी उत्तम, योग्य, तथा बुद्धिमान हों । 
अनेक विद्वानों का विचार है कि शिक्षा-प्रशासन प्रक्रिया कार्य के आधार पर विकसित होती 
है, प्रशासक के आधार पर नहीं । अतः प्रशासक का व्यक्तित्व शिक्षा प्रशासन प्रक्रिया का 
तत्व नहीं बन सकता है। व्यक्तित्व शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया का तत्व न भी बने तो भी 
यह अति आवश्यक है कि शिक्षा प्रशासक योग्य तथा उन्नत व्यक्तित्व वाला हो। 


अध्याय ५ 


शेक्षा पक गतिविध्स्कि का प्रशासन 


शक्षणिक कार्यक्रम साध्य 


शिक्षा-प्रशासन का बुहत्‌ ढाँचा केवल एक ही उद्देश्य से संगठित किया जाता है : 
बच्चों तथा युवकों के लिए अत्यन्त प्रभावी एवं उपयोगी शैक्षणिक स्थितियों का निर्माण । 
शिक्षा-प्रशासन इस व्यवस्था की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शालाओं के सभी साधन 
प्रभावी शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था तथा संचालन के लिए प्रयुक्त किये जाते 
हैं । इसी लिए शैक्षणिक कार्यक्रम जिनसे सीखने के अनुभव उपलब्ध होते हैं, सबसे प्रमुख हैं 
तथा अन्य सभी बातें गौण हैं। कभी-कभी शिक्षा-प्रशासन प्रमुख स्थान लिये हुए मिलता है 
परन्तु यह तो एक साधन ही है, साध्य तो शैक्षणिक कार्यक्रम ही हैं। ग्लाइडर तथा रोसेनस्टेनगेल 
ने इसीलिए कहा' है--फ्रढ ८फ्लंट्पॉपाए, ००माएसंआगड् 76 ०ावढालत 007:677 
जब 5 जा, 006 कफुद्यंदाटटड जाता वात ४६ए९ पम्प 8000 8फएश००65, 
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शक्षणिक गतिविधियों संबंधी विभिन्‍न सत 


वतंमान समय में शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं । कुछ 
विद्वानों का विचार है कि परम्परागत मूल विषयों का ही शिक्षण प्राथमिक शालाओं में किया 
जाये तथा माध्यमिक शालाएँ महाविद्यालयों के लिए तैयारी के रूप में ही शिक्षण करें । 
परन्तु अन्य विद्वानों का मत है कि शालाओं में ऐसे शैक्षणिक अनुभव दिय जाने चाहिये जो 
- समाज की समस्याओं को हल कर सके तथा जिनके सहारे लोग शी घ्रता से परिवर्तित होने वाले 
समाज में प्रभावी ढंग से जीवन यापन कर सकें। इन दो प्रमुख विचारों के साथ-साथ अनेक 
विद्वानों का मत है कि शिक्षण में निर्देशित कार्य, मुखाग्र आवृत्ति, मूल्यांकन आदि को अधिक 
बल देना चाहिये। इस प्रकार शिक्षण के संबंध में विभिन्‍न मत हैं । भारत में भी शालाओं में 
शिक्षण संबधी अनेक विभिन्‍नताएँ पायी जाती हैं । परन्तु यह तो सर्वमान्य ही है कि संसार 


द 3 (एंए0 एम्ंब्तेक & भरब्य पिएलालाए ि0527080608%, 2४600 $6#0०0/ 
- अवं॥उ7 4८08, 76 0ि0०72/7 7688 (४0., लण ४672, 954, 9. 459.... 
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के प्रत्येक देश की शालाओं में पहिले की अपेक्षा अधिक सजगता से शिक्षण होता' है वैथा 
शिक्षण कार्य-क्म बालक तथा समाज की आवश्यकताओं तथा रुचियों के अपेक्षाकृत अधिक 
अनुकूल हैं । शालाओं के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए हैं। परन्तु बालकों एवं वर्तमान 
संघषंरत परिवतंनशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि 
शालाओं को और भी विकसित किया जाये । वतंमान में प्राय: प्रत्येक समाज में निम्न- 
लिखित तत्व पाये जाते हैं जिनसे शाला-गतिविधियों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है. तथा 
शालाओं एवं शाला-कार्यक्रमों में जो परिवर्तन होना चाहिये, वे नहीं हो पाते हैं। 


(१) अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि संस्क्रति में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा 
में भी परिवतंत तथा पुनव्यंबस्था आवश्यक रहती है । 


(२) समाज के विद्वानों ने सामान्य जनता को संस्कृति के विकास के साथ 
शिक्षा में परिवर्तत की आवश्यकता का बोध समुचित ढंग से नहीं 
कराया हैं । 


(३) अनेक शालाओं में बिना पूर्व नियोजना तथा बिना सोचे समझे परिवत॑न 
किये गये हैं । 


शिक्षा में फरिवर्तन की आवश्यकता को पुष्ट करने वाले कारण 


इन तत्वों के होते हुए भी अनेक ऐसे कारण हैं जो इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि 
शाला कार्यत्रमों में आवश्यक परिवतंन तथा विकास किया जाना चाहिये । आधूनिक काल 
में शिक्षा संबंधी अनेक शोधों ने शिक्षण प्रक्रिया संबंधी अनेक नवीन तथ्यों को स्पष्ट किया 
है । यही कारण है कि वर्तमान में मानसिक अनुशासन का सिद्धान्त मान्य नहीं किया जाता 
है। आज के विज्ञान तथा तकनीकी विकास के यूग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम्परा 
आदि के स्थान पर वेज्ञानिक विधि तथा शोध को महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा-शोधों 
ने इस बात के भी स्पष्ट संकेत दिये हैं कि ज्ञान की मात्रा की अपेक्षा ज्ञान-प्राप्ति की विधि 
अधिक उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आज सहयोगी तथा लोकतंत्रीय विधियों को शिक्षण 
में अधिक उपयोग और महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। शैक्षणिक तथा भेषज शोधों से 
बाल-विकास के संबंध में अनेक नवीन बातों का पता लगा है। फलस्वरूप शिक्षण प्रक्रिया 
में भी इनके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना उपयोगी होगा । 


 शिक्षण-कार्यक्रमों का प्रशासन 


शिक्षा-प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व शिक्ष ण-कार्यक्रमों का अध्ययन, व्यवस्था तथा 
ऐसा निर्देशन करना है कि समाज की आवश्यकताओं के अनकल शिक्षण-कार्य व्यवस्थित हो। 
शिक्षण-कार्यं से तात्पयं है बालक की शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियाँ अर्थात शिक्षण- 
सिद्धाग्त, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, बाल गतिविधियाँ आदि। इसके अन्तर्गत वे सभी 
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काँयंक्रम भी सम्मिलित हैं जो बालक शाला के बाहर करता है परन्तु उनका उपयोग कक्षा 
शिक्षण में किया जाता है । शिक्षा-प्रशासन का यह कतंव्य है कि शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रभावी, 
उपयोगी तथा व्यवस्थित बनाये रखे । 


इस दृष्टि से शिक्षा प्रशासन के निम्न कार्यक्रमों को व्यवस्थित करना आवश्यक है: 
(१) शाला शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए शिक्षा दर्शन को विकसित तथा व्यवहृत 
करना जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो । 


(२) विभिन्‍न शालाओं में की जाने वाली शेक्षणिक गतिविधियों पर समुचित 
नजर रखना तथा इन्हें आवश्यकतानुसार परिवर्तित, परिवद्धित तथा उन्नत 
बनाते रहने की प्रेरणा देना। 


(३) निश्चित किये गये उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में शैक्षणिक कार्यक्रमों के सतत्‌ 
मूल्यांकन के लिए विधियों का निर्माण करना जिससे शालाएँ इन विधियों 
को अपनाकर यह ज्ञात कर सकें कि क्‍या, कितना और कंसे किया जा 


रहा है । 
(४) शिक्षा-जगत की उपलब्धियों को सभी रुचि रखने वाले सदस्यों में प्रचारित 
करना । 


(५) शिक्षा-जगत से संबंधित सभी संस्थाओं के आंतरिक कार्यक्रमों पर दृष्टि 
रखना तथा उनमें उचित व्यवस्था के लिए भ्रेरणा देना । 


(६) शिक्षा-जगत को आवश्यकतानुसार सहायक सामग्रियाँ उपलब्ध या प्रदान 
करने की स्थितियाँ विकसित करना । 


(७) शिक्षा-जगत की समस्याओं को हल करने के लिये प्रयत्नशील रहना। 
(८) आवश्यक शिक्षा-शोध को प्रोत्साहन देना | 


(६) शिक्षा-प्रशासन सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दृष्टि तो रख ही नहीं 
सकता है। फिर भी शिक्षा-प्रशासक को कुछ विशेष गतिविधियों पर विशेष 
ध्यान देते हुए भी सभी में समन्वय के अयास' करते रहना चाहिये। 

(१०) शिक्षा-प्रशासन द्वारा दिये गये सुझाव आवश्यकताओं, समस्याओं तथा 
सम्भावनाओं के व्यवस्थित अध्ययन पर ही आधारित होना चाहिये । 


(११) सेवारत शिक्षकों के बोद्धिक विकास के प्रयास करना । 


इन कार्यों को करते हुए शिक्षा-प्रशासन नियोजना पूर्व सामाजिक परिवतंन एवं उन्नति 
के लिए सचेष्ट रहता हैं। शिक्षा-प्रशासन जिस प्रकार का नेतृत्व प्रदान कर. सकेगा बेसा 
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ही शैक्षणिक कार्यक्रम शिक्षा संस्थाओं में होगा । शिक्षण-संस्थाओं में प्रायः दो प्रकार की श्रवृ- 
त्तियों वाले व्यक्ति पाये जाते हैं। एक तो ऐसा वर्ग होता है जो सामान्य प्रचलित कार्य करके 
ही सनन्‍्तोष की साँस लेता हैं तथा दूसरा ऐसा वर्ग होता है जो शिक्षण को और उन्नत करने 
के प्रयास करता है । शिक्षा-प्रशासन का कार्य दोनों प्रकार के वर्गों को शेक्षणिक गतिविधियों 
में उन्नति करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देना है। शिक्षा-प्रशासन से संबंधित अधिकारी 
ही शैक्षणिक गतिविधियों के मार्गदर्शक होते हैं। अतः वह शाला का प्राचार्य हो या शाला- 
निरीक्षक--उसे उचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रयत्तशील रहना चाहिये । यदि नेतृत्व 
प्रदान करने वाला स्वयं ही स्थिति ज्यों की त्यों बनाये रखना चाहता है या सामान्य प्रचलित 
कार्यक्रमों को ही महत्वपूर्ण मानता हैं तब शालाएँ उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील कंसे 
रहेंगी । अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशासन से संबंधित अधिकारियों को सामान्य 
प्रचलित कार्यत्रमों से ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये । 


शिक्षा-प्रशासन का नेतृत्व कभी-कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह लोकतंत्रीय 
तथा स्वतंत्र है परन्तु वास्तव में अनेक अन्य विधियों द्वारा श्रशासक शिक्षकों को अपने ही 
अनुसार काये करने को बाध्य कर रहे हों । ऐसी स्थिति में केवल उन्हीं सदस्यों को विभिन्‍न 
समितियों में नियुक्त किया जाता है जो प्रशासक की रुचि के होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को 
प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जो विकास या प्रिवत॑न चाहते हैं। में केन्जी तथा कोरी ने 298746- 
608० :76८०४०४४४१ में लिखा है. कि आधारभूत लोकतंत्रीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व उस 
व्यक्ति के द्वारा किया जात। है जो अपने समूह तथा उसके सदस्यों को उनके उचित उद्देश्य 
तथा आदर्शों की प्राप्ति के रिए साधन खोजने, पहिचानने तथा उपयोग में लाने में सहायक 
होता है ।* इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक- 
तंत्रीय नेतृत्व प्रदान करना सरल नहीं है । शेक्षणिक क्षेत्र में विकास सरलता से नहीं आता है । 
इस क्षेत्र में विकास तथा परिवतंन करने के लिए शिक्षकों, पाठ्यत्र्मों, उपकरणों सभी में 
सतत विकास वरना आवश्यक रहता है । शिक्षक तो परम्परा पर अधिक बल देने वाले ही 
होते हैं। ऐसी स्थितियों में शिक्षण कार्य में विकास का कार्य तो और भी कठिन रहता है। 
जब तक शिक्षण में संलग्न व्यक्ति आन्तरिक रूप से विकास तथा परिवर्तन के लिए उत्सुक 
न हों शिक्षण कार्य में सुधार होना कठिन है। 


सेवारत शिक्षकों का विकास 


मारफेट, जान्स तथा रेलर ने अपनी पुस्तक खब#वथाशा6/ 447/6/व57/6/60॥---- 
(08०९१४5, 274०४८४४ ६४4 55065 में लिखा है---9 6एललए ९०ााप्ापयां।ए । जगत 
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शिक्षकों तथा शिक्षण के विकास के लिए अनेक उपाय किये गये हैं । शिक्षकों तथा 
शिक्षण दोनों में विकास सतत प्रयासों से ही सम्भव रहता है। अतः प्रशिक्षण अवधि में उन्नत 
प्रशिक्षण के साथ-साथ सेवारत शिक्षकों के विकास के प्रयास अब प्रायः सभी विकसित 
तथा विकासमान देशों में किये जाने लगे हैं। सेवारत शिक्षकों के विकास के लिए विभिन्‍न 
प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं जैसे शिक्षक गोष्ठी, वकशाप--विभिन्‍न विषयों की शिक्षण 
समस्याओं पर विचार के लिए गोष्ठी, शिक्षण के विभिन्‍न पक्षों पर शिक्षकों की बंठकों में 
विचार-विमर्श , प्रसार सेवाओं द्वारा शिक्षकों का ज्ञान-वधेन तथा उनकी समस्याओं को सुल- 
झाना, पाठयक्रम निर्देशिकाएँ तैयार कर वितरित करना, शिक्षण संबंधी चल-चित्र प्रदर्शन, 
कश्ञा-शिक्ष ण-सहायक सामग्री निर्माण, उत्तम कक्षा-शिक्षण-अभ्यासों का पत्रिकाओं द्वारा प्रसार 
तथा प्रचार, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहन देना आदि । इनमें से अनेक 
कार्यक्रमों में समुचित सफलता मिलती है। परन्तु सेवारत शिक्षकों के विकास के कार्यक्रम 
तभी सफल होते हैं जब, जैसा कि पाकररे ने कहा है, कि (१) समाज सामान्य रूप से 
शिक्षकों से सुधार की अपेक्षा करे, (२) शिक्षण क्षेत्र के वातावरण में आपसी आदर, सद्भाव, 
सहायता तथा रचनात्मकता हो, (३) सभी शिक्षकों को अपना मत व्यक्त करने तथा उत्साही 
शिक्षकों को अपने विचार कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये, (४) सभी 
शिक्षकों के व्यक्तित्व को भिन्‍न माना जाये तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार विकसित 
होने दिया जाये, (५) विकास कार्यक्रम सरल से सरल रूप में क्रमशः प्रस्तुत किये जायें, 
(६) समुचित साधनों को उपलब्ध तथा प्रयुक्त कराने के श्रयास किये जायें, (७) समुचित 
मूल्यांकन किया जाता रहे। यदि इस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिक्षकों के 
विकास के प्रयास किये जायें तो सफलता अवश्य मिलेगी + 


शेक्षणिक गतिविधि संबंधी शिक्षा प्रशासन की समस्याएँ 


शैक्षणिक गतिविधि संबंधी कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जिन्हें शिक्षा प्रशासन को सुलझाना 
है । इन समस्याओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं : 

(१) क्या शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन का का करें ? शिक्षा के कार्य के संबंध में 
मे विरोधी विचार धाराएं व्याप्त हैं। कुछ विद्वानों का विचार हैं कि शिक्षा के माध्यम से 
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सामाजिक संस्कृति का संरक्षण ही हो सकता है; उसमें परिवरतंत तथा विकास करना 
शिक्षा का कार्य नहीं है । दूसरी विचार धारा के विद्वानों का कथन है कि शिक्षा के द्वारा 
संस्कृति का पुननिर्माण भी किया जा सकता है। 

प्रथम विचार के अनसार यदि शिक्षा का कार्य संस्कृति का संरक्षण ही है तब शिक्षा- 
प्रशासन का कार्य ऐसी स्थितियों का विकास करना है जिनसे शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध 
ज्ञान तथा संबंधित बातों का ही ज्ञान कराया जाये । तब वर्तमान पाठ्यक्रम में परिवर्तन, 
प्रयोग, शोध तथा नवीन व्यवस्था करना शिक्षा-प्रशासत के लिए आवश्यक नहीं रहेगा । 

द्वितीय विचार के अनुसार यदि शिक्षा का कार्य संस्कृति का पुनरनिर्माण करना है तब 
शिक्षा-प्रशासन का कार्य ऐसी व्यवस्था का विकास करना होगा जो सम्भावित परिवर्तनों 
का ध्यान रखकर बालक को इस प्रकार विकसित करे जिससे वे वर्तमान से समन्वय स्थापित 
कर भविष्य का उचित मूल्यांकन कर सकें। इससे वे अनावश्यक परिवतंनों से दूर रहेंगे 
तथा! उपयोगी और आवश्यक परिवर्तनों को अपनायेंगे । वर्तमान में दबाव और प्रचार द्वारा 
भी अनेक कार्य किये जा रहे हैं। शिक्षा-प्रशासन को निष्पक्ष होकर ऐसी व्यवस्था करना 
चाहिये कि बालक दबाव तथा प्रचार से दूर रहकर स्थिति को समझें तथा उचित ढंग से 
विकसित हों। अनुपयोगी तथा अनावश्यक परिवत॑नों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि 
शिक्षा-प्रशासन सम्पूर्ण समाज की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें क्योंकि बुद्धिमान तथा 
ज्ञानी जनता अनावश्यक एवं अनुपयोगी परिवतंनों के विरुद्ध होती है। शिक्षा-प्रशासनः के 
समक्ष हमेशा यह समस्या रहती है कि किस प्रकार राजनीतिक या अन्य दबावों के माध्यम 
से पाठयक्रम में अनावश्यक परिवतंनों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को रोका जाय । विधान 
सभा या शिक्षा-प्रमंडल यदि कोई अनावश्यक या अनुपयोगी परिवतन लाने वाला कार्य 
करती है तब क्या किया जाये ? किस प्रकार समाज तथा शिक्ष, धिकारी मिल कर शिक्षा 
की समस्याओं को हल कर सकेंगे ? इन प्रश्नों के उचित हल पर शिक्षा-प्रशासन की सफलता 
निभर रहती है। 

(२) कितने द्ोक्षणिक कार्यक्रम निर्धारित किये जायें ? अमेरिका तथा रूस को 
आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उपलब्धि को देखने पर यह प्रश्न और भी जोर से किया जाने लगा 
है कि क्या सामान्‍य परम्परागत पाठ्यक्रम को पढ़ा कर देश को इस योग्य वनाया जा सकता 
है कि वह अमेरिका तथा रूस जैसे विकसित देशों से कन्धा से कन्धा मिलाकर चल सके । 


इस स्थिति में शिक्षा-प्रशासन के समक्ष यह समस्या है कि किस स्तर पर कितना 
शैक्षणिक कार्यक्रम निर्धारित किया जाये । समाज में प्रचलित शैक्षणिक कार्यक्रमों की आलो- 
चना को कितना बल तथा महत्व दिया जाये ? किस प्रकार शक्षणिक कार्यक्रमों को प्रभावी 
तथा अधिक उपयोगी बनाया जाये ? 

(३) शिक्षा-अश्यास तथा सीखने संबंधी हो रहे विकास की पृष्ठभूमि में क्या-क्या 
विकास किये जायें ? विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने सीखने की प्रक्रिया को तीत्र तथा 
गतिशील बनाने के अनेक साधन उपलब्ध करा दिये हैं। मारफेट, जान्स तथा रेलर का 


शैक्षणिक गतिविधियों का प्रशासन ३३ 


विचार है कि इनमें से कुछ तो योग्य शिक्षकों की कमी तथा कुछ उत्तम प्रभावी शैक्षणिक 
कार्यक्रमों को विकसित करने में वास्तविक रुचियों के कारण हुए हैं।? शिक्षण मशीनों का 
उपयोग करना, सहायक शिक्षकों का उपयोग करना, बृहत्‌ कक्षाओं को सभालना, चल-चित्रों 
के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना, रेडियो तथा ठेलीविजन के माध्यम से 
शिक्षण, शाला में कार्य अवधि का बढ़ाना तथा छुट्टियों को कम करना आदि ऐसे अन्य उपाय 
हैं, जिनकी सहायता से शैक्षणिक गति-विधियों को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के प्रयास 
किये जा रहे हैं। शिक्षा-प्रशासन पर इन विभिन्न उपायों के गुण दोषों को जान कर इनके 
उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने का दायित्व है । शिक्षा-प्रशासक को यह भी समझना 
आवश्यक है कि भविष्य में और कैसे और, कौन-कौन से विकास ऐसे होंगे जो शेक्षणिक गति- 
विधियों को प्रभावी और रोचक बना सकेंगे। शिक्षा-प्रशासन क्या उपाय अपनाये कि इन 
साधनों का प्रभावी उपयोग सम्भव हो ? 


(४) बालकों की विशेष योग्यता तथा आवद्यकताओं के अनुरूष शक्षणिक गति- 
विधियों की व्यवस्था कसे हो ? विज्ञान तथा तकनीकी विकास ने जीवन को गतिशील और 
संघर्षपूर्ण बना दिया है। फलस्वरूप जीवन जटिल और गतिशील हो गया है । जंसे-जेसे 
संस्कृति विकसित होगी वेसे-वेसे जीवन और जटिल होगा । फलस्वरूप शिक्षा में कुछ 
समस्याएँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगी । इन समस्याओं में दो समस्याएं विशेष रूप से 
विचारणीय रहेंगी--(१) व्यक्ति किस प्रकार आधारभूत-ज्ञान, अन्तदृष्टि एवं श्रवृत्तियों 
को विकसित कर सकता है जिससे वह संस्कृति के विकास में बुद्धिपुवक तथा रचनात्मक 
रूप से भाग ले सके ? तथा (२) किस प्रकार व्यक्ति विशेष प्रकार का ज्ञान, कोशल तथा 
सूझ-बूझ विकसित कर सकता है जिससे वर्तमान जटिल संसार में वह प्रभावी रूप से जीवन 
यापन कर सके ? इन दोनों समस्याओं का उपयुक्त हल खोजना शिक्षा-प्रशासन का उत्तर- 
दायित्व है । वर्तमान में सामान्यतः प्रारम्भिक शिक्षा-स्तर पर तो सामान्य शिक्षा तथा हाई 
स्कूल स्तर पर कुछ विशेषीकृत शिक्षा की आवश्यकता प्रतीत की जाती है। विशेषीक्ृत शिक्षा 
व्यवस्था के लिए सम्पूर्ण शक्षणिक कार्यक्रम को पुनव्यंवस्थित तथा परिवर्तित करना आवश्यक 
है । बालक, शिक्षक, पालक, शिक्षा-प्रशासक सभी को नियोजना बना कर कार्य करना 
आवश्यक है । साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर विशेष 
रुझानों तथा योग्यताओं का पता लगाया जाय । शिक्षा-प्रशासन की समस्या यह है कि 
सामान्य तथा विशेषीक्ृत शिक्षा दोनों में से किसे कितना तथा किस स्तर पर महत्व दिया 
जाये [ शिक्षा-प्रशासन का उत्तरदायित्व यह भी है कि वह ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिसमें 
बालकों को शैक्षणिक कार्यक्रमों में अधिकतम भाग लेने के अधिकतम अवसर उपलब्ध हों । 

विशेष योग्यता के बच्चों की विशेष शिक्षा की समस्या के साथ-साथ शिक्षा-प्रशासन 
के समक्ष पिछड़े बालकों की समुचित शिक्षा-व्यवस्था की समस्या भी है । समाज पिछड़े 
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बालकों पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना पसन्द नहीं करता है। परल्तु ये पिछड़े छऋलक 
भविष्य में राष्ट्र के नागरिक होंगे तथा इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः शिक्षा- 
प्रशासन का उत्तरदायित्व इन पिछड़े बालकों की विशेष शिक्षा-व्यवस्था करना भी है। शिक्षा- 
प्रशासन के लिए यह विचार करना भी आवश्यक है कि निर्देशन की कैसी व्यवस्था की 
जाय ताकि पिछड़े बालकों का उचित विकास हो सके ? 


(५) अलगाव की प्रवृत्ति कंसे दूर हो ? शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग विकसित होने 
की समस्या भी अनेक स्थानों में है। शालाएँ अपने आप को अलग रखना पसन्द करती हें । 
एक विषय का शिक्षक अन्य विषयों का ज्ञान नहीं रखता है। उसे अन्य विषयों में क्या हो 
रहा है, इससे कोई वास्ता ही नहीं रहता है। अतः शिक्षा-प्रशासन की एक जटिल समस्या 
समन्वय तथा सहयोग की हैं। शिक्षा-प्रशासन की उचित नीति समन्वय स्थापना: तथा अलगाव 
की प्रवृत्ति के निराकरण में बहुत सहायक हो सकती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-प्रशासन के समक्ष शैक्षणिक गतिविधियों के 
विकास से संबंधित अनेक ऐसी समस्याएँ रहती हैं जिनमें उचित हल से ही इन गतिविधियों 
तथा कार्यक्रमों का समुचित विकास हो सकता है । 


अध्याय ६ 


छात्र-सम॒दाय का प्रशासन 


शिक्ष। का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बालक या छात्र का ऐसे उत्तरदायी, स्वनियंत्रित, 
योग्य तथा उत्साही कार्यकर्त्ता के रूप में विकास करना है जो गृह, समाज, राजनीति तथा 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी रूप से सक्रिय भाग ले सके | इसलिए यह आवश्यक हैं 
कि शाला-प्रशासन उचित नीति अपनाये तथा उसे कार्यान्वित करे। ये निर्णय तथा नीतियाँ 
इसीलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनमें छात्रों के आपसी संबंध तथा शैक्षणिक कार्यत्रमों 
से संबंध स्थापित होते हैं। शिक्षकों तथा पालकों में छात्र-समुदाय के प्रशासन की नीतियों के 
संबंध में अनेक मतभेद हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन मतभेदों को कम किया जाये । 


छात्र-समुदाय के प्रशासन संबंधी क्षोत्र 


सामान्य सर्वेक्षण तथा अध्ययन के आधार पर विद्वानों ने निम्नलिखित क्षेत्रों को 
शिक्षा-प्रशासनीय' कार्य के लिए आवश्यक समझा है : 


छात्र-समुदाय की संख्या--अल्प तथा दी्घ कालीन--निश्चित करना । 
छात्रों को शाला, कक्षा या विषय में दर्ज करना । 

छात्रों को दर्ज करने के पूर्व वर्गीकरण की नीतियाँ निश्चित करना । 
छात्रों का समय-समय पर उचित मूल्यांकन करना । 

छात्रों की प्रगति का प्रतिविदन निवमित रूप से पालकों को भेजना । 
छात्रों की प्रगति तथा अन्य कार्यक्रमों का अभिलेख रखना। 

छात्रों की वर्गन्निति करना । 

छात्रों को उचित निर्देश तथा परामर्श देने की व्यवस्था करना । 

छात्रों को जीवन में स्थापित करने में सहायता करना तथा समय-समय पर 
उनकी खबर लेना (0]0% एप) । 

छात्रों को अनुशासन में रखने की व्यवस्था करना । 


३दद शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


छात्र-समृदाय की संख्या निश्चित करता 


छात्र-समुदाय की अल्पकालीन तथा दी्घेकालीन संख्या निश्चित करना अति 
आवश्यक रहता है। दीघ॑कालिक संख्या-अनुमान शाला में आवश्यक भौतिक सुविधाएँ जुटाने 
में सहायक होते हैं । अतः प्रति ५ या १० वर्ष में छात्र संख्या का अनुमान लगाना अति 
आवश्यक हैं। सामान्यतः जीवित छात्रों के प्रतिशत के आधार पर छात्र-संख्या निश्चित की 
जाती है । परन्तु प्रत्येक समाज में छात्र-संख्या निश्चित करने की अलग-अलग विधियाँ रहती 
हैं। भारत में सम्पूर्ण जनसंख्या का १४५ प्रतिशत अंश शाला जाने योग्य का माना जाता है। 
इसी के आधार पर माध्यमिक शालाओं तथा महाविद्यालयों में जाने योग्य छात्रों का अनुमान 
लगाया जा सकता है । परल्तु छात्र-संख्या निश्चित करने में केवल प्रतिशत से काम नहीं 
चलता है। कई स्थानों में विशेषतः शहरों तथा उसके आसपास या औद्योगिक क्षेत्रों में 
जनसंख्या बहुत अधिक गतिशील रहती है। अतः ऐसे स्थानों में एक निश्चित प्रतिशत में 
छात्र संख्या का निर्धारण करना उपयुक्त न होगा । ऐसे स्थानों में वाषिक अनुमान लगाना 
उपयुक्त होगा। दीघंकालिक छात्र संख्या का अनुमान बजट बनाने, शैक्षणिक भार निश्चित 
करने, शिक्षकों की आवश्यक संख्या निश्चित करने, शालाओं में भौतिक साधनों की उपलब्धि 
कराने आदि अनेक कारणों के कारण आवश्यक तथा उपयोगी रहते हैं । 


शाला-जनसंख्या सभी छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचनाएँ देने वाली होना चाहिये--- 
जेसे कितने छात्र शाला में हैं, कितने दर्ज नहीं हैं तथा कितने छात्र अभी शाला में आने की. 
आयु से छोटे हैं आदि। यदि इन सभी बातों का पता रहे तो शाला-स्थापना तथा विकास 
भादि सम्बंधित योजनाएँ अच्छी तरह बनायी जा सकती हैं तथा शाला-नीति संबंधी निर्णय 
अधिक प्रभावी एवं कार्यकारी हो सकते हैं। 


छात्रों को दर्ज करना 


छात्रों को दर्ज करने की सबसे अच्छी विधि उन्हें योजना-अवधि में दर्ज करना है. । 
यह कार्य जिस समय शालाएँ लग रही हों, करना चाहिये । शालाओं के छात्रों को दर्ज करते 
समय पालकों को आमंत्रित करना अच्छा रहता है । इसमें शिक्षकों को पालकों से भेंट का 
अवसर मिलता है तथा पालकों से अच्छे संबंध स्थापित होने की सम्भावनाएँ अधिक रहती 
हैं। यदि छात्रों को दर्ज करते वक्‍त कुछ समय छात्रों तथा पालकों के साथ व्यतीत किया 
जाय तो बागे आने वाली अनेक कठिनाइयाँ पहले ही हल हो जाती हैं । 


छात्रों को दर्ज करते समय निर्देशन तथा परामर्श के अतिरिक्त अनेक सामान्य बातों 
को समझाने आदि में अपेक्षाकृत अधिक समय व्यय करना पड़ता है । छात्रों की जन्म-तिथि 
देखना या पुराने अभिलेख से मिलाना, स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराना आदि अनेक कार्य ऐसे 


हैं जो इस अवसर पर ही किये जाने चाहिये । अतः छात्रों को दर्ज करते समय इन सभी 
कार्यों का ध्यान रखना चाहिये । 


छात्र-समुदाय का प्रशासन ३७ 
छात्रों का वर्गोकरण 


छात्रों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। मार्फेट, जान्स तथा रेलर ने 
व्यक्त किया हैं कि “076 _##7काहड रण €्काटब्ाण्ानों #छ९ढद॥ल'टी। 007८९००एंाए 87079- 
8 276 द्विः 7० टणाटॉप्मएट, #णग6०फ्रशह 276 9ण76 0 (96 ग्रा08४: ८0770 
पहल्ते 9286 ० 87०7ए॥डइ : () एफ्ाण०्ठ्ठाट्य 28०, (2) 2टपंल्एलपलाईं पेध 
8पॉ6८६ पाब6०, (3) इ०टांड | 70&प7प9, (4) ख्द्याबों 2०79, (5) फप्फुए 
प्राटलट50, बात (6) 3 ००फरफाप्रथधंणा ण प68९ बएणते॑ 0० 49०003. 7 भारत में 
शालाओं में सामान्यतः कक्षा में उपलब्धियों के आधार पर कक्षा-वर्गीकरण किया जाता है। 
सहपाठयक्रमगामी क्रियाओं के लिये अवश्य रुचियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है । 


छात्र-वर्गीकरण करते समय विभिन्न उद्देश्यों के लिए छात्रों के वर्गीकरण में प्रशासकीय 
कठिनाई उपस्थित होती. है । सामान्यतः जब शैक्षणिक काय के लिए वर्गीकरण किया जाता 
है तब उसे “कक्षा-विभाजन” कहते हैं । इसके अतिरिक्त अनेक गतिविधियों--जिन्हें अब “कक्षा 
में चलने वाली गतिविधियाँ” (77-०७७) कहने लगे हैं--समितियों जसे साहित्यिक, 
कलात्मक, संगीत आदि के लिए भी छात्र-वर्गीकरण करना आवश्यक रहता है। इन सभी 
प्रकार के वर्गीकरणों में शक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाने वाला वर्गीकरण अधिक 
महत्व का रहता है क्योंकि शिक्षण के लिए ही छात्र प्रमुखतः शाला में आते हैं। 


सामान्यतः शिक्षण के लिए परम्परागत विधि से पाठ्यक्रम को कक्षावार विभकत करके 
छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विभक्‍त किया जाता है। परन्तु आधुनिक युग में 
विकसित देशों में अनेक प्रकार की ऐसी विधियों का उपयोग किया जाता है जिनमें छात्रों 
के सामान्य तथा विशेष कौशलों या रुझानों के आधार पर विभकत किया जाता है। डाल्टन 
विधि, यूनिट विधि, योजना विधि आदि ऐसी ही विधियाँ हैं जिनमें छात्रों को उनकी सामान्य 
तथा विशेष योग्यता के अनुसार काये करने के अवसर दिये जाते हैं । 


शाला की सहपाठयक्रमगामी क्रियाओं के लिए अवश्य सभी देशों में छात्रों की रुचियों 
तथा रुझानों के अनुसार विभक्‍त करने का प्रचलन है। परन्तु वतंमान कक्षा-शिक्षण तथा 
सहपाद्यक्रमगामी क्रियाओं में अन्तर कम होता जा रहा है तथा इन्हें एक दूसरे का पूरक माना 
जाने लगा है। अतः स्वाभाविक है कि अब छात्र वर्गीकरण में शाला तथा छात्र के आपसी 
सामनन्‍्जस्यथ की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। 


शाला में छात्र वर्गीकरण किसी भी विधि से किया जाये प्रयास यह रहता है कि 
समूह एक समान हों । एकरूपता वाले समूहों के निर्माण के आधार शारीरिक, सामाजिक 
तथा बौद्धिक होते हैं। ओटो के द्वारा सुझाये गये वर्गीकरण में शारीरिक, सामाजिक तथा 


3 07976. ०४7४8 < ९०९०, खबंइटद०द 4दशायंड।दांघ00----(:006०/5 
[26666 दाद 58४65, ?7८7४०९ लिछां। 770., 959, 9. 376. 
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बौद्धिक दृष्टि से एकरूपता है। ओटो* का कथन है कि शक्षणिक कार्य के लिए वर्गीकरण 
ऐसा होना चाहिये कि बालक उस सम्‌ ह में रहना चाहे तथा समूह उसे रखना चाहें। छात्र 
को यह प्रतीत हो कि वह समूह के लिए कुछ कर रहा है तथा समूह में उसकी उपस्थिति 
महत्वपूर्ण है । समूह ऐसा हो कि वह कुछ बातों में बहुत अच्छा हो तथा कुछ बातों में समूह 
के अन्य व्यक्ति उससे अच्छे निकलें । वह नेतृत्व कर सके तथा किसी के नेतृत्व में वह चल 
भी सके। समूह ऐसा कठिन भी हो कि उसे सफलता के लिए प्रयास करना आवश्यक हो तथा 
ऐसा कठिन भी न हो कि असफलता लगातार हाथ लगे। सामाजिक अनुमोदन प्राप्त विधियों 
द्वारा वह इस समूह में उच्च स्थान भी प्राप्त कर सके तथा अन्यों से समानता का भाव भी 
रख सके । इस प्रकार के एकरूप समूह में महत्वपूर्ण बात व्यक्ति का समूह के साथ संबंध 
है। पिटनगर ने ऐसे समूह को ही शारीरिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दृष्टि से एक रूप माना 
है। उसका कथन है---फ्र6 8०0०४ छंद १6 6०्ांगढ टावडग्र ०६४० बधा० 87008 
78 80 &76 एीफजगंटडा, उ०टांबोी बातें प्राट6टएछ, ॥लंहं70, एलाहा(, 8776- 
7080 2०6 एछगडंटबों बजएध्ंट४ 3876 द078 ४76 एएडंटकों 00078. (89००७ 07 
[225 6/:8770, €77रपरडं४7,.. तद्वाएंप&, ब्यते फिद्ादाएआटछ5 28०९ फोटोपवल्त ४7078 
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ओटो ने छात्र-वर्गीकरण संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हुए बतलाया है कि 
समूह ऐसे विपरीत तत्वों से निरमित हों कि छात्रों को विविध कार्य करने के अवसर उपलब्ध 
हों तथा ऐसा एक रूप हो कि छात्र हमेशा उपलब्धि की चरम सीमा या निम्नतम सीमा में 
ही न रहे। यीगर (४९०४८ ) का विचार है कि 7'फ%6 8६8९5 70890 2०थाएगंए प्रषल्ते 
278 ८7070]6 ०4 38९, एाट्याडओ 8९, ९वैंप्रटकका०009% 38०, 30९७) 38०, ॥772८॥॥- 
8९गा तृषपठ)मथ्यां, घाव बटां।ढ$ वुएव8०४० ८7. 

अयेर (8५८०) का विचार है. कि व्यावहारिक दृष्टि से छात्र-वर्गीकरण करने के लिए 
अधिकतर उपयोग में लाये जाने वाले आधार (१) शारीरिक विकास, (२) सामाजिक 
विकास, (३) उपलब्धि अभिलेख, (४) सम्भावना मूल्यांकन (97००८४४०४ ६८४४), (५) 
मानसिक विकास तथा (६) शिक्षक निर्णय हैं। ४ 


। + (900, |. ठ., “8९ ७ 8०८. द्लाटड3 ं्। 870पणएएप३ >ातल्‍का 2 
8007, (/8/6690 2&406०7778, ४०. 22, ),०७७८०, 946, 97. 326-329. 
3 एदाएल, 3. #., +06्दा 29780 34007 अक्काओए 7 4/70॥, 0०(०/४७ रा 
800४ (०., रटफ एै०072,. 95], ७9. 296. 
| 3 6४86१ ४, 2., #कककदाएउ/ 407 कार्वें 780 2098, पिद्ाएडए & 37077275 
८ण ४०7४, 949, 90. 32-39. 
4 0ए९७; लत 0., 7/ब८॥८० व 4600007॥2, .6 9६06टा2 (४0., 0ैपडए7, 
65०७, 949, 9. 8, द 


छात्र-समृदाय का प्रशासन द ३६ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्र-वर्गीकरण के लिए अनेक आधार मान्य किये गये हैं 
परन्तु सभी में परम्परागत मान्य आधार “बौद्धिक क्षमता” को अपेक्षाकृत अधिक मान्य किया 
गया है। माध्यमिक स्तर पर छात्र-वर्गीकरण प्राथमिक स्तर के छात्र वर्गीकरण से भिन्‍न 
है । माध्यमिक स्तर पर उपरोक्त दर्शाये गये वर्गीकरणों के विभिन्‍न आधारों को सामान्यतः 
मान्यता दी जाती है तथा इस स्तर पर परम्परागत वर्गीकरण को कम मान्य किया जाता 
है । माध्यमिक स्तर पर तो अब “यूनिट या इकाई” विचार को अधिक उपयोगी माना जाने 
लगा है। सामान्य साधारण माध्यमिक शाला में भी कुछ न कुछ विषय रुचि के अनुसार 
चुनने के लिए रहते हैं । अत: माध्यमिक स्तर पर समूह निर्माण में रुझान, रुचि यीग्यता, 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता आदि अधिक महत्व रखते हैं। 


कहीं-कहीं विशेष योग्य बालकों के लिए विशेष शिक्षा-व्यवस्था को भी छात्र-बर्गी- 
करण का आधार बनाया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था में विशेष योग्यता, सामान्य 
योग्यता, पिछड़े बालकों आदि के लिए अलग-अलग शिक्षण की व्यवस्था रहती है । इस 
प्रकार की व्यवस्था भी बड़ी विवादास्पद है। इस बात से तो सभी एकमत हैं कि विशेष 
योग्यता वाले छात्रों की शिक्षा सामान्य बच्चों से भिन्‍न हो परन्तु इनकी शिक्षा के लिए 
क्या प्रशासनीय व्यवस्था की जाये, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है । विद्वानों का विचार 
हैं कि पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए विशेष योग्य शिक्षक सामान्य शिक्षकों की सहा- 
यता करें या पिछड़े छात्रों के उचित विकास के लिए विशेष कक्षाएँ लगायी जायें । परन्तु 
कुशाग्र बुद्धि वालों की अलग कक्षाओं के लगाने के संबंध में विद्वान एक मत नहीं हैं। 
सामान्यतः विद्वान विशेष योग्यता वालों के लिए अलग कक्षाओं के लगाने के पक्ष में नहीं पाये 
जाते हैं । क्योंकि यह माना जाता है कि अपवादात्मक योग्यता वाले बच्चों के शिक्षकों 
को इन बच्चों को सामान्य योग्यता वाले बच्चों से व्यवस्थापित होने के लिए आवश्यक 
सहायता प्रदान करनी चाहिये । 


विकसित देशों में माध्यमिक स्तर पर छात्र-वर्गीकरण के लिए उद्देश्यों को भी आधार 
बनाया गया है। अनेक माध्यमिक शालाओं में विश्वविद्यालय, व्यावसायिक, सामान्‍य; प्रावि- 
धिक आदि के अनुरूप छात्रों को उनके .उद्देश्यों के आधार पर वर्गीक्तत किया गया है । 
परन्तु इनमें समूह मानसिक या विषय उपलब्धियों के आधार पर विकसित किये गये हैं । 
अतः इस प्रकार का छात्र-वर्गीकरण प्रचलित नहीं हो सका है। वतंमान में तो माध्यमिक 
स्तर पर सभी छात्रों को सामान्य शिक्षा का एक अंश तथा रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं 
के अनुरूप विभिन्‍न मात्राओं में अन्य शिक्षा देने का प्रचलन ही अधिक है । आध्‌ निक माध्य- 
मिक शालाओं में छात्र-वर्गीकरण विशेष कार्यों या समितियों के लिए भी किया जाता है। 
परन्तु यह अस्थायी होता है तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहता है । 


भारतीय शालाओं की कक्षाओं में अधिक छात्र रहते हैं। फलस्वरूप एक शिक्षक के 
लिए इतनी अधिक संख्या में भिन्‍न-भिन्‍न योग्यता वाले छात्रों पर ध्यान देना सम्भव नहीं 
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होता है । वास्तव में यदि छात्रों की संख्या कम हो तो शिक्षक सभी की ओर अपेक्षाकृत अधिक 
ध्यान दे सकता है। परन्तु एक कक्षा में कम छात्रों का तात्पयं है अधिक वित्तीय व्यय जो 
अभी तो भारत में सम्भव नहीं दिखाई देता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्र-वर्गीकरण के लिए कोई ऐसी प्रशासनीय व्यवस्था 
नहीं खोजी गयी है जो सर्व मान्य तथा सर्वोत्तम हो। इस स्थिति में शिक्षा-प्रशासन को 
पालकों तथा शालाओं से मिलकर ऐसी विधियों का विकास करना चाहिये जो बालक के 
विकास में अधिकतम रूप से सहायक हों । ह 


कक्षा-उन्नति 


योग्यतानुसार कक्षा में छात्रों को शिक्षण के लिए रखा जाना परम्परागत काल से 
चला आ रहा है । फलस्वरूप छात्रों की कक्षा-उन्तति तथा भरती भी इसी से संबंधित रही 
है। छात्रों की योग्यता भिन्‍न-भिन्‍न होती है तथा वे कक्षा-शिक्षण से भिन्‍न-भिन्‍न मात्राओं में 
लाभान्वित होते हैं। परन्तु फिर भी बालक तथा पालक दोनों कक्षा की परीक्षा में प्राप्त 
अंकों को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि सफलता और असफलता इन्हीं पर आश्रित रहती है । 


शिक्षकों तथा शिक्षा-प्रशासकों के समक्ष हमेशा यही समस्या रही हैं कि परीक्षा में 
प्राप्त अंक बौद्धिक योग्यता प्रदर्शित करते हैं या छात्र द्वारा प्रयास करने की योग्यता ? 
ये अंक कक्षा में छात्र की स्थिति बतलायें या यह प्रदर्शित करें कि छात्र किस योग्यता से 
कार्य सम्पांदन कर रहा है? क्‍या एक छात्र के अंक अन्य छात्रों के अंकों के समान महत्व 
के मान्य किये जायें या सभी के अंकों के महत्व. अलग-अलग हैं ? ये तथा अनेक अन्य 
प्रश्न कक्षा-उन्नति तथा बालकों की भरती के समय कक्षा-पदावनति से संबंधित है । 


कक्ष.-उनन्‍नति तथा किसी कक्षा में छात्रों को. बैठाने के लिए अनेक- उपायों का अब- 
लम्बन किया गया है। इद सबसें प्राचीन प्रतिशत विधि - है जिसमें बालकों को १०० अंक 
मिलने पर यह माना जाता है कि. वे पूर्ण योग्य हैं तथा ६० प्रतिशत-मिलने पर ६० प्रतिशत 
योग्य माने जाते हैं, ३० प्रतिशत मिलने पर ३०- प्रतिशत योग्य माने जाते हैं। पालक तथा 
बालक दोनों इस विधि. को. सरलता से समझ .सकते हैं। परन्तु यह कहना बड़ा ' कठिन है 
कि छात्र को जो अंक दिये गये हैं वे प्रामाणिक हैं । भिन्‍न-भिन्‍न शिक्षक एक समान उत्तर 
पर भिन्‍्त-भिन्‍न समयों में भिन्‍न-भिन्‍न अंक देते पाये गये हैं। शोघों से यह भी पता चला 
है कि इस प्रकार नम्बर देना बहुत अप्रामाणिक है। 


अंक देने के दोषों को दूर करने के लिए “श्रेणी-विभाजन” विधि का उपयोग किया 


गया । परन्तु अ, ब स, या और अधिक श्रेणियों में विभाजित करने की विधि में भी वही 
दोष पाये गये जो प्रतिशत विधि में पाये गये हैं । अतः सन्तोषप्रद और असन्तोषप्रद दो 
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श्रेणियों में ही छात्रों को रखने के प्रयास किये गये । बाद में ५ श्रेणी या अधिक श्रेणियों की 
सहायता से बालकों का मूल्यांकन करने के प्रयास किये गये पर सभी में कुछ न कुछ त्रुटियाँ 
रहीं क्‍योंकि अंक या श्रेणी विभाजन यह नहीं वतलाता कि कितने अंक या श्रेणी प्राप्त 
करने पर छात्र को एक कक्षा से ऊपरी कक्षा में पदोन्‍नत किया जाये । साथ ही समस्या यह 
भी रहती है कि भाषा में यदि छात्र को अच्छी श्रेणी मिलती है, कुछ बन्य विषयों में सामान्य, 
और गणित में उसे निम्नतम श्रेणी मिलती है, तब ऐसी स्थिति में क्या उसे आगे की 
कक्षा में पदोचनत किया जाये ? या छात्र आयु के आधार पर आगे बढ़ा दिया जाये या बिना 
किसी परीक्षा के ही उसे आगे की कक्षा में पढ़ने भेजा जाये ? 


कक्षा-उन्नति के संबंध में अनेक शोध कार्य किये गये हैं। कठोर प्रशासनीय व्यवस्था 
के अन्तर्गत तो छात्र परीक्षा में पास होने पर ही ऊपर की कक्षा में जाता है। पास होने 
का तात्पय यहाँ निर्धारित मान-स्तर प्राप्त करने से है । ऐसी व्यवस्था में निर्धारित मान-स्तर 
प्राप्त न होने पर छात्र को उसी कक्ष। में एक वर्य और पढ़ना पड़ता है। जो बालक बहुत 
योग्य होते हैं उन्हें दो कक्षाओं की परीक्षा देने की सुविधाएँ भी रहती हैं तथा दोनों परीक्षाओं 
में निर्धारित स्तर प्राप्त करने पर वे दो कक्षा भागे बढ़ा दिये जाते हैं। 


यह विधि सरल अवश्य दिखाई देती है परन्तु शक्षणिक दृष्टि से यह अत्यन्त अनुप- 
युक्त है । अतः सुधार के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया गया तथा अनेक शोध कार्य 
इस क्षेत्र में किये गये । इन शोधों से अनेक तथ्यों तथा समस्याओं का पता चला जैसे फेल 
होने वालों की संख्या का अधिक होना, विभिन्‍न भाधारों पर पास या फेल करना, फेल होने 
के कारणों का भिन्न-भिन्न होना, पास होने की अवधि भिन्न-भिन्न होना, बिल्कुल फेल न करना, 
कुशाग्र बुद्धि बालक की ओर ध्यान न देना, शाला में बालक के शक्षणिक विकास तथा उसके 
शारीरिक एवं अन्य विकासों में कोई संबंध न होना आदि। इन सभी समस्याओं के हल 
मात्र से ही शिक्षा-प्रशासन शाला वर्गीकरण, भरती करने तथा पास करने संबंधी संतोष- 
जनक नीतियाँ निर्धारित नहीं कर सकता है। प्रत्येक समस्या का अन्य समस्याओं से संबंध 
स्थापित कर ही कक्षा उन्‍नति या भरती करने की समस्या सनन्‍्तोषजनक रूप से हल की जा 
सक्रेगी । अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा नीति तथा दर्शन संबंधी तथ्य निश्चित किये जायें । 
मारफंट, जान्स तथा रेलर" ने निम्नलिखित तथ्यों को मान्य किये जाने का सुझाव दिया 
है-- (१) प्रत्येक छात्र को १२ वर्ष की शिक्षा का अधिकार है। (२) प्रत्येक छात्र शाला 
में उस समूह में रखा जाये जहाँ उसका अधिकतम विकास सम्भव हो। (३) प्राथमिक तथा 
माध्यमिक शालाओं में सभी शिक्षा पाने वाले छात्र दर्ज किये जायें चाहे उनकी मानसिक 
योग्यता कुछ भी हो। (४) शालाओं का उद्देश्य व्यक्तिगत छात्र की योग्यताओं का विकास 
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४२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


करना हो न कि निर्धारित विषय का निर्धारित स्तर । (५) छात्र की व्यक्तिगत आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति की जाये । 

यदि उपर्युक्त आधारों को मान्य किया जाये तो अलग-अलग छात्रों को अलग-अलग 
ढंग से शिक्षित करना आवश्यक होगा। परन्तु समूह में शिक्षित करने के लाभ भी ज्ञात हुए 
हैं तथा शोधों ने यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि समह में रहने से छात्रों में अनेक सामा- 
जिक गणों का विकास होता है। अतः छात्रों को एक रूप ऐसे समूह में रखकर शिक्षित किया 
जाये जिनमें शिक्षक उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकें | तरक्की से अधिक लाभान्वित 
होने की सम्भावनाओं के प्रमाण स्पष्ट मिलने पर ही छात्रों की वर्गोन्नति की जाये। छात्रों 
को जाति, धर्म, रंग आदि के आधार प्र वर्गेक्ृत न किया जाये । विषय और कार्य के आधार 
प्र उन्हें वर्गीकृत किया जाये परल्तु ये वर्ग-भेद पक्का न रहे, अस्थायी हो । योग्य बालकों के 
उत्थान के लिए जब जरूरत हो तब ही उसे अन्य बालकों से अलग किया जाये। पिछड़े 
बालकों को भी तभी अलग किया जाये जब इस प्रकार की व्यवस्था की सबसे अधिक आव- 
श्यकता हो । इनकी कठिनाइयाँ दूर करने के लिये इनके शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता दी 
जाये। शालाओं में ऐसा सम्पन्न शिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित कराया जाये कि सभी प्रकार के 
छात्रों के अनकल आवश्यक कार्यक्रम उपलब्ध हो सके । परीक्षा का उपयोग निदंशन तथा 
शिक्षण के लिए किया जाये, दण्ड तथा पारितोषिक देने के लिए नहीं । इस प्रकार कक्षा-उन्नति 
तथा कक्षा-वर्गीकरण कर छात्र का अधिक से अधिक विकास करने के प्रयास किये जा 
सकते हैं । | 

कक्षा उन्नति के लिए जो विविध उपाय अपनाये गये हैं, उनमें (१) कक्षा उन्नति 
की अवधि को पूर्ण वर्ष से कम कर ६ माह या ३ माह करना, (२) सभी को आगे की कक्षाओं 
में चढ़ाना (३) सतत्‌ पुनः वर्गीकरण करना, आदि प्रमुख हैं । कक्षा उन्नति की अवधि को कम 
करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । इससे पिछड़ापन कहीं-कहीं तो और अधिक बढ़ गया 
क्योंकि शिक्षकों ने इसका अधिक उपयोग किया । इससे कक्षा-वर्गों में भी अधिक वृद्धि हुई । 
फलस्वरूप शिक्षण खर्च अधिक बढा । छोटी शालाओं में इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव ही 
नहीं है। ओटो" ने कहा है कि इन तथा अन्य कारणों से इस योजना को त्यागा गया तथा 
नेपरे (8.7० ४४. ९.) का विचार है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में आार्धुत 
प्रवत्तियाँ वाषिक कक्षा उन्नति की हैं । 


किसी को फेल न करने के पहले कुछ शालाओं ने परीक्षण के तौर पर छात्रों को 
इस शर्त पर आगे की कक्षा में चढाया कि असन्तोषजनक प्रगति होने पर उन्हें पुनः नीचे को 
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छात्र-समुदाय का प्रशासन ४३ 


कक्षा में रखा जायेगा । धीरे-धीरे बिना किसी बाधा के निश्चित अवधि के बाद आगे की 
कक्षाओं में छात्रों को तरक्की दी जाने लगी । परन्तु इस विधि की भी अत्यन्त कटु आलोचना 
हुईं। इस विधि के पक्ष में यह कहा जाता है कि सफलता अधिक उत्प्रेरणा देती है। इस 
विधि से वर्ग और अधिक नहीं बनते हैं तथा आगे की कक्षाओं में जाकर छात्र उत्साह से 
अध्ययन करते हैं । इस विधि में शाला-गृह संबंध अच्छ रहते हैं तथा शिक्षकों और शिक्षा- 
प्रशासकों का एक बहुत बड़ा सिरदद दूर होता है। परन्तु शोधों से ज्ञात हुआ है कि भागे 
की कक्षाओं में छात्रों की समस्याएँ व्यक्ति विभेद अधिक होने के कारण बहुत बढ जाती हैं 
तथा छात्र आगे की कक्ष/ओं के लिए पूर्ण रूपेण तैयार नहीं हो पाते हैं, विशेषतः उन कक्षाओं 
में जहाँ बौद्धिक कार्य अधिक रहता है।१ फोले (70०५) का विचार है कि सतत्‌ कक्षा 
उन्नति से पिछड़े बालक धोखे में रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी प्रगति सन्‍्तोषजनक 
है। वेलिन ( ४४०४०) का कथन है कि हाई स्कूल शिक्षक अपने आप कक्षा उत्नति को उप- 
युक्त नहीं समझते तथा सन्देह की दृष्टि से देखते हैं ।* बृएक्नर, एल्सब्री आदि विद्वानों का मत 
है कि अपने आप कक्षा उन्नति के स्थान पर अन्य उपाय अपनाना अधिक उपयोगी होगा । 


सतत्‌ वर्गीकरण करने में तो और भी अधिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि इसमें छात्रों का 
वर्गीकरण हमेशा होगा तथा छात्र समूह हमेशा परिवर्तित होते रहेंगे । शिक्षा-अभ्यास के रूप 
में इसका प्रचलन कम है । हाँ सिद्धान्त रूप में यह सभी को आगे की कक्षा में उन्‍नत करने 
का विवेकपूर्ण परिणाम ही होगा । इस विधि के संबंध में एल्सब्री महोदय का कथन है कि 
इसके गुण-दोष वे ही हैं जो किसी को फेल न करने की विधि में हैं । इसमें बहुत ही योग्य 
तथा प्रशिक्षित शिक्षक तथा. वर्गीकरण विधियाँ भप्रेक्षाइत अधिक पुष्ट एवं उन्‍नत होनी 
चाहिए । 


कुशाग्र बुद्धि का व्यवस्थापन 


किसी वक्षा में कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र प्राय: उतने ही रहते हैं जितने कि मन्द बुद्धि 
वाले छात्र । इन कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों के लिए विशेष कक्षाएँ न खोल कर अतिरिक्त 
पाठ्यक्रम की व्यवस्था अधिक मान्य की जाती है । साथ ही साथ विद्वानों का विचार हैँ कि 
शालाओं में इतना सम्पन्न कार्य क्रम किया जाना चाहिए कि कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों की आव- 
. श्यकताओं की पूर्ति भी हो जाये । ओटो ने समूह के सभी छात्रों को व्यस्त रखने तथा कुशाग्र 
बुद्धि वाले छात्रों को अधिकः उत्तरदायित्व सौंपने की व्यवस्था भी अपनाने का सुझाव 
दिया है। 
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४४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवक्षण 


पालकों को प्रगति प्रतिवेदन देना 


पालक अपने बच्चों की प्रगति के संबंध में जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं। वे सामा- 
न्‍्यतः छात्रों की कक्षा उत्नति के लिए शाला-निर्णयों तथा नीतियों पर ही निर्भर रहते हैं । 
अत: यह आवश्यक है कि छात्रों की शैक्षणिक तथा अन्य प्रगति संबंधी सूचनाएं या प्रति- 
वेदन नियमित रूप से पालकों को भेजे जायें । इन प्रतिवेदनों को भेजकर छात्रों के विकास के 
लिए पालकों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त किया जाता है। 


सामान्यतः शालाओं में त्रेमासिक या अन्य परीक्षाओं के उपरान्त परीक्षाफल छात्रों 
के माध्यम से पालकों के पास भेजा जाता है। भारत में तो केवल यही प्रतिवेदन है जो 
पालकों के पास भेजा जाता है। इसी से पालकों को अपने बच्चों के संबंध में जो पता चल 
जाये, वही ठीक है। अनेक बार पालकों को इस परीक्षाफल का पता भी नहीं हो पाता है। 
अन्य विकसित देशों में भी सामान्यतः माहवार प्रगति पत्रक पालकों को भजे जाते हैँ । इसमें 
छात्र द्वारा लिए गये विषयों की सूची, इन विषयों में उसकी प्रगति, आचरण, शाला में 
विभिन्‍न गतिविधियों में भाग लेने आदि से संबंधित सूक्ष्म विवरण रहता है । परन्तु यह 
बहुत कम है। कभी-कभी इन सूक्ष्म सूचनाओं में दिये गये विवरण गलत भी समझ लिये 
जा सकते हैं जिससे पालक-शिक्षक-संघर्ष की स्थितियाँ विकसित हो सकती हैँ। अतः अनेक 
विद्वानों तथा शिक्षकों ने यह अनुभव किया है कि ये प्रगति पत्रक अनुपयोगी हैं तथा छात्र 
के संबंध में प्रतिवेदन भेजने की उन्नत विधियों का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक है । 


इस दिशा में सर्वप्रथम नवीन श्रेणी विधि अपनाने का कार्य किया गया। परन्तु 
अनेक पालक इस श्रेणी विधि से परिचित नहीं हैं तथा ये इन श्रेणियों का समुचित अर्थे 
नहीं लगा पाते हैं। अतः इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी । 


अनेक विकसित देशों में अपनाया गया दूसरा उपाय है--प्रगति पत्रक को विस्तृत 
बनाना । इसमें अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त, छात्र की प्रवृत्तियों, आदतों, व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक गुणों आदि का भी समावेश किया जाने लगा है । फलस्वरूप पालकों को छात्रों 
के संबंध में अपेक्षाकृत ज्यादा तथा विस्तृत सूचनाएँ मिलने लगी हैं । 


कुछ शालाओं ने पालकों को व्यक्तिगत पत्र लिखने की विधि भी अपनायी है। 
परन्तु इसमें समय अधिक लगता और व्यय भी अधिक होता है। समय की कमी के कारण 
शिक्षक औपचारिक पत्र ही लिखने लगे हैं। 


पालक-शिक्षक गोष्ठी आयोजित कर पालकों को छात्र सम्बंधी सूचनाएँ सर्वोत्तम 
ढंग से दी जा सकती हैं । इन गोष्ठियों में पालक तथा शिक्षक मिलकर छात्रों की प्रगति पर 
विचार करते हैं। कभी-कभी इन गोष्ियों में छात्रों को भी आमंत्रित किया जा सकता है । 
प्रशासनिक दृष्टि से इन' गोष्ठियों को सुविधाजनक बनाना तथा इनकी उपयोगिता बढ़ाना 
आवश्यक है । 


छात्र-समुदाय का प्रशासन डर 


इन शिक्षक-पालक गोष्ठियों के साथ साथ, यदि प्रगति पत्रक, पत्रादि का उपयोग 
भी किया जाये तो छात्रों की प्रगति की सूचनाएँ पालकों तक और अधिक सुविधा तथा 


उत्तम ढंग से भेजी जा सकती हैं। परन्तु इन सभी की व्यवस्था के लिए साधन जुटाना 
आवश्यक है । 


छात्र अभिलेख 


छात्रों की भरती, उनके अन्य स्थान जाने, (दाखिल-खारिज ), उनके वर्गीकरण, 
उनकी परीक्षा, उनकी वर्गोन्नति, उनका स्वास्थ्य, शिक्षकों की नियुक्ति, शाला बस, केफे- 
टेरिया, निर्देशन आदि अनेक कार्यों के लिए यह आवश्यक है कि उचित अभिलेख रखे जायें। 
इसके साथ, राज्य तथा अन्य अधिकारियों को समय-समय पर सांख्यिकी सूचनाएँ देने के 
लिए भी छात्र अभिलेख रखे जाने चाहिये । 


सम्पूर्ण राज्य में कुछ छात्र अभिलेख प्रामाणिक कर एक समान खानों में निर्धारित 
करना अति आवश्यक है। छात्र दर्ज-संख्या, हाजिरी आदि ऐसे ही अभिलेख हैं जिन्हें प्रामा- 
शणिक कर एक रूप बनाना आवश्यक है । शोध कार्यों में इस प्रकार की एकरूपता अत्यन्त 
सहायक होती है । 


छात्र-प्रगति-पत्रक या छात्र-पत्रक को व्यवस्थित रूप में रखना तथा उन्हें नियमित 
रूप से भरना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । छात्र शाला में जितनी अवधि में रहता है, उस सम्पूर्ण 
अवधि के दौरान उसके द्वारा की गयी प्रगति का विवरण इस पत्रक में रहना चाहिए ।-इस 
प्रगति पत्रक में छात्र से संबंधित अधिक जानकारी .रहनी चाहिये । इसी प्रगति-पत्रक के 
आधार पर समय-समय पर छात्र को निर्देशन भी दिये जाने चाहिये। 


छात्र सेवाएं 


छात्र निर्देशन, छात्र स्वास्थ्य तथा छात्र-कल्याणकारी सेवाओं का बहुत ही घनिष्ठ 
संबंध शाला अनुशासन से हैं । अत: यह भावश्यक है कि शालाओं में इन सेवाओं की 
सुव्यवस्था हो । कह ओ 


शाला निर्देशन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ का विचार है कि कक्षा 
या विषय-शिक्षक ही निर्देशन तथा परामश्श का अधिकतम कार्य सम्पन्न कर सकता है । 
इसके विपरीत अनेक विद्वानों की राय है कि शालाओं में विशषत: माध्यमिक शालाओं में 
निर्देशन तथा परामर्श देने के लिए अलग विशेषज्ञ होना चाहिये | इस प्रकार की व्यवस्था 
बड़ी शालाओं में तो सम्भव है । शालाओं में अन्य शिक्षक भी अनेक प्रकार से प्रतिरोधक 
कार्यक्रमों के संबंध में सलाह दे सकते हैं । भारत में तो केवल बहुत बड़ी माध्यमिक 
शालाओं में निर्देशन तथा परामर्श के लिए एक-एक विशषज्ञ जो सामान्यतः मनोविज्ञान का 
विशेषज्ञ होता हैं, रहता है। परन्तु एक माध्यमिक शाला जिसमें ६०० से €०० छात्र हों 
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एक केरियर मास्टर क्‍या परामर्श और किन-किन को परामर्श दे पायेगा। इतसे पर भी 
केरियर मास्टर सभी माध्यमिक शालाओं में नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि सामान्य 
शिक्षक ही छात्रों को आवश्यक परामशं दे। शिक्षा-प्रशासन को ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी 
चाहिये जिससे सामान्य शिक्षकों को भी निर्देश देने तथा परामर्श करने की सामान्य 
विधियों तथा कौशलों का परिचय प्राप्त हो जाये और वे बालकों को सामान्य बातों के 
संबंध में आवश्यक परामश और निदंशन दे सके । 


शालाओं की स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी अनेक विभिन्‍नताएँ पायी जाती हैं । 
इनके अन्तर्गत नाखूनों, हाथ मुँह की सफाई से लेकर दाँत, तथा शरीर के अंगों की देख-रेख 
का कार्य किया जाता है। केवल सावासिक तथा उन्नत शालाओं में थोड़ी बहुत दवाई देने 
की व्यवस्था है । परन्तु इस कार्य के लिए अलग से प्रशिक्षित व्यक्ति या डाक्टर तो कहीं 
कहीं ही हैं। वे भी केवल चक्कर लगाकर चले जाते हैं । 


शाला के विशेष योग्यता वाले तथा पिछड़े छात्रों की शक्षणिक गतिविधियों के 
संबंध में इसी अध्याय में अन्यत्र काफी चर्चा हो चुकी है। यहाँ केवल इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि इन सेवाओं की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय तथा अनिश्चित है । 


शिक्षा-प्रशासन का यह उत्तरदायित्व है कि छात्र-सेवाओं का संगठन इस प्रकार किया 
जाये जिससे इन सभी सेवाओं में उपयुक्त समन्वय हो तथा छात्रों को अधिकतम लाभ 
मिल सके । शिक्षा-प्रशासक को इस प्रकार की सेवाओं के लिए कमंचारी सीधे माध्यमिक 
शाला के प्राचार्य के आधीरः रखना चाहिये। ये कमंचारी अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर 
छात्रों की आवश्यक सहायता करें। धन, प्रशिक्षित कमंचारी तथा उचित प्रशासकीय नीतियों के 
अभाव में इन सेवाओं का समूृचित विकास नहीं हो सका है परन्तु यह अति आवश्यक है कि 
इन सभी प्रकार की छत्र-सेवाओं की उचित व्यवस्था शालाओं में की जाये । 


विकसित देशों में छात्रों को नौकरी या काम या रोजगार दिलाने के लिए 'फालो- 
अप सेवाएँ भी संगठित की जा रही हैं । ये छात्रों को रोजगार या नौकरी दिलाने में सहायता 
करती तथा उनसे भविष्य में भी सम्पर्क बनाये रखती हैं । इस कार्य के लिए छात्रों के 
संबंध में समुचित अभिलेख भी रखे जाते हैं । 


छात्र नियंत्रण 


शालाओं या शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न समस्याओं के कारण अनुशासन बिगड़ता 
है। अत: यह आवश्यक है कि शाला के छात्रों के अनियंत्रित कार्यो तथा व्यवहारों को प्रोत्साहित 
करने वाले कारणों को दूर किया जायें। छात्रों के अनियंत्रित व्यवहारों के कुछ कारणों का 
संबंध घर से, कुछ का संबंध शाला तथा कुछ का समाज से रहता है । अतः केवल शिक्षा-प्रशा- 
सक तथा शिक्षक ही इन सभी कारणों को दूर तो नहीं कर सकते हैं परन्तु पालकों तथा समाज 
के सदस्यों की सहायता से छात्रों के अनियंत्रित व्यवहारों को कम करने में समुचित' रूप से 
सहायक हो सकते हैं । शिक्षा-प्रशासकों तथा शिक्षकों को इस समस्या के उचित हल 
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के लिए नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक है। कुछ नियमों या कानूनों से अनियंत्रित व्यव- 
हारों में कमी नहीं आती है। इस काय॑ के लिए विस्तृत नीति तथा निर्णयों की आवश्यकता होती 
है । शोधों तथा अध्ययन से पता चला है, जहाँ उत्तम शिक्षक रहते हैं वहाँ अनियंत्रित व्यव- 
हार की घटनाएँ कम होती हैं। कक्षा में छात्रों की संडया भी सीमित होनी चाहिये। भावना- 
त्मक छात्र अधिक अनियंत्रित व्यवहार करते हैं । अतः छात्रों को नियंत्रित करना अति 
आवश्यक है । शालाओं में छात्रों से नीति-निर्धारण में सहयोग लेना चाहिये । जहाँ प्राचार्य 
या शिक्षक निरंकुश रहते हैं वहाँ अनियंत्रित व्यवहार अधिक पाया गया है'। अतः छात्रों 
को स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व वहन करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिये । 
शालाओं में कक्षा-उन्नति का भी प्रतिशत अच्छा रहना आवश्यक है क्योंकि फेल होने वाले 
छात्र ही अधिक अशान्ति करते हैं । 


छात्र-समुदाय संबंधी शिक्षा-प्रशासन की समस्याएँ 


छात्र-समुदाय की संख्या तथा विभिन्‍्तता के आधिक्य के कारण शिक्षा-प्रशासनीय 
समस्याएँ अधिक रहती हैं। परन्तु यहाँ केवल प्रमुख समस्याओं की चर्चा ही की जा रही है । 
(१) विशेष योग्यता वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था 

प्रत्येक कक्षा में बहुत अच्छी योग्यता वाले कुछ छात्र रहते हैं । इनकी विशेष 
शिक्षा की व्यवस्था अति आवश्यक है क्‍योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व ये छात्र ही 
करेंगे। यदि इनका समुचित विकास न किया गया तो देश बौद्धिक तथा अन्य दृष्टियों 
से पिछड़ा या सामान्य ही रहेगा । अनेक यूरोपीय देशों में, विशेषतः इंगलेण्ड में, विशेष 
योग्यता के बालकों के लिए पृथक माध्यमिक शालाएँ स्थापित की गयीं हैं। इसी प्रकार 
विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश की शर्तों को कड़ा कर केवल बहुत योग्य छात्रों को प्रवेश के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है। अमेरिका में सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विकास 
करने की अधिकतम सुविधाएं देने की व्यवस्था पर अधिक बल दिया जाता है। विशेष 
योग्यता वाले छात्रों की शिक्षा के लिए अनेक उपाय अपनाये गये हैं, जेंसे विशेष समूह में 
शिक्षा देना, दो कक्षाओं की परीक्षा एक साथ देने की सुविधा देना, विशेष विकसित 
पाठ्यक्रम निर्धारित करना, विशेष रूप से व्यक्तिगत योजनाओं तथा सम्पन्न कार्यक्रम 
व्यवस्थित करना आदि । परन्तु अब अनेक विद्वानों का मत है कि विशेष योग्यता वाले 
छात्रों के लिए विशेष उपाय न अपना कर विस्तृत सम्पन्न कार्य अपनाना अधिक उपयोगी 
है । शिक्षा-प्रशासन के समक्ष यह समस्या है कि इन कार्यत्रमों में से कौन सा अपनाया जाये 
तथा किस रूप में इसे व्यवस्थित किया जाये । 


(२) स्वास्थ्य सेवाएं 


शिक्षा-प्रशासकों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में बहुत समय से यह विवाद 
चला हुआ है कि शालाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर हो 
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तथा इनकी व्यवस्था कैसे की जाये ? कुछ शिक्षा-परिषदों तथा शिक्षा-विभागों ने अर्प]नी 
शालाओं के लिए अलग से डाक्टर, नर्स आदि नियुक्त किये हैं तथा इनके माध्यम से कुछ 
स्वास्थ्य सेवाओं से छात्रों को लाभान्वित करने' के प्रयास किये हैं। परन्तु स्वास्थ्य 
विभाग का विचार है कि इन सेवाओं को ये अपेक्षाकृत और अच्छी तरह व्यवस्थित कर 
सकते हैं। अनेक शिक्षा-प्रशासकों को स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों को विना अनुमति 
शालाओं में जाने तथा स्वास्थ्य-सेवा संबंधी व्यवस्था करने में एतराज है । कुछ देशों में 
इस कार्य के लिए इस प्रकार के प्रयास किये गये हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी निःशुल्क 
सेवाएँ स्वास्थ्य विभाग करे तथा स्वास्थ्य संबंधी विधिवत शिक्षण तथा अन्य सामान्य 
सेवाओं की व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से हो । विद्वान लोग इस बात पर सहमत हैं कि 
रोगों की रोकथाम तथा टीके लगाने का कार्य ऐसे डाक्टर करें जिन्हें पालक चाहते हैं 
तथा शाला इन सवका अभिलेख रखे । परन्तु अनेक बार ऐसा होता है कि छात्रों के 
शाला में आने के बाद यह पता चलता है कि उनकी आँख या दाँत खराब हो गये हैं तथा 
पालक इनकी उचित दवाई नहीं कर सकते हैं। एसी स्थितियों में शाला-स्वास्थ्य-अधि- 
कारियों या समाज की स्वास्थ्य सेवाओं को इन छात्रों की उचित सहायता करना चाहिये 
क्योंकि इन छात्रों की हानि से देश की हानि ही होती है । 


शिक्षा प्रशासकों को शाला-स्वास्थ्य-विभाग को सबल बनाना अति आवश्यक है। 
केवल इतने से ही कार्य नहीं चल सकता है क्‍योंकि धन की कमी के कारण शाला- 
स्वास्थ्य-सेवा इतनी सम्पन्न नहीं हो सकती है कि समाज-स्वास्थ्य सेवा की बराबरी कर 
सके । अत: उचित यह होगा कि दोनों में समुचित समन्वय तथा सहयोग विकसित किया 
जाये । यह उत्तरदायित्व शिक्षा-प्रशासन का है। कुछ सम्पन्न देशों में तो इस कार्य के 
लिए स्वास्थ्य-सेवा-संयोजक भी अलग से नियुक्त किये गये हैं। 


(३) पिछड़े छात्रों की अलग शिक्षा व्यवस्था 


कहीं-कहीं बहुत योग्य छात्रों की अपेक्षा पिछड़े छात्रों की शिक्षा की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया है। कहीं-कहीं पिछड़े बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की 
गयी है। परन्तु अलग रखकर पिछड़े बालकों में हीतता की भावना का विकास 
करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त पिछड़े बालकों को सामान्य तथा अच्छे छात्रों के साथ 
रखने से पिछड़े छात्रों के प्रस काम भी अधिक' होता है। अतः इस संबंध में अब नवीन 
प्रवत्ति यह हैं कि पिछड़े छात्रों को विशेष रूप'से अलग न रखा जाये तथा इनकी कमियों 
को समझ कर विशेष सहायता द्वारा इन्हें उन्नत बनाने के प्रयास किये जायें। यदि पिछड़ा- 
पन शारीरिक दोषों, जैसे अन्धा होना या बहरा होना आदि, के कारण है तो इन्हें इस प्रकार 
की विशेष शालाओं में अवश्य भजना चाहिये । अन्यथा सामान्य शालाओं में ही विशेष प्रयास 
क्र पिछड़े छात्रों को उन्‍तृत बनाने के प्रयास किये जाना अधिक समीचीन है। 


छात्र-समुदाय का प्रशासन ४६8 
(४) बेकल्पिक विषय 


.. अमेरिका या अन्य विकसित देशों में तथा भारत-जैसे विकासशील देशों में भी यह 
अनुभव किया जाने लगा है कि छात्र माध्यमिक शालाओं से विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल आदि 
के ज्ञान के बिना भी पास हो जाते हैं। यह स्थिति राष्ट्रों के समुचित विकास की दृष्टि से 
उचित नहीं है । विज्ञान और तकनीकी विकास के इस यग में छात्र विज्ञान, गणित या लोकतंत्र 
में सहायक इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि विषय बिलकुल न पढ़ें तथा पास होते चले 
जायें तब काम कैसे चलेगा। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि 
सभी छात्रों को विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि महत्वपूर्ण कुछ न कुछ 
अशों में अनिवाय रूप से पढ़ना पड़े । भारतीय शिक्षा-आयोग (१६६४-६६) ने सभी छात्रों 
के लिए १०वीं कक्षा तक समस्त विषयों का अध्ययन अनिवाय॑ करने का सुझाव दिया है । 
१०वीं कक्षा के बाद ही वेकल्पिक विषय चुने जा सकते हैं। अतः वैकल्पिक विषय कब 
आरम्भ किये जायें ? इन विषयों की क्‍या व्यवस्था हो ? सभी छात्रों को विज्ञान, गणित 
इतिहास, भूगोल आदि विषय का कितना अंश और वह किस तरह पढ़ाया जाये ? ये सब 
समस्याएं शिक्षा-प्रशासन की हैं । 


(५) छात्रों का शिक्षा-प्रशासन में सहयोग 


आधुनिक काल में सभी ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि छात्र-असन्तोष दूर 
करन का एक उपाय यह है कि उन्हें शिक्षा-प्रशासन में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित 
करता चाहिये । परन्तु अनेक प्राचार्यों तथा शिक्षा-प्रशासकों का विचार है कि छात्रों को 
प्रशासन में अधिक नहीं आने देना चाहिये क्‍योंकि छात्र की बृद्धि अपरिपक्व होती है, तथा 
उन्हें कम अनुभव होता है अतः वे. प्रशासन के उत्तरदायित्वों का समुचित रूप से निर्वाह 
नहीं कर सकेंगे । अनेक स्थानों में छात्रों को शाला-कार्य-बव्यवस्था में समुचित उत्तरदायित्व 
सौंपे गये तथा छात्रों को नीति निर्धारण, क्रियान्वय आदि के अवसर प्रदान किये गये । इन 
स्थानों में यह देखा गया कि छात्र-सहयोग एक अच्छी शैक्षणिक प्रक्रिया है। अतः इसका 
अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये । 

छात्र-सहयोग संबंधी अनेक विरोधी विचार शिक्षा-जगत तथा समाज में पाये 
जाते हैं। परन्तु छात्र-सहयोग को केवल अनुशासनात्मक प्रक्रिया के रूप में ही नहीं लेना 
चाहिये। कक्षा तथा मंदानों की गतिविधियों की व्यवस्था, छात्र-परिषद, क्लब, स्काउट, 
खेल की टीम आदि के संगठन तथा उनकी व्यवस्था, मनोरंजन-कार्यक्रमों की व्यवस्था, छात्र- 
गतिविधियों के लिए नीति निर्धारण तथा उनका क्रियान्वयन शाला-छात्र-सुरक्षा-कार्यक्रम- 
व्यवस्था, शाला तथा समाज संबंधी सुधार-योजना, शाला-भवन-सुधार-योजना या व्यवस्था 
आदि के लिए अधिकतम छात्र-सहयोग प्राप्त करना चाहिए । इससे छात्रों के मन में 
शाला-सत्ता के प्रति आदर विकसित होगा। यह व्यवस्था कैसे की जाये, यह समस्या अभी 
सुलझी नहीं है । 

७ 


अध्याय ७ 


वित्तीय अभिलेख तथा कर्यालय का स्लासन 


शिक्षा-वित्त तथा लूखा-जोखा का महत्व 


शिक्षा-वित्त तथा कार्यालय का प्रशासन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शाला-कार्य तथा 
शिक्षा से इतने अधिक संबंधित हैं कि इन क्षेत्रों में कौशल-स्तर उत्तम होने पर ही अन्य 
गतिविधियाँ भी व्यवस्थित तथा ठीक से चलती हैं । शिक्षा-व्यय, कार्यालय-व्यवस्था तथा 
शैक्षणिक कार्यक्रमों में संबंध बतलाने वाले तथ्य तो अभी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सके हैं 
परन्तु इन क्षेत्रों में जो भी शोध कार हुए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक कार्यत्रमों 
का शिक्षा-व्यय तथा वित्त-व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है । यह तो निर्विवाद नहीं कहा जा 
सकता कि अधिक व्यय अधिक अच्छी शेक्षणिक उपलब्धियाँ देगा परन्तु यह अवश्य है कि 
यदि वेतत्व तथा प्रशासन के अन्य आवश्यक तत्वों का सहयोग हो तो उत्तम उपलब्धियों को 
अधिक आशा की जा सकती है। 


सामान्यतः ऐसा होता है कि वित्त योजना बनते समय तो लोग ध्यान कम देते हैं 
परन्तु एक बार योजना बनने के बाद जब व्यय होने लगता' है तब सभी की सतत दृष्टि 
इसके मल्यांकन की ओर लगी रहती है। समाज या अधिकारीगण किसी भी शिक्षा-प्रशासक 
की क्षमताओं का अनुमान उसके इसी कौशल से लगाते हैं। 


इसके साथ-साथ यह स्वाभाविक है कि समाज के सदस्य जो धन शिक्षा में लगाते हैं 
वे इसके उपयकत उपयोग में अधिक से अधिक रुचि रखें । सामान्यतः समाज के सदस्य शाला- 
वित्त-व्यवस्था को बारीकी से तो नहीं देख समझ सकते परन्तु यदि एक बार भी शंका हो 
जाये तो संकट उपस्थित हो जाता है । अत: यह आवश्यक है कि शिक्षा-वित्त तथा लेखा- 
जोखा तथा प्रशासन की व्यवस्था न केवल उत्तम हो वरन्‌ तत्संबंध में समाज को' समया- 
नसार आवश्यक सचनाएँ अवश्य उपलब्ध करायी जानी चाहिये । पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा- 
वित्त तथा लेखा-जोखा-व्यवस्था एवं प्रशासन के अनेक सिद्धान्त और विधियाँ काफो 
विकसित हुई हैं । 


शिक्षा-प्रशासन का कार्य शिक्षा नीति-निर्धारण तथा क्रियान्वयन है । शिक्षा-वित्त 
तथा कार्यालय संबंधी सूचनाएँ इन नीतियों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन में सहायक होती 


वित्तीय अभिलेख तथा कार्यालय का प्रशासन प्श 


हैं। शाला की सारी गतिविधियों के लिए, चाहे वे व्यक्तिगत सेवाओं के रूप में हों या 
शेक्षणिक गतिविधियों या भौतिक सुविधाओं के “रूप में, सभी के लिए वित्त आवश्यक है । 
शिक्षा की कोई भी समस्या हो उसे बिना वित्त के हल करना बड़ा कठिन है। अतः शिक्षा- 
नियोजन तथा शिक्षा-वित्त पृथक नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि वित्त पर दृष्टि बिना रखे 
शिक्षा-नियोजन सम्भव ही नहीं है । 


किसी भी राष्ट्र के २ प्रतिशत से ५ प्रतिशत व्यक्ति शिक्षा-कार्य में प्रत्यक्ष शिक्षण 
या परोक्ष रूप से अन्य संबंधित कार्यों में व्यस्त रहते या इनसे आजीविका चलाते हैं। शिक्षा 
पर राष्ट्रों का काफी व्यय होता है। लगभग २० प्रतिशत से ४० प्रतिशत राष्ट्रीय आय 
शिक्षा तथा संबंधित कार्यों में व्यय होती है । इस दृष्टि से शिक्षा एक बृहत्‌ उद्योग है। 
शिक्षा-सामग्री का उत्पादन तथा शाला-भवनों का निर्माण आदि ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो 
किसी भी राष्ट्र के आथिक ढाँचे में अत्यन्त महत्व रखते हैं। यह कहना तो कठिन है कि 
कोई राष्ट्र शिक्षा पर कितना व्यय करता है तथा उसे इससे क्‍या लाभ होता है । परल्तु 
शिक्षा-शोधों ने यह अवश्य निश्चित किया है कि शिक्षा पर किया गया व्यय ब्याज सहित 
वापस मिलता है तथा इससे राष्ट्र की सभी प्रकार की उन्नति होती है । इससे राष्ट्र के 
उत्पादन की वृद्धि होती तथा उपभोग का स्तर उच्च बनता है ।" परन्तु जेसा कि मारीसन 
ने कहा है कि यह कहना उचित न होगा कि शिक्षा पर किसी भी सीमा तक अधिक व्यय 
किया जाना चाहिये । इसमें भी उपलब्धियाँ एक स्तर के बाद कम होने लगती हैं। परन्तु 
अभी विकसित राष्ट्र भी उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, अन्य राष्ट्रों की तो बात ही क्‍या है। 
शिक्षा के संबंध में मितव्ययिता उचित नहीं है । अपेक्षाकृत थोड़ा बधिक वित्त शालाओं 
के स्तर को बहुत अधिक उन्नत बना सकता है । वास्तव में गरीब तथा कम व्यय वाली 
शालाएँ खर्चीली ही होती हैं क्योंकि उपलब्धियाँ बहुत निम्न स्तरीय होने से इन पर किया 
जाने वाला व्यय व्यथ ही होता है।* 


किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति करना है । शिक्षा में यह लाभ शी घ्र 
दिखाई नहीं देता । यह काम छात्रों के उन्नत व्यक्तित्व के रूप में होता है। यही कारण है 
कि शिक्षा का प्रभाव लगभग एक पीढ़ी के उपरान्त दिखाई देता है। शिक्षा-प्रशासन में 
आय तथा व्यय, भवन निर्माण तथा मरम्मत, आवागमन के साधनों की व्यवस्था, उपकरणों की 
व्यवस्था आदि अन्य क्षेत्रों तथा उद्योगों के अनुरूप ही होते हैं। अत: अन्य उद्योगों में वित्त 
सम्बंधी मान्य सिद्धान्तों का उपयोग शिक्षा-प्रशासन में भी होता है । 
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भर शिक्षा-प्रशासन एवं परययवेक्षण 


शिक्षा प्रशासन का कार्य प्रत्येक व्यय किये जाने वाले रुपये का अधिक से अधिक 
शैक्षणक लाभ उठाना है | मारफेट, जान्स तथा रेलर ने व्यक्त किया है---/४077९ 
बतएयणडाएवा0ाड गए 770९१ 76९६0, 80टफए78/९८ 72207085 707 >7पएश४08688 दत/777078- 
फ्वा00,. धएदी 2९20-65 72 ९०फऋणयव्यवं96, 9प४ एं727 ए20 फ्रठ॑ 80580 70८ 
लि: 77टए ब्यते एा0टठ7क्षा0.77 * शिक्षा के क्षेत्र भें केवल लेखा-जोखा रखना ही सब कुछ 
नहीं है। इस लेखे-जोखे से उचित नीतियाँ निर्धारित करने तथा शिक्षा-योजना-निर्माण 
करने में सहायता मिलनी चाहिये । इससे शाला-व्यवस्था भी उत्तम होनी चाहिये । 

शिक्षा-प्रशासन में वित्त तथा लेखा-जोखा संबंधी निम्न कार्य किये जाते हैं : 

(१) वित्तीय योजना निर्माण । 

(२) बजट निर्माण । 

(३) आय तथा व्यय का हिसाब करना । 

(४) शैक्षणिक गतिविधियों की वित्तीय व्यवस्था । 

(५) स्टाफ आदि में व्यय । 

(६) अन्य कर्मचारियों के बेतनादि की व्यवस्था । 

(७) भवन-निर्माण, मरम्मत, बीमा आदि की व्यवस्था । 

(८) उपर्युक्त सभी मदों संबंधी मूल्यांकन । 

वित्तीय नियोजन के अन्तर्गत शिक्षा-नीतियाँ तथा कार्यक्रम बनाये जाते हैं। 
सम्भावित छात्र-संख्या संबंधी आँकड़े इक्ट्ठे करना, भवन-निर्माण की योजनाएँ बनाना, 
भविष्य के आय-व्यय की सम्भावनाओं पर विचार करना आदि बातों के संबंध में योजनाओं 
का निर्माण होता है। 

बजट के अन्तर्गत शक्षणिक कार्यक्रमों को व्यय के रूप में व्यवस्थित' किया जाता 
है । इससे यह ज्ञात होता है कि क्या और कसे व्यय किया जायेगा। 


आय तथा व्यय से तात्पर्य जाथिक आय तथा उसके व्यय करने के अधिकार से है। 
इसके अन्तगंत विभिन्‍न वस्तुओं की खरीद, विभिन्‍न कार्यों के लिए किया जाने वाला व्यय, 
लेखा-जोखा (&०००००४7४) रखना, आडिट प्रतिवेदन तैयार कराना बादि कार्य आते हैं । 

स्टाफ पर किये जाने वाले व्यय के अन्तगंत शाला स्टाफ की नियुवित, तरबकी 
प्रशिक्षण, उनके कार्य का निर्धारण, मूल्यांकन आदि पर होने वाला व्यय जाता है। 


अन्य कमंचारियों के वेतन की व्यवस्था के अन्तगंत शाला-भवन-सुरक्षा, सफाई ठथा 
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वित्तीय अभिलेख तथा कार्यालय का प्रशासन प्र 


अद्य कार्यों, छात्र-सेवाओं, उपकरणों की देख-रेख आदि के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किये 
जाते हैं, उनके वेतन तथा अन्य व्यय का हिसाब रहता हैं। 

भवन-निर्माण, मरम्मत, बीमा, बिजली आदि के व्यय का हिसाब भी अलग से रखा 
जाता है। 


उपर्युक्त मदों का मूल्यांकन इन सभी मदों पर व्यय के शक्षणिक उपयोग तथा 
कार्यक्रमों के संदर्भ में किया जाता है। 


परन्तु इन सभी मदों पर व्यय में समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक कार्यक्रम को सफल 
बनाना शिक्षा-प्रशासन का काय है। शिक्षा-वित्त की व्यवस्था जितनी अच्छी होगी शैक्षणिक 
कार्यक्रम के उतने ही अच्छे होने की सम्भावनाएँ रहती हैं। अतः शिक्षा-प्रशासन को इस 
उत्तरदायित्व का उचित निर्वाह करना आवश्यक है। 
शिक्षा-वित्त तथा लखा-जोखा-व्यवस्था एवं प्रशासन के सिद्धान्त 


शिक्षा-वित्त तथा लेखा-जोखा-व्यवस्था कानूनी सीमाओं में किया जाना अति 
आवश्यक है। राज्य सरकार से जो आथिक सहायता मिलती है, उसका हिसाब भी 
यथोचित ढंग से व्यवस्थित रहना चाहिये । इस व्यवस्था में निम्नलिखित सिद्धान्तों का 
उपयोग किया जाता है। 


(१) शिक्षा-वित्त-व्यवस्था साधन है, साध्य नहीं--शिक्षा-वित्त-व्यवस्था की 
सफलता शैक्षणिक गतिविधियों तथा सेवाओं की संख्या तथा गुणों से. ज्ञात होती है। 
शैक्षणिक कार्यक्रम तथा सेवाओं का मानदण्ड छात्र-विकास तथा समाज-कल्याण है । अतः 
अन्य उद्योगों के समान व्यय कर बैंक बैलेंस बढ़ाने की नीति इसमें नहीं चल सकती है। 
शिक्षा-प्रशासन तो साधन मात्र ही है । साध्य तो बाल-विकास तथा समाज-कल्याणः है। 

(२) शिक्षा-वित्त-प्रशासन दृढ़ तथा लचीला दोनों होना चाहियें--शिक्षा-वित्त संबंधी 
प्रशासन वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दृढ़ तथा लचीला होना 
चाहिये । दृढ़ता इसलिए कि जिससे वर्तमान कार्यक्रम सुचारु रूप से चल सकें । लचीला _ 
इसलिए कि जिससे भविष्य की आवश्यकताओं तथा स्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन 
किया जा सके । शिक्षा तथा वित्तीय कार्यक्रम समूचित रूप से दृढ़ होना आवश्यक है जिससे 
जो अच्छा है उसका संरक्षण हो सके । उसे लचीला इसलिए होना चाहिये कि जिससे परि- 
वर्तित उद्देश्यों की पूति की जा सके । )(०८६ & रे ८४७८४ ने इसीलिए कहा है--“&6प- 
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प्र शिक्षा-प्रशासन एवं प्यवेक्षण 


(३) शिक्षा-वित्त-प्रशास्न ईमानदारी से तथा न्यायप्रियता से हो--शिक्षा-प्रशाप्षन 
ऐसा हो कि वित्त का उपयोग ईमानदारी से हो तथा सभी फण्ड उत्तम शैक्षणिक उद्देश्यों 
के लिए व्यय किये जायें। यह केवल बेईमानी तथा असत्यता को त्यागने मात्र से ही सम्भव 
नहीं होगा । इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसे प्रयत्न आवश्यक हैं जिनसे शालाओं की सभी 
आय का अत्यधिक उत्तम उपयोग हो | यदि शालाओं तथा शिक्षा के लिए समूचित वित्तीय 
साधनों को जुटाना आवश्यक है तो ईमानदारी तथा उत्तम लेखा-जोखा अनिवाय है। 


(४) शिक्षा-वित्त-प्रशासन मितव्यथिता के आधार पर हो--शिक्षा के क्षेत्र में व्यय 
आय के साधनों के अनुरूप ही होना चाहिये । परन्तु यह आवश्यक है कि वित्तीय साधन 
पर्याप्त हों । यदि वित्तीय साधन पर्याप्त तथा समुचित न होंगे तो शैक्षणिक कार्यक्रम ठोस 
तथा उच्च स्तरीय न हो सर्केगे । लिन* अभाव या कमी तथा मितव्ययिता के अन्तर को 
स्पष्ट करते हुए कहता है कि जहाँ व्यय कम करनें के लिए शिक्षा-सेवा-स्तर नीचे लाया जाता 
है उसे कमी (7८7८४८४7८४४) करना कहा जाता है; परन्तु जहाँ आवश्यक स्तर तथा 
संख्या को देखते हुए सेवाओं के व्यय को कम किया जाता है, वहाँ मितव्ययिता रहती है। 

छी तथा बुरी मितव्ययिता के संबंध में लिन का विचार है कि बरे स्थान पर शाला-भवन 
स्थित करना , अयोग्य शिक्षक या कमंचारी रखना, खोटे उपकरण खरीदना, आवश्यक मर- 
म्मत टालना आदि बुरी मितव्ययता है । बिना अधिक व्यय के सेवाओं के स्तर को उठाना 
ही अच्छी मितव्यथिता है, उदाहरणा्थ---अपव्यय को कम करना, अधिक संख्या में खरीद कर 
वस्तुओं की कीमत कम करना, उपकरणों से अधिक से अधिक सेवा लेना, चोरी न होने 
देना, टूट फट कम होने देना आदि । 


वित्तीय लेखा-जोखा या हिसाब 


शिक्षा वित्तीय लेखा-जोखा ऐसा होना चाहिये कि उससे शिक्षा आय-व्यय का ऐतिहा- 
सिक चित्र प्रस्तुत हो सके । इससे यह भी पता चलना चाहिये कि व्यय ईमानदारी तथा 
सचाई से किया गया है । साथ ही साथ इससे प्रतिवेदन तेयार करने, वित्त नियंत्रण करने, 
बजट बनाने, कीमतों या व्यय का विश्लेषण करने में सुविधा हो या इन गतिविधियों का 
ये आधार बन सकें। इस दृष्टि से लेखा-जोखा या हिसाब रखना बही-खाता लिखना मात्र. 
ही नहीं है। यह इससे भी अधिक है। इसका उद्देश्य शिक्षा-गतिविधियों को अधिकतम 
प्रभावी एवं शक्षणिक दृष्टि से पूर्ण उपयोगी बनाना है । शाला-लेखा-जोखा के निम्नलिखित 
प्रयोजन हो सकते हैं : ५... || ' 


(१) शाला-बजट तंयार करने में सहायक होना । 
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वित्तीय अभिलेख तथा कार्यालय का प्रशासन प्र्प्‌ 


(२) शाला से संबंधित अन्य सेवाओं, जंसे वित्त विभाग, शिक्षा विभाग तथा 
शासन के अन्य विभागों से प्रभावी ढंग से संबंध रखने में सहायक होना । 


(३) शाला के आय-व्यय का विधिवत लेखा रखना । 


(४) शाला की विशेष सेवाओं---जैसे सहकारी दूकान, केफेटेरिया आदि, से 
संबंधित आय-व्यय का लेखा रखना । 


(५) आडिट के पूर्व तथा बाद के खर्च करने में शालाओं की सहायता 
करना । 


(६) जनता, शिक्षा-विभाग तथा शाला-प्रबन्ध-समिति को यह विश्वास दिलाना 
कि सभी खर्चों का लेखा विधिवत्‌ तथा ईमानदारी से रखा गया है। 


(७) आडिट में सहायक होना । 


(८) शोध-कार्य करने वालों तथा अन्य व्यक्तियों को आवश्यक आँकड़े देने 
में सहायक होना । 


शिक्षा-अभिलेख 


किसी भी कार्यालय के अभिलेख उस कार्यालय के काय॑, गतिविधियों तथा कार्यों की 
जटिलता के अनुरूप होते हैं। शिक्षा-अभिलेख देखने में तो बेजान वस्तु लगती है परन्तु शाला- 
गतिविधियों पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि इनका संबंध 
शिक्षा-क्षेत्र के सभी कार्यकर्त्ताओं से रहता है । शिक्षा-प्रशासनीय अधिकारियों को इस बात 
का ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा-अभिलेख ऐसे हों जिनसे छात्र, शिक्षकों तथा बालकों, सभी 
का उचित मार्गदर्शन हो सके । आजकल कार्यालयों में लिखा-पढ़ी का कार्य बहुत बढ़ गया 
है । फलस्वरूप इनसे संबंधित अनेक समस्याएँ बढ़ गयी हैं। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ 
इन अभिलेखों में भी विस्तार अधिक होता जा रहा है। इन अभिलेखों की वृद्धि के साथ-साथ 
शिक्षा प्रशासकों का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। परन्तु शिक्षा के विकास तथा शिक्षा- 
गतिविधियों की वृद्धि के साथ शिक्षा प्रशासकों तथा निरीक्षकों की संख्या में समुचित वृद्धि 
नहीं हुई है। फलस्वरूप शिक्षा-अभिलेख संबंधी प्रशासनीय व्यवस्था समुचित नहीं हो पाती 
है। शिक्षा-अभिलेख, शिक्षा-वित्त आदि जितनी भी बशैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, वे शैक्ष- 
णिक कार्यक्रमों को गति, सुविधा देने वाली तथा उच्च स्तरीय बनाने वाली होनी 
चाहिये । 


आइडिद 


शिक्षा-वित्त तथा लेखे-जोखे का आडिट एक प्रशासनीय जाँच है जिससे आय-व्यय 
की प्रामाणिकता का ज्ञान होता है । शिक्षण संस्थाओं को सतत्‌ आडिट कराते रहना चाहिये। 
शिक्षा-प्रशासकों को अपने अन्तगंत शिक्षण संस्थाओं के हिसाब की आवश्यकतानुसार तथा 
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नियमित आडिट की व्यवस्था करनी चाहिये। आडिट सभी वित्तीय अभिलेखों का होना 
चाहिये । इसमें सभी प्रकार की रकमों को--शासकीय, अशासकी य, निजी, बालक बालिकाओं 
की--सम्मिलित करना उपयोगी रहता है। शिक्षण संस्थाओं की श्म्पत्ति तथा ऋण आदि 
भी इसमें सम्मिलित करना चाहिये । द 


भारत में शासकीय संस्थाओं के वित्त का आडिट अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा, जो 
कि केन्द्रीय सरकार का अधिकारी होता है, सम्पन्न किया जाता है। इसके प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रतिवेदनों तथा वित्तीय कागजातों, आदि के आधार पर डाक द्वारा आडिट किया जाता है। 
कभी-कभी इसके प्रतिनिधि स्वयं कार्यालयों में जाकर भी आडिट करते हैं। इनके अतिरिक्त, 
शिक्षा विभाग द्वारा बजट के माध्यम से तथा विभागीय आडीटरों द्वारा आडिट किया जाता 
है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का आडिट लोकल फंड अकाडट्स के कमंचारियों द्वारा 
किया जाता है । ये भी अकाउन्टेंट के अधीन रहते हैं । 


निजी संस्थाएँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अपना आडिट कराती हैं । 


वाषिक प्रतिवेदनों तथा शाला निरीक्षण के माध्यम से भी शिक्षा विभाग के निरीक्षक 
वित्तीय अरभिलेखों का आडिट करते हैं । 


शिक्षा-वित्त तथा हिसाब के आडिट के प्रमुख उद्देश्य (१) उच्च अधिकारियों या 
प्रबंध समिति को लेखे-जोखे की प्रामाणिकता ज्ञात कराना, (२) आय-व्यय का हिंसाब 
विधिवत रखने का प्रमाण देना, (३) शिक्षा-सम्पत्ति तथा ऋणों की विधिवत जानकारी 
देना, (४) शिक्षा-अधिकारियों की विश्वसनीयता जबता के समक्ष प्रमाणित करना, (५) 
अज्ञानतावश हुई भूलों को सुधारना, (६) वित्तीय मामलों में उचित सलाह तथा निर्देशन 
देना, (७) वित्तीय भूलों का उत्तरदायित्व निश्चित करना, आदि हैं। 


शक्षा-वित्तीय अभिलेख तथा लेखा-जोखा संबंधी प्रशासनीय पतनसस्‍्याएँ 


शिक्षा-वित्त, लेखा-जोखा तथा शिक्षा अभिलेखों की उचित व्यवस्था अति आवश्यक 
है । इनसे संबंधित काय॑ यांत्रिक ढंग से ही नहीं किये जाने चाहिये । ये कार्य जनता के लिए 
अति महत्व तथा रुचि के हैं। इन कार्यों तथा गतिविधियों से संबंधित निम्नलिखित प्रशासनीय 
समस्याएँ प्रमुख हैं । क्‍ 

(१) शिक्षा के लिए कितना व्यय किया जाये ? इस प्रश्न के संबंध में विद्वान एक 
मत नहीं हैं परन्तु सभी इस बात में एक मत हैं कि शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यय नहीं किया 
जा रहा है । शिक्षा के लिए किये जाने वाले व्यय को दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं : 
(१) शिक्षा-व्यय को राष्ट्रीय आय के उचित अनुपात के रूप में तथा (२ ) एकत्रित किये 
गये सम्पूर्ण कर के प्रतिशत के रूप में जो शिक्षा पर व्यय किया गया ही । इन दोनों विधियों 
से शिक्षा-व्यय का हिसाब लगाने के लिए उत्तम निर्णय, तकनीकी राय, परम्परा आदि का 
आधार लेना .आवश्यक होता' है। बीसवीं सदी के प्रारम्भ से अभी तक विभिन्‍न देशों में 


वित्तीय अभिलेख तथा कार्यालय का प्रशासन प्‌ 


सामान्य राष्ट्रीय आय की १-५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक 'राशि शिक्षा के लिये व्यय की 
जा रही है । अवश्य ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह प्रतिशत न्यूनतम रहा है। 


राज्य, जिला या स्थानीय स्तरों पर निम्नतम शिक्षा-गतिविधियों के व्यय की गणना 
कर भी शिक्षा-व्यय का हिसाब लगाया जा सकता है। परन्तु प्रत्येक राज्य तथा देश को 
अपना स्तर निश्चित कर ही शिक्षा पर व्यय की जाने वाली रकम का हिसाब लगाना चाहिये । 


(२) शिक्षा के लिए अधिक वित्त कंसे एकत्रित किया जाये तथा यह किस श्रकार 
व्यय किया जाये ? शिक्षा के लिए वित्त एकत्रित या संगठित करने संबंधी समस्याएँ अवेक 
हैं । ये समस्याएँ जटिल भी हैं। ये समस्याएँ प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे केन्द्र, राज्य 
तथा स्थानीय स्तरों पर भी हैं । 


स्थानीय स्तर पर विकसित देशों, जैसे अमेरिका में सम्पत्ति कर का उपयोग शिक्षा 
के लिए किया जाता है। परन्तु इसके निर्धारण के लिए हिसाब आदि करने में बड़ी 
कठिनाइयाँ हैं । साथ ही साथ, शिक्षा अब इतनी विकसित हो गयी है कि केवल सम्पत्ति कर 
के व्यय से शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने में अत्यधिक कठिनाई होने लग्री है । 
अनेक क्षेत्र पिछड़े तथा सामान्य हैं। ऐसे क्षेत्रों में तो केवल सम्पत्ति कर पर निर्भर रहने से 
कार्य नहीं चल सकता है। 


शिक्षा-वर्ष तथा वित्त-वर्ष का भिन्‍न होना भी समस्या ही है। कहीं-कहीं “बजट वर्ष 
और वित्त वर्ष” भी भिन्न होते हैं । इन विभिन्‍नताओं के कारण अनेक वित्तीय कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है | अतः सम्पूर्ण राज्य में इस हेतु एकरूपता लाना आवश्यक है। 


अनेक स्थानों में बहुत छोटे माध्यमिक स्कूल होते हैं । केवल स्थानीय साधनों से 
इन्हें चलाना तथा शिक्षण-कार्यक्रमों को उन्‍नत रखना बड़ा कठिन है। 


राज्य-स्तरीय वित्तीय कठिनाइयाँ और भी अधिक जटिल होती हैं तथा राजनीति से 
संबंधित रहती हैं । राज्य स्थानीय तथा निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए कितना 
अनुदान दे ? यह समंस्या बहुत समय से चली आ रही है। इस संबंध में विभिन्न स्थानों तथा 
समयों में विभिन्‍न विधियों का प्रयोग किया गया. है, जैसे वेतन के आधार पर अनुदान देना, 
परिणामों के आधार पर अनुदान देना, निश्चित राशि देना, बराबर प्रतिशत देना, श्रेणी 
बनाकर श्रेणी के अनुसार अनुदान देना, अनेक मदों के लिए एक ही अनुदान देना, सम्पूर्ण 
कमी की पूर्ति करना, आदि। वतंमान में इन सभी विधियों में से एकमुश्त अनुदान देने के 
पक्ष में अधिक विद्वान हैं। मध्य श्रदेश में सम्पूर्ण कमी की पूर्ति वाली विधि का अवल्लम्बन 
किया जा रहा है । भारत के अनेक राज्यों में बराबर प्रतिशत, विभिन्न मदों के लिए अलग- 
अलग अनुदान देने की विधि अपनाथी जाती है । सामान्यतः अनुदान के तीन भेद कर लिए 
जाते हैं यथा (१) मेन्‍्टेनेन्स अनुदान, (२) उपकरण अनुदान तथा (३) भवन संबंधी 
अनुदान । ऊपर दर्शायी गयी विधियाँ मेन्‍्टेनेन्स अनुदान के संबंध में ही अपनायी जाती हैं । 


पु 
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उपकरंण के लिए तो ३० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक दिया जाता है। भवनादि के ब्विये 
३३-३३ प्रतिशंत से ५० प्रतिशत तक अधिक दरिया जाता है। 


» परन्तु इतनी रकम से कार्य चलता. नहीं है । साथ ही साथ अनुदान निश्चित करने 
के लिए हिसाब लगाने की विधियों में भी बड़ी विभिन्‍नता है । अत सभी क्षेत्रों में यह अनुभव 
किया जा रहा है कि अनुदान विधि में सुधार कर वित्तीय सहायता में वद्धि की जाये । 


.. भारतीय शिक्षा आयोग ने जिला परिषदों के लिये अनुदान के संबंध में मत व्यवत 
किया है कि /00 एक लय 827 007 8६ 87768 बाते 20925872०९ 0 68८ंश8 ग्यवे 
गाल बवेएतंडप्ब्राएर बाते डपाएढाएंड0ए इबि 26 इक्ा०गंग्मटते 09 (6 (:0एश7ए- 
फाट0,.. 2लीजाॉ मगर 7#टछ4-कंगछ 06 ग्रष्ण्पोएटए एींटब८ॉटएड बाते (7९ 200 ॥8 0६ है 


पांडएब(ए८ बणत हपएल'एंड07ए बी 7०्टतल्‍त शीण्णेते 96 ग#०व. 


इसके साथ-साथ, अनुदान रकम निश्चित करते के आधारों में परिवतन कर व्यय 
के आधार के स्थान में बजट के आधार पर रकम निश्चित करना चाहिये । अच्छी शालाओं 
कौ अधिक अनदान देने की व्यवस्था रहे-तो वे उन्नत होने के प्रयास करेंगी । भवन-अनुदान द 
की रकम बढ़ायी जानी चाहिये तथा जैसे-जैसे भवन बनता जाये अनुदान मिलता जाये, यह 
व्यवस्था रहे तो अनेक कठिनाइयों का निवारण हो सकेगा | उपकरण तथा अन्य अनावत्तेकः 
व्ययों के लिए अनुदान की रकम में वृद्धि करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा आयोग ने तो 
इस' रकम को व्यय का २/३ भाग तक बढ़ाने का सुझाव दिया है ।* विकसित हो रहे देशों में 
बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक उदारतापूर्वंक अनुदान देने की 
व्यवस्था होना आवश्यक है । 


राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता तथा शिक्षा के क्षेत्रों का निश्चय करने की 
समस्याएँ प्रधान समस्याएँ हैं। अनेक राज्यों के साधन अत्यन्त सीमित रहते हैं। विभिन्न 
राज्यों में आबादी की सघनता में बहुत अधिक अन्तर है तथा इनमें आबादी के स्थानान्तरण 
(7709799) में बहुत अन्तर है। साथ ही साथ, केन्द्र के वित्तीय साधन राज्यों के साधनों 
की अपेक्षा बहुत. अच्छे हैं। अतः केन्द्र द्वारा राज्यों की सहायता करना आवश्यक है । 


परन्तु समस्या यह है कि शिक्षण राज्य का विषय है तथा केन्द्र किस शिक्षा के लिए 
तथा कितनी सहायता करे । भारत में तो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, विश्वविद्यालयीय स्तर की 
शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षा-विकास-योजनाओं भादि की शिक्षा के लिए केच्ध सहायता देता 
है। अन्य क्षेत्रों की शिक्षा का व्यय राज्यों को करना होता है । 





. "रहा 9० फल, शितप्टब07ा (एकाएफ्शं०ा (9064-65), 9प्रफरादाए रण 
76९० 3 एालातब0705 खाशांडफए - ० जिवेपट87०00, (०एफ्रायठा 6 एवी०, ॥906, 
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वित्तीय अभिलेख तथा कार्यालय का प्रशासत ५६ 


अनुदान देने का अर्थ होता है अधिक नियंत्रण | क्‍या राज्यों को इस निमित्त केन्द्र 
के नियंत्रण में रहना चाहिये ? यदि हाँ, तो कितना ? ये समस्याएँ भी शिक्षा-प्रशांसन के 
समक्ष हैं। आजकल सामान्यतः विद्वानों की यह राय है कि केन्द्र को राज्यों के लिए सामान्य 
अनुदान बिना किसी शर्त के देना चाहिये । राज्य अपनी सुविधाओं तथा आवश्यकताओं. के 
अनुसार इसे व्यय करे। 


इस प्रकार शिक्षा के लिए वित्त एकत्रित करने तथा व्यय करने के संबंध में शिक्षा- 
प्रशासन के समक्ष अनेक समस्याएँ हैं। इनके उचित हल से शिक्षा का कार्य सन्‍्तोषजन्‌क 
रूप से सम्पन्न हो सकता हैं । 

(३) वित्त की सुव्यवस्था--शिक्षा-प्रशासत की एक बड़ी तथा जटिल समस्या है-- 
वित्त की सुव्यवस्था । शासकीय तथा गरशासकीय दोनों प्रकार की संस्थाओं में शिक्षा-वित्त 
की' व्यवस्था तथा देख-रेख ठीक हो, यह अति आवश्यक है। आजकल जहाँ तहाँ से आवाज 
भाती हैं कि शिक्षा-वित्त का गबन हो रहा है या उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसका 
दुरुपयोग हो रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सभी साधनों के अपव्यय की 
सुरक्षा की जाये । सम्पत्ति को इस प्रकार के कार्यों में लगाया जाये कि वह सुरक्षित भी रहे 
तथा अधिकतम आय हो । | ्ि 


(४) बित्त संबंधी स्वतंत्रता--सरकारी शिक्षण संस्थाओं में तो शासकीय कोष से 
वित्त व्यय होता है । अतः इन संस्थाओं में तो राजनीति का अधिक प्रवेश नहीं होता हें 
प्रन्तु स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप की सम्भावनाएँ 
अपेक्षाकृत अधिक रहती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है शिक्षा-प्रशासक वित्त संबंधी 
ऐसी नीति अपनायें कि संस्थाएँ वित्त के संबंध में स्थानीय या अन्य राजनीतिक तत्वों से 
मुक्त रहें | वित्त संबंधी स्वतंत्रता स्थायित्व, सतत्‌ शिक्षा-नियोजन, स्वस्थ-शाला-प्रशासन 
आदि की दृष्टि से अति आवश्यक हैँ । इस संबंध में किये गये अध्ययन तथा शोधों से कोई 
ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कौन सी स्थिति उत्तम है। मारफेट, जान्स तथा रेलर ने 
लिखा है कि “7४८ एठडटब०टी0 07 वडटथा ए्रतल्ुष्मवैंद्गरट एलाडपड चंढए60067०९ बर0705 
पाल 00]००४ए८ €एसंतेद्ा०० ६० इफुएणा लंध्ादण 5८६ ० दाहुपगलाा,.. 7६ 78 व०प४पपि 
[ एंड इंडप€ रब 6ए०ए 96 7ठणेरवत 92ए ऐेजुं्लांए्ड €एंपैद्माएट, 96९8५86 य 
707९४ पार तेललफांग्बरपं० ज्री धार 7टीबएए९ वणएु०#ा6९ रा दाएिकदाए 30८७ 
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(५) क्या शिक्षा संबंधी कीमत या व्यय आँकना आवश्यक है ? शिक्षा-लेखा-जोखा 
के आधार पर यह हिसाब लगाया जा सकता' है कि प्रति छात्र कितना व्यय किया जा रहा 
है तथा किस राज्य या देश में शिक्षा-व्यय कितना है । इनसे शिक्षा-व्यय संबंधी भ्रवृत्तियों का 


3 ॥070॥6 [०08 & रिला०-, खवंइरबवाएववर 4वं।दंदांडं4/70॥7-५0॥62/5, 40/46- 
ध06 छा 2546, सिएल्ाप्रंटट लि ॥7०.; 959, 9. 457. 
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भी ज्ञान ही सकेता है। शिक्षा संबंधी विभिन्‍न मदों जेसे शिक्षक, बस सविस, आकस्मिक वैयय, 
उपकरंण, भवन आदि पर किये जाने वाले व्यय का हिसाब लगाया जा सकता है । इससे यह 
भी ज्ञात हों सकेगा कि किसी मद में व्यय कम था अधिक हो रहा है तथा यह कम या अधिक 
क्‍यों है? द 
सामान्यतः इस प्रकार के लेखा-जोखा का उपयोग अन्य शालाओं , राज्यों या देशों के 
शिक्षा-व्यय के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है । परन्तु इससे यह भी ज्ञात होता 
है कि प्रति रुपया कितनी शक्षणिक गतिविधियाँ हो रही हैं तथा यह धन उपयोगी रूप से 
व्यय हो रहा है या नहीं । व्यय का हिसाब हमेशा समझने योग्य सरल यूनिट या इकाइयों में 
लगाना चाहिये । इससे समाज के सदस्यों को इन्हें समझने में सरलता होती है। अतः कुल 
व्यय की रकम न देकर प्रति बालक व्यय देना अधिक सुविधाजनक तथा उपयोगी होता है। 
शिक्षा-व्यय के आँकड़ों से शिक्षण-गतिविधियों का उचित मूल्यांकन भी किया जा सकता है। 


इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा-व्यय का हिसाब उचित ढंग से लगाया जाये। 


परन्तु शिक्षा प्रशासकों के समक्ष यह समस्या है कि यह हिसाब किस प्रकार लगाया जाये तथा 
इस पर कितना व्यय किया जाये ? 


अध्याय ८ 
शाल "भवन का > शासन 


शाला-भवन-प्रशासन शिक्षा प्रशासकों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है । यह इसलिए 
भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शाला-शैक्षणिक कार्यत्रमों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस 
बात पर तो सभी एक मत हैं कि शाला-भवन से शैक्षणिक आवश्यकताओं तथा कार्यक्रमों 
की झलक मिलनी चाहिये परन्तु व्यवहार में यह देखा जाता है कि शाला-भवन के अनुरूप 
ही शैक्षणिक कार्यक्रम निश्चित किये जाते हैं। वास्तव में. स्थिति विपरीत होनी चाहिये । 
शाला-भवन एक बार बनने के बाद अनेक वर्षों तक उसी रूप में बना रहता है परन्तु 
शाला दज संख्या तथा शक्षणिक का तक्रमों की वृद्धि सतत्‌ चलती- रहती हैँ.। इसका परिणाम 
यह होता है कि अनेक संस्थाओं में शेक्षणिक कार्यक्रम शाला-भवन की स्थिति, स्थान आदि 
के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं, जंसे यदि शाला-भवन शहर या गाँव से दूर है तथा वहाँ प्रयोग- 
कक्ष नहीं है तब सहपाठ्यक्रमगामी क्रियाएँ कम होंगी । ये क्रियाएँ छटिटयों में तो होंगी 
ही नहीं तथा विज्ञान में प्रयोग कम से कम होंगे। कभी-कभी प्राथमिक शाला-भवन में 
माध्यमिक शाला लगने लगती है। ऐसी स्थिति में भी माध्यमिक शाला के अनेक शक्षणिक 
कायक्रम कम हो जाते हैं तथा केवल कक्षा-शिक्षण ही सामान्य ढंय से चलता है। इसका 
कारण यह है कि शिक्षक शाला-भवन की कमियों के बंधन . में रहते हैं। सामान्य. कक्षों 
को प्रयोग-कक्षों में एकदम तो परिवर्तित नहीं किया. जा सकता है। 


शाला-भवन में केवल स्थान या' कमरे अधिक होने से काम नहीं चलता है.।. स्थान 
तथा कमरों के साथ ही साथ उपकरणों का समुचित उपयोग अति आवश्यक है । मारफेट, 
जान्स तथा रेलर ने लिखा है 'श]्न८०८ ब0०4८०६९ 6कांत2 ड9802 -ं5 (7007८ ६06 
बताययंय॒ंडकबवा07 ब्रॉइ0.. 789 8 7९४9णछजपए बखवे बय. कृूएमाफओएए (0 कछडडा, ७ 
भी, ग0 ई8 लींट०एट प्रधोडबायंगा, सिद्कल 45 ब0 ूट्शीला। 7ुए०#पए 600 ४० 
कांग्रापाबव00 णी इबती 870ण--ंग्रताएकंए एएण्त्क णी पट बतमंफडफ्बात, | 

वास्तव में शाला-भवन का अधिकतम उपयोग आवश्यक है । भारत में वर्तमान में 
शाला-भवन के उपयोग में बहुत अधिक अपव्यय होता है । वक्षाएँ प्रायः १० से ४ या ११ से 


3 ठक्ठा, तु०ए5 & 8 टा6ए, "वंइददा।04/ 4वंकगघआ/८४0--092८6#65, 4:46- 
॥8668 क्र 55285, ?ि7लएप्न०८ सब 770., 4959, 9. 42. 
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४॥ बजे तक लगती हैं। अन्य समय में शाला-भवन खाली पड़ा रहता है। अनेक विकसित 
देशों में शाला-मवन का उपयोग समाज द्वारा प्रौढ़ कक्षाओं, वाचनालयों, मनोरंजन-स्थलों, 
बैठकों, गोष्ठियों आदि के लिए किया जाता है। अनेक देशों में तो शाला-भवन का उपयोग 
रात-दिन किये जाने पर बल दिया जाता है। वहाँ का सिद्धान्त है--शाला-भवन में रात भर 
रोशनी रखने के प्रयास करना ।” शिक्षा प्रशासकों का यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि 
शाला-भवन की उपयोग-क्षमता में वे अधिकतम विकास करें। भारत में शाला-भवन का 
केवल बालकों की शेक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का एक कारण यह 
है कि यहाँ शाला-भवन केवल शाला की सम्पत्ति मानी जाती है तथा शाला और 
समाज का अलग-अलग अस्तित्व होता है। अतः समाज का प्रवेश शाला-भवन में बहुत 
कठिनाई से होता है। इस हेतु बड़े कड़े नियम भी भारत में बनाये गये हैं। शिक्षा प्रशासन 
को इस ओर विशेष ध्यान देकर इस अपव्यय को कम करना चाहिये । 


भविष्य में अधिक शाला-भवनों की श्रावशयकता 


भविष्य में शिक्षा-प्रशासकों को तो और भी अधिक ध्यान शाला-भवन-विकास 

की ओर देना आवश्यक हो जायेगा । भारत में शाला-भवनों की स्थिति बहुत शीचनीय है। 

अनेक शालाओं को तो परछी या दालान में लगाया जाता है। कुछ शालाएँ दो या तीन 

पालियों में लगती हैं । बहुत कम शालाओं के पास अपना निजी भवन है । यदि निजी भवन है 
भी तो छात्र-संख्या इतनी अधिक है कि उनका कार्य समुचित रूप से चलता ही नहीं है । इस 
स्थिति से निपटने के लिए ही बहुत अधिक शाला-भवनों की आवश्यकता है । फिर अगले २० 
वर्षों में तो छात्र दर्ज संख्या द्विगुणित हो जायेगी । ऐसी स्थिति में बहुत अधिक संख्या में शाला- 
भवन आवश्यक होंगे। शाला-भवन-निर्माण की कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही हैं तथा 
भविष्य में ये कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में शाला-भवन-निर्माण के लिए 

बहुत अधिक रकम व्यय करना आवश्यक होगा। अभी शिक्षा पर व्यय की जा रही रकम 

का लगभग ३ प्रतिशत से १४ प्रतिशत शाला-भवन-निर्माण में व्यय किया जाता हूं । 

'विकसिंत देशों में यह प्रतिशत अधिक हैँ तथा अविकसित और विकसित हो रहे देशों में 
. यह प्रतिशत कम हूँ । विद्वानों का विचार है कि निकट भविष्य में अमेरिका आदि सम्पन्न 
और विकसित देशों में शाला-भवन-निर्माण पर व्यय २० प्रतिशत हो जायेगा ।* अतः भविष्य 
में शिक्षा प्रशासकों को शाला-भवनों के विकांस की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक रहेगा। 


शाला-भवन-योजना तथा विकास 


| शाला-भवन-योजना तथा विकास के लिए यह आवश्यक हूँ कि छात्र संख्या का 
समुचित हिसाब. रखकर भविष्य के . लिए सही-सही सम्भावित अनुमान लगाया जाये | इसके 





कहते 


-> ' (०6६ [गाए & एला[ल, डकदवदांगावा <वंगाएंउस/द/7008--(००४८९९४४, २॥4८/2065 
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साथ ही वर्तमान शाला-भवन का मूल्यांकन कर अपनी आवश्यकताएँ निर्धारित करना भी 
आवश्यक है । अपनी वित्तीय स्थिति का ज्ञान भर्थात सभी प्रकार के ऋण, व्यय, अनुदान 
तथा अन्य आय आदि का ध्यान रखना भी आवश्यक रहता हे । द 


... किसी भी क्षेत्र या समाज के लिए शाला-भवन-योजना या कार्यक्रम को निश्चित करते 
समय समाज या क्षेत्र में छात्रों की संख्या, धत, समाज-विकास के अन्य कार्यक्रम आदि सम्बन्धी 
सूचना एकत्रित कर उन्हें व्यवस्थित करना आवश्यक रहता है। पिठनगर का कथन हे कि 
“एगहन्‍ट फीलर 276 बवेट्वुए४९ ,टग्रीत-8०८००ऋषांफहु 72205 ब्याते & ट०्माआ' मां 
एॉकिएंपर 770एल्‍णालां, बात ज०6 8 8004 एएमंएपफान'टएंडेत्ा) डऑएतेफ व बंध 
907087688 07 88. >€ठ0 टएबणएलए ००णगएॉटढते, मापा ता एछशंएए थी 
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... इन सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें उचित रूप से समझना आवश्यक है । अनेक 
विकसित देशों में शहर के विस्तृत विकास के लिए विकास तथा योजना आयोग रहता है 
जिसमें शाला या शिक्षा-प्रशासन के अधिकारी भी प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं । परन्तु अनेक 
छोटे गाँवों में शाला ही एक ऐसी संस्था होती है जो विकास संबंधी योजनाएँ बनाती हूं । 

शाला-भवन-निर्माण में स्थान का चुनाव, भवन-निर्माण-यंत्रियों का चुनाव, शेक्षणिक 
आवश्यकताओं के अनुसार भवन की योजना, भवन-निर्माण के लिए ठेका देना, निर्माण के 
समय निरीक्षण करना तथा निर्माण के उपरान्त उपकरणों से उसे सज्जित करना आदि 
क्रियाएँ आवश्यक हैं । इनमें से अनेक क्रियाओं के संबंध में शिक्षा-प्रशासक बहुत कम ज्ञान 
रखता है। वह तो शैक्षणिक आवश्यकताओं के संबंध में ही अधिक समझता है । अन्य 
क्रियाओं के लिए उसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी चुनने पड़ते हैं। परन्तु इन सभी 
क्रियाओं के संबंध में उसे उपयुक्त नेतृत्व प्रदर्शित करना आवश्यक रहता है।. 


शाला-ग्रंथालय 


शाला-शिक्षण पर शाला-ग्रंथालय का समुचित प्रभाव रहता है । इसलिए शाला 
प्राचार्य को शाला-ग्रंथालय की सेवाओं के संबंध में समुचित ज्ञान रखना चाहिए तथा इस 
बात के लिए सतत्‌ प्रयत्तशील रहना चाहिए कि शाला-ग्रंथा लय-व्यवस्था प्रभावी, उत्तम तथा 
उपयोगी हो । शाला-ग्रंथालय-व्यवस्था तथा प्रशासन के संबंध में शालाओं में इतनी अधिक 
विविधता है कि किसी एक विधि के विवरण के माध्यम से या संक्षेप में इनका वर्णन करना 
अत्यन्त कठिन है। कुछ शालाओं में ग्रंथालय पठन-कक्ष से संलग्न रहता है या दोनों एक ही 
कक्ष में व्यवस्थित रहते हैं। अनेक भारतीय शालाओं में समाचार-पत्र-पठन-व्यवस्था दालान में 


3 76678०7, 5. का, 20906 20006 8०700 वकाधोगड#द/07, :०0:बण मी! 807: 
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रहती है तथा ग्रंथालय की आलमारियाँ किसी कमरे के कोने में व्यवस्थित' कर दी जाती 
हैं। अनेक शालाओं में एक केन्द्रीय ग्रंथालय सम्पूर्ण शाला के लिए होता है तथा कक्षा- 
ग्रंथालय इसी से पुस्तकें प्राप्त करते हैं। विकसित देशों की शालाओं में केन्द्रीय ग्रंथालय तथा 
कक्षा-ग्रंथालय या गृह-ग्रंथालय के साथ-साथ सहायक ग्रंथालयों की व्यवस्था भी रहती है। 
परन्तु ऐसी व्यवस्था सम्पन्न देश ही कर सकते हैं | इसमें धन के व्यय के साथ-साथ व्यवस्था 
तथा पयवेक्षण की अलग से आवश्यकता होती है । परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था में शाला 
के बड़े कमरे-या किसी अन्य कमरे में छात्रों के उपयोग में आने वाली सहायक पुस्तकें सुविधा 
से उपलब्ध हो जाती हैं। 


शाला-ग्रंथालय-प्रशासन में यह विचार करना अति आवश्यक है कि इसकी स्थिति 
सुविधाजनक तथा शीघ्रता से पहुंच वाले स्थान में हो । इसी दृष्टि से शाला-ग्रंथालय 
सामान्यतः शाला-भवन के मध्य में स्थित तथा व्यवस्थित किया जाता है। यदि शाला- 
भवन तीनमंजिला हो तो दूसरी मंजिल पर शाला-ग्रंथालय स्थित करना उपयुक्त रहता 
है। परन्तु यदि शाला-ग्रंथालय का उपयोग समाज के सदस्यों के लाभा्थ भी होता है तब 
इसे सबसे नीचे की मंजिल पर ही व्यवस्थित करना चाहिये । इससे समाज के सदस्यों के 
आने-जाने में सुविधा होती है। साथ ही' साथ इससे शाला-भवन की अन्य व्यवस्था भी 
सामान्य बनी रहती है.। 


शाला-ग्रथालय का कमरा काफी बड़ा होना चाहिये जिससे बालकों के पठन तथा 
ग्रंथयाल के काय के लिए समृचित स्थान उपलब्ध हो सके । यदि स्थान तथा निर्माण की 
सुविधाएं हों तो ग्रंथयाल के लिए अलग से कमरा तथा बालकों के पठन के लिए अलग स्थान 
रखना अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक रहता है। विकसित देशों में अनेक शाला-ग्रंथालयों 
से दृश्य-श्रव्यन्सामग्री-कक्ष भी संलग्न रहता है। इसमें समय-समय पर चलचित्र प्रदर्शन भी 
सुविधा से किया जा सकता है । 


शाला-ग्रथालय में खुली आलमारियों में पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के रखने की 
व्यवस्था भी होनीं चाहिए । इनसे पुस्तक या पत्र-पत्रिकायें छात्र अपनी सुविधा से निकालें 
तथा रखें । उनमें शंब्दकोष, एटलस, नव॑शे .आंदि भी रखने चाहिये । 


अनेक शाला-म्रंथालयों में बालकों तथा शिक्षकों के पठन के लिए भी कक्ष रहता है। 
व्रिकसित देशों में तो ग्रंथालयों में इस उपयोग के लिए अनेक कक्षों की व्यवस्था रहती है 
जिनमें छात्र तथा शिक्षक कक्षा-शिक्षण में संलग्न न रहने तथा फरसत के समय एकत्रित 
होते हैँ । पठन-कक्ष काफी बड़ा होना चाहिये | यदि बड़ा हाल हो तो और भी अच्छा रहता 
है। यदि बड़ा हाल न हो तो अध्यापन-कक्ष का इस कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 
विदेशों की अनेक शालाओं में मध्याह्न-भोजन-कक्ष के साथ ही ग्रंथालय-कक्षों की व्यवस्था रहती 
है । इससे इन पठन-कक्षों में शोर काफी रहता है । कहीं-कहीं पठन-कक्षों में मध्या ह्न-भोजन की 
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व्यवद्था की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में भी शोर अधिक ही होता है तथा सफाई 
की व्यवस्था शीघत्नता तथा अच्छे ढंग से करना अति आवश्यक रहता है । 

शाला-प्रंथालय या इससे संलग्न पठन-कक्ष की व्यवस्था अति आवश्यक है। पठन-कक्षों 
में छात्र अपने छुटुटी के समय या खाली घण्टों में अध्ययन-रत रह सकते हैं । 


खेल के मेंदान तथा जिमनेशियसम 


छात्रों के स्वास्थ्य का समुचित विकास किसी भी शाला का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना 
चाहिये । इसके लिये डाक्टरी जाँच तथा स्वास्थ्य-ज्ञान के साथ-साथ खेल-कद एवं जिमने- 
शियम की उत्तम व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । किसी भी आधुनिक माध्यमिक शाला में 
खेल-कूद तथा व्यायाम की समुचित व्यवस्था रहती है। इससे बालकों के स्वास्थ्य-विकास 
में सहायता तो मिलती ही है, वे सहयोग तथा एकता के पाठ भी सीखते हैं । खेल के मंदान 
तथा जिमनेशियम स्वस्थ मनोरंजन के उत्तम साधन होते हैं। भारत की अनेक शालाओं में 
खेल के मंदात तथा व्यायाम और जिमनेशियम आदि के लिए समुचित स्थान उपलब्ध 
नहीं रहता है। फलस्वरूप माध्यमिक शालाओं के वालक स्वस्थ मनोरंजन, स्वास्थ्यवर्धक 
खेल-कूद, उत्तम व्यायाम प्रदर्शन तथा अन्य गतिविधियों से वंचित रहते हैं। जहाँ व्यायाम 
शालाएं हैं भी, वे बहुत संकीर्ण हैं। जिमनेशियम या व्यायाम शालाओं में कपड़े बदलने, 
टाँगने आदि के लिए उचित स्थान भी होना चाहिये। व्यायाम के लिए उचित उपकरण 
की व्यवस्था भी अति आवश्यक है। इन उपकरणों के उपयोग के साथ-साथ व्यायाम पयें- 
वेक्षक या शिक्षक भी होना चाहिये। व्यायाम परयवेक्षक या शिक्षक का कार्य यह देखना है कि 
बालक उचित विधि से व्यायाम करे तथा आवश्यक नियमों का पालन करें। 


खेल के मंदान तथा व्यायाम शालाएँ शाला-भवन के बीच में न होकर एक तरफ की 
ओर होने से समाज के सदस्य भी इनका उपयोग कर सकते हैं । परन्तु शाला के बालकों 
एवं समाज के प्रौढ़ों के उपयोग के समय भिन्‍न-भिन्‍न होना चाहिये। व्यायाम शालाओं में 
सूर्य-प्रकाश, संवातन आदि की भी समुचित व्यवस्था आवश्यक है। 

सामान्यतः: ४०० या ५०० से अधिक छात्र-संख्या वाली शालाओं में खेल के मैदानों 
तथा व्यायाम शालाओं की संख्या' अधिक होनी चाहिये । अंग्रेजी के टी (7') शब्द के आकार 
की व्यायाम शालाएँ सस्ती पड़ती हैं। व्यायाम शालाओं के आस-पास बेठने की गलरी भी हो 
तो अच्छा रहता है। 

खेल के मैदानों की संख्या भी शाला की छात्र-संख्या पर निभर रहती है । सामान्यतः: 
शालाओं में इतने खेल के मेदान होने चाहिये कि दो या तीन कक्षा के छात्र एक साथ विभिन्न 
खेल खेल सकें । विकसित देशों में खेल के मेदान के आस-पास दर्शकों की गेलरी की व्यवस्था 
रहती है। दर्शकों का बहुत अधिक प्रभाव छात्रों के खेल पर पड़ता है। इन्हें गयलत 
]0०४८' कहते हैं | कुछ फील्ड हाउस में तो दौड़ तथा अन्य खेलों के लिए मंदान आदि भी 
रहते हैं। क्‍ द 
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प्रयोग शालाएँ 
.. आधुनिक माध्यमिक शालाओं में विज्ञान, हस्तकायं, कला, संगीत आदि के लिए 

प्रयोग शालाओं की समूचित व्यवस्था रहती है। प्रयोग शाला चाहे विज्ञान की हो या कला 
या हस्त कार की, इसमें काफी स्थान तथा उपकरण होना चाहिये एवं प्रदर्शन तथा प्रयोग 
आदि की समूचित सुविधाएँ रहनी चाहिये । इनमें प्रकाश तथा संवातन की उत्तम व्यवस्था 
भी होनी आवश्यक है। इनमें कार्य करने से बालकों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव न 
पड़े इसका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये। इन प्रयोग शालाओं का' प्रति वर्ष क्रमशः 
विकास भी करते रहना आवश्यक है। दुटा या खराब सामान अलग रखने तथा इसके 
स्थान में आवश्यक अच्छा सामान एवं उपकरण लाने की व्यवस्था सतत्‌ चलती रहनी चाहिये । 

इन प्रयोग शालाओं में प्रयोग या अभ्यास करने एवं शिक्षण करने के लिए अलग- 
अलग व्यवस्था अनेक शालाओं में रहती है। परन्तु मितव्ययिता की दृष्टि से यदि अभ्यास 
तथा शिक्षण एक ही स्थान में हों तो भी कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है । परन्तु अभ्यास 
तथा प्रयोग एवं शिक्षण की अलग-अलग व्यवस्था अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक होती 
है । शिक्षण-कक्ष में बालकों के बैठने की सीटें सीढ़ियों के समान गेलरी के रूप में होने 
से शिक्षण द्वारा प्रदर्शन देखने में कठिनाई नहीं होती है । 

शालाओं के बड़े कमरों या हाल को भी प्रयोग-कक्ष के रूप में उपयोग में लाया 
जा सकता है । 

शालाओं में विज्ञान के विषयों से संबंधित अनेक ऐसी प्रवृत्तियों का भी विकास 
किया जाना चाहिये जो बालकों में विषय के प्रति रुचि विकसित करें तथा विषय का 
समृचित ज्ञान भी विकसित करने में सहायक हों । विज्ञान में ग्रीन हाउस या हरित गृह, 
मछली पालन, खरगोश या चूहा पालन, विभिन्‍न' जानवरों, पक्षियों आदि के विकास संबंधी 
चित्र आदि होने चाहिये । हरित गृह या अन्य स्थल इतने बड़े स्थान में बनाना सुविधाजनक 
होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ कक्षा भी ली जा सके । 


सहकारी दूकान तथा बुक स्टोर 


द माध्यमिक शालाओं में बालकों की विभिन्‍न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सह- 
कारी दृकान तथा बुक स्टोर आवश्यक तथा उपयोगी होते हैं। इनसे बालकों को वस्तुएँ 
बाजार से कुछ सस्ती मिल जाती हैं तथा थोड़े सामान को खरीदने के लिए बार-बार बाजार भी 
नहीं जाना पड़ता है। साथ ही साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलता है। परन्तु सहकारी 
दूकान तथा बुक स्टोर व्यवस्था के लिए धन, समय, कौशल आदि सभी आवश्यक रहते हैं 
अनेक शालाएँ दृकान के लिये उपकरण, टेबिल, कुर्सी या अन्य फर्नीचर बहुत अधिक खरीद 
लेती हैं जिससे सामान रखने तथा खरीदने के लिए उनके पास पैसों की कमी पड़ जाती है। 
इससे उत्तम तो यह होता है कि फर्नीचर पहले कम से कम खरीदा जाये। बाद में आवश्यकता- 
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नुसारूफर्नीचर बढ़ाया जाये । सहकारी दृकान तथा बुक स्टोर सस्ता तथा सरल या कम 
भड़कीला ही होना चाहिये। दुकान में सामान की सुरक्षा की व्यवस्था करना अति आवश्यक 
है । अच्छा तो यह होगा कि सहकारी दूकान नियोजना में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाये । 
माल इकट्ठा रखने के लिए इसमें समुचित स्थान होना चाहिये । माल देने तथा पंसे के लिए 
समुचित, सुविधाजनक व्यवस्था करना भी अति आवश्यक है। सहकारी दृकान तथा बुक 
स्टोर छट॒टी के समय तथा शाला लगने के पूव तथा छूटने के बाद खुलना चाहिये । इनके 
नियमों का निश्चित तथा सुविधाजनक होना आवश्यक है। इनमें देनिक आवश्यकता के अनुसार 
वस्तुओं को रखना चाहिये जिससे अधिक माल इकट्ठा न हो । इनमें माल भी उतना ही लाना 
चाहिये जिसकी खपत शीघ्रत्ता से हो । इससे स्टाक की सुरक्षा तथा स्टोर करने की व्यवस्था 
की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 


सहकारी दूकान तथा बुक स्टोर की सफाई की भी उचित व्यवस्था होना अति आव- 
श्यक है । इसके पैसों के हिसाब की उचित व्यवस्था शिक्षक के निर्देशन में बालकों से कराना 
चाहिये । जिन शालाओं में व्यापार तथा अथंशास्त्र शिक्षण होता है वहाँ इन विषयों के छात्रों 
से इसकी व्यवस्था कराने से उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी मिलता रहता है । 


दृब्य-अव्य-कक्ष 


किसी भी आधुनिक माध्यमिक शाला के कायंक्रम में दृश्य-अ्रव्य सहायक सामग्री 
का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहता है । दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री के अन्तर्गंत अनेक प्रकार 
की शेक्षणिक सहायक सामग्री, जैसे--चित्र, नक्शे, ग्लोब, उपकरण आदि आते हैं। विकसित 
देशों में माध्यमिक शालाओं में चल-चित्र-प्रदर्शन, रेडियो, टेलीविजन, एपीडाइसकोप आदि की 
व्यवस्था भी रहती है । इन देशों में आजकल इन गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा 
है। इनके उपयोग के लिए कमरे, बिजली, उपकरण आदि सभी की उत्तम व्यवस्था अति 
आवश्यक रहती है । अनेक शालाओं में चल-चित्र-प्रदर्शन हाल में ही होता है। वहाँ परदों 
आदि के उपयोग से हाल में अँधेरा कर लिया जाता है तथा सम्पूर्ण शाला या कुछ कक्षाओं 
के बालक एकत्रित होकर इन प्रदर्शनों से लाभान्वित होते हैं। भारतीय माध्यमिक शालाओं 
में अभी इन साधनों का उपयोग बड़े शहरों की शालाओं में ही होता है । गाँवों की शालाओं 
में तो समाज-कल्याण-विभाग या स्वास्थ्य-विभाग की कृपा से ही कुछ चल-चित्रों का प्रदर्शन 
वर्ष में एकाध बार हो जाता है। 

माध्यमिक शालाओं में दृश्य-श्रव्य-सहायक सामग्री-कक्ष को शाला की विभिन्‍न 
कक्षाओं को आवश्यकतानुसार सहायक सामग्री देने वाला वितरक केन्द्र होना चाहिये। इसे 
ग्रंथालय के पास या उससे संलग्न कमरे में व्यवस्थित करना अधिक उपयोगी तथा सुविधा- 
जनक होता है। अनेक शालाओं में इसे कार्यालय या प्राचाये के कक्ष के पास भी व्यवस्थित 
करते हैं। परन्तु इसे ग्रंथालय का अंग बनाना अधिक सुविधाजनक तथा उपयोगी होता है । 
दृश्य-श्रव्य-कक्ष में उपकरणों तथा अन्य सामान की सुरक्षा तथा इनके उचित ढंग से रखने 
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की उचित व्यवस्था भी अति आवश्यक है । अनेक चित्र तथा नक्शे बहुत महंगे तथा “उप- 
योगी होते हैं । इनका उपयोग भी अधिक होता है। अत: थह आवश्यक है. कि इनकी तथा 
अन्य सभी सामान की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये। रुचि रखने वाले किसी शिक्षक 
या' लिपिक के जिम्मे यह कक्ष रखना चाहिये | शाला-घण्टों तथा इसके कुछ पहिले एवं बाद 
में मी इस कक्ष के खुले रहन की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। इस कक्ष के सभी 
सामान की सूची का प्रदर्शन भी उपयुक्त स्थल पर किया जाना चाहिये । साथ ही साथ 
इनके स्टाक का रजिस्टर व्यवस्थित रूप से भरा जाना चाहिये। 


केन्टीन 

किसी भी माध्यमिक शाला में केन्टीन की व्यवस्था कसी हो तथा कितना बड़ा केन्टीन' 
हो, यह शाला विशेष की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। केन्टीन की स्थिति बहुत मह- 
त्वपूर्ण होती है। अनेक शालाओं में केन्टीन नीचे, गन्दे स्थानों में व्यवस्थित किये जाते हैं । 
केन्टीन स्वस्थ, खले तथा हवादार स्थानों में व्यवस्थित होना चाहिये। यदि शाला-भवन 
दोमंजिला या कई मंजिल का हो तो सबसे ऊपरी मंजिल पर केन्टीन रखना उत्तम होता' 
है। इसमें केवल यह कठिनाई होती है कि बालकों को ऊपर जाना तथा सामान को ऊपर 
चढ़ाना पड़ता है। परन्तु इसमें सामान की सुरक्षा तथा समाज के संक्रमण से बचाव भी होता 
है। अच्छा तो यही होगा कि केन्टीन शाला-भवन से अलग कमरे या भवन में व्यवस्थित 
किया जाये । केन्टीन की दीवारें तथा फर्श पक्‍के सीमेन्‍्ट के होने चाहिये जिससे इसकी 
सफाई उचित रूप से की जाती रहे। केन्टीन का फर्श यदि बहुत कठोर हुआ तो छुट्टी के 
समय या अन्य समयों में बालकों की भीड़ से केन्टीन में शोर गूल अधिक होता है । विकसित 
देशों में तो इसीलिए केन्टीन में आवाज कम करने के लिए रबड़ या रेगजीन के ऐसे फर्शों 
का उपयोग किया जाता है जो धोये जा सकें तथा जिनमें आवाज भी कम से कम हो । कार्क 
का भी उपयोग कई शालाओं में केन्टीन के फर्श में किया जाता है। 

केन्टीन की चीजें लाने, व्यवस्थित-सुरक्षित रखने, बेचने आदि में अनेक प्रशासनीय 
समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । अतः केन्टीन संबंधी नीति स्पष्ट तथा सुनियोजित होनी चाहिये। 
इसके लिये सुयोग्य तथा केन्टीन कार्यों में रुचि रखने वाले शिक्षक को या अलग से व्यक्ति को 
त्तियुृकत करना चाहिये । _ 

केन्टीन में सफाई बहुत अधिक रखी जानी चाहिये । चीजों को मक्खियों तथा कीटा- 
णुओं से बचाना, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना और खाने के प्लेट, चम्मच, कप आदि 
धोने की समुचित व्यवस्था केन्टीन' में की जानी चाहिये । परन्तु केन्टीन का. कार्य शाला- 
शिक्षण-कार्य में बाधक न हो, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 

माध्यमिक शालाओं में शाला-भवन के अतिरिक्त इन बातों के लिए कक्ष, भवन' 
या अन्य व्यवस्था जरूरी होती है। शाला के प्रशांसकों का यह उत्त रदायित्व' है. कि शाला- 
भवन-निर्माण के समय वे इन सभी बातों का ध्यान रखें तथा इन सभी की उचित 
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व्यवस्था शाला में करे। इनके अतिरिक्त शालाओं में स्टाफ के रहने के लिए घरों, टूटे-फूटे 
सामान को रखने, बालकों या छात्राओं के लिये अलग कमरों, जीना, बरामदा आदि की भी 
व्यवस्था आवश्यक रहती है। शाला-प्राचायं तथा प्रशासकों को इन सभी बातों का ध्यान 
रखकर शाला-भवन-निर्माण की योजना बनानी चाहिये। 


शाला-भवन संबंधी प्रशासकीय समस्याएं 


शाला-भवन संबंधी अनेक समस्याएँ शिक्षा-प्रशासन के समक्ष रहती हैं। इनमें से 
निम्नलिखित प्रमुख हैं । 


(१) शिक्षण के लिये उपयुक्त स्थान कितना होना चाहियें--इस संबंध में दो प्रकार 
से विचार किया जा सकता है। पहली विधि--एक बालक के लिए कितना स्थान आवश्यक 
है ? इस आधार पर सम्पूर्ण शाला के लिए आवश्यक स्थान का अनुमांन लगाया जा सकता 
है । दूसरी विधि--शिक्षण तथा अन्य कार्यो जैसे--वाचनालय, ग्रंथालय, केन्टीन, प्रयोग-कक्ष 
आदि के लिए आवश्यक स्थान' का हिसाब लगाया जा सकता है । पिछले ५० वर्षों में स्थान 
के संबंध में विचारधाराएँ बदलती ही जा रही हैं तथा वतंमान में अपेक्षाकृत अधिक स्थान 
की माँग की जाती है ॥ “'फ्रढ खेबवेट्वुपब०ए णी धार गत लुल्मव्याब्णए इता०्ग! 
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साध्यसिक स्तर पर तो छात्रों के लिए और भी अधिक स्थान आवश्यक है। 
विशेषीक्ृत शिक्षा तथा १०००-५१२०० से अधिक छात्रों को दर्ज करने वाली माध्यमिक 
शालाओं को तो और अधिक स्थान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त खेल के मैदान 
भी आवश्यक हैं । शाला-भवन, खेल के मंदान, केफेटेरिया, ग्रंथालय आदि सभी के लिए 
स्थान की आवश्यकता समाज के स्तर, परम्पराओं आदि प्र आधारित रहती है। शाला- 
भवन में स्तर या गुण का समावेश तो और भी कठिन है। शिक्षा-प्रशासन की समस्या शाला- 
भवन को शेक्षणिक कार्यक्रमों के लिए न केवल मात्रा की दृष्टि से उपयुक्त रखने की है. वरन्‌ 
यह भी है कि शाला-भवन गुणात्मक दृष्टि से भी अनुकूल और अच्छा हो। अतः शिक्षा- 
प्रशासन की यह समस्या भारत-जसे देश में जहाँ धन की बहुत कमी है तथा निजी शाला- 
भवन बहुत ही कम शालाओं के पास हैं, बहुत ही जटिल है । 


(२) क्‍या शाल्‍हा-भवन केवल छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले हों या 
समाज और प्रोढों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने वाले हों ? वर्तमान में शाला-भवन 
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का समृचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। शाला-भवन समाज के पैसों से निरमित होता* है । 
अतः समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से तथा भवन के समृचित उपयोग की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि शाला-भवन भविष्य में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 
हों "86९ ८080 ०7 इला०ण गठप्रशंणड 2४ जल 88 6 बिए गिदवं: एद्ाए बिलतिए८5 
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इस प्रकार शाला-भवन को बहुउपयोगी बनाने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, जेसे छात्र तथा 
प्रौढ़ों के लिए उपयोगी फर्नीचर की व्यवस्था करना, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करना आदि । वास्तव में शाला-भवन के हाल, दूकानें, ग्रंथालय आदि का तो छात्र और 
प्रौढ़ सभी उपयोग कर सकते हैं पर कक्षाओं के फर्नीचर तथा उपकरणों का सभी के द्वारा 
उपयोग करना उपयुक्त नहीं है। इस संबंध में और अधिक अध्ययन तथा शोध आवश्यक है । 
परन्तु भारत-जंसे गरीब देश में बहुउपयोगी शाला-भवन उपयोगी अवश्य होंगे। इनसे समाज 
और शाला अधिक घनिष्ठता से कार्य कर सकेंगे । परन्तु शिक्षा-प्रशासन का यह कतंव्य है कि 
वह निश्चित करे कि शाला-भवन किन-किन कार्यों के लिए और प्रयुक्त किया जा सकता है 
तथा यह किस प्रकार किया जा सकता है ? 


(३) शाला-भवन का निर्माण अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हो 
या दीर्घकारलिक आवदयकताओं कौ पूति के लिए--शिक्षण-विधियों तथा शैक्षणिक कार्यत्रमों 
में भति शी घ्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। अतः १५-२० वर्षों से अधिक के लिए जो शाला- 
भवन निर्मित होता है वह पुराना तथा शैक्षणिक दृष्टि से अनुपयोगी सिद्ध होने लगता है। 
आजकल अनेक ऐसे सामान तथा साधन उपलब्ध होने लगे हैं जिनसे सस्ते ओर काम चलाऊ 
शाला-भवनों का निर्माण कर उन्हें कुछ समय बाद आवश्यकतानुसार पुनः नवीन बनाया जा 
सकता है । 

परन्तु भवन थदि पक्के और अधिक समय के लिए बनाये जायें तो उलें प्रौढ़ों के 
उपयोग के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है । शाला में दर्ज छात्रों की संख्या की 
वृद्धि के अनुरूप उनमें कमरे और जोड़कर बढ़ती माँग की पूर्ति भी की जा सकती हैं। यदि 
भवन सुनियोजित बना हैं तब शेक्षणिक कार्यक्रमों के परिवर्तन के' अनुसार थोड़ा-बहुत 
परिवतंन कर उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अस्थायी 
भवन बनाने का व्यय स्थायी भवन बनाने के व्यय से थोड़ा कम ही आता है। 
जबकि इनकी मरम्मत के व्यय में बहुत अन्तर है। अस्थायी भवनों की मरम्मत में अपेक्षाकृत 
अधिक़ व्यय होता है । 

. इन कारणों से यही उपयक्त रहेगा कि कुछ भाग तो स्थायी प्रकार का हो तथा 
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कुछ ,अस्थायी प्रकार का, जिससे आवश्यकतानुसार इसमें उपयोगी परिवर्तन कराये जा सकें । 
इससे भवनों में आवश्यक परिवर्ततशीलता तथा लचीलापन आ जायेगा। शिक्षा-त्रशासन 
को यह निश्चित करना होगा कि किस प्रकार के भवन-निर्माण को प्रोत्साहित किया जाये । 


(४) भवतों में प्रकाश तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था--शाला-भवन के सांमान, 
प्रकाश, हवा आदि की व्यवस्था करना यंत्री या इंजीनियर का कार है| परन्तु इनका प्रभाव 
शिक्षा पर पड़ता है अतः इन सभी का मूल्यांकन शिक्षण-सुविधाओं के रूप में ही होना 
चाहिये।. इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशासक इनके संबंध में समुचित ज्ञान 
रखें तथा वे इनसे उत्पन्न समस्याओं के संबंध में सजग रहें । 


इन' सभी में प्रकाश तथा हवा की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश के संबंध में 
अब मात्रा का प्रश्न उतना महत्व का नहीं माना जाता जितना कि प्रकाश का आरामदेय 
होता । प्रकाश की चमक को दूर रखकर प्रकाश समुचित होना चाहिये । प्रकाश इतना होना 
चाहिये कि कक्षा में किया जा रहा कार्य, श्यामपट पर लिखी बातें स्पष्ट और अच्छी तरह 
दिखें एवं उसमें किसी प्रकार की असुविधा न हो । 


भारत गर्म देश है तथा यहाँ प्रकाश की अधिकता ही अधिक दुखदायी होती है । 
अतः यहाँ शाला-भवनों में अधिक प्रकाश की चमक से बचाव की समस्या ही रहती है। 
प्रकाश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे “3 ]6%77708 अंधएक्ञा/०0 ॥75 96९४ 80प- 
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वर्तमान में अनेक शालाओं के कमरों में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी की जाती 
है । कृत्रिम तथा नंसगिक प्रकाश की मात्रा किस अनुपात में हो, इस संबंध में तो अभी 
कोई मत स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता है। परन्तु प्रकाश चाहे किसी भी प्रकार का 
हो, आरामदेय अवश्य होना चाहिये । 


शद्ध वायु की व्यवस्था भी एक समस्या है। यह समस्या बड़े शहरों में विशेष 
जटिल है। शाला-भवनों में शुद्ध वायू की उचित व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि वहाँ निश्चित 
अवधि में सेकड़ों छात्रों तथा व्यक्तियों का जमाव रहता है । ऐसे स्थलों में अच्छी संवातन' 
ठप्रवस्था के माध्यम से शुद्ध वायू की व्यवस्था की जानी चाहिये । शुद्ध वायु की अधिकता 
अवधान केंद्रित करने तथा स्वास्थ्य वद्धंन के लिए अति आवश्यक है। थकान से बचाव का 
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भी शद्ध वाय उत्तम उपाय है। अतः छात्रों को अधिकतम कार्य करने की प्रेरणा देने के 
लिएं शुद्ध वायु की व्यवस्था अंति आवश्यक है । 

अत: शिक्षा प्रशासकों को प्रकाश तथा शद्ध वायु की समुचित व्यवस्था करन का 
ध्यान: रखना चाहिये। इनसे संबंधित समस्या जितनी अच्छी तरह हल होगी, शक्षणिक 
कार्य में उतना ही अधिक सुधार होगा तथा वह उतना ही अधिक सुगमता से चलेगा । 


अध्याय ९ 


शाला एव ससाज़ प्रबन्ध का धासन 


वर्तमान यूग में प्रायः सभी देशों में समाज की रुचि शिक्षा की ओर अपेक्षाकृत अधिक 
दिखाई दे रही है | वर्तमान समाज शिक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक व्यय करने को भी 
तेयार है। शिक्षा-समस्याओं के हल में सहयोग देने में भी समाज की अधिक रुचि दिखाई 
देती है | शिक्षा में समाज की रुचि तथा सक्तियता के कारण यह आवश्यक है कि इस संबंध 
में शिक्षा-प्रशासन उचित नेतृत्व का प्रदर्शन करे। 
शाला-समाज संबंधी आधार-भूत निम्नलिखित विचारों पर ध्यान देनां उपयोगी 
होगा । 

(१) सार्वजनिक नीति तथा व्यावसायिक योग्यता संबंधी बातों में विभिन्‍नता साननी 
चाहिये--शाला के कमंचारियों तथा समाज के मध्य समस्याओं को हल करते समय यह 
अवश्य विचार करना चाहिये कि सावंजनिक नीति तथा शिक्षा-व्यवसाय संबंधी योग्यता में 
स्पष्ट अन्तर रहता है । शिक्षा-संबंधी सावंजनिक नीतियों का निर्धारण समाज या जनता ही 
करती है। परन्तु शाला अधिकारियों को जनता के समक्ष अपना तकनीकी तथा व्यावसायिक 
दृष्टिकोण अवश्य रखना चाहिये। इन दृष्टिकोणों या विचारों की पृष्ठभूमि में यदि जनता 
कोई सावंजनिक निर्णय लेती है' तो शालाओं को वे मान्य होने चाहिये। शैक्षणिक सामान 
तथा विधियों संबंधी मामलों में शिक्षा व्यावसायिक निर्णय ही लिये जाना चाहिये । जनता 
यह अवश्य निश्चय करे कि शिक्षा में व्यावसायिक या प्राविधिक या कृषि-शिक्षा का कितना 
और कंसे समावेश हो । परन्तु इस निर्णय के लेने में शाला या शिक्षा अधिकारियों को सहायक 
होना चाहिये तथा इससे संबंधित कार्यक्रमों का विस्तार, आवश्यक सामग्री तथा विधियों का 
निर्णय लेना चाहिये। 

(२) शाला-समाज-संबंध त्रिकोणात्मक है--बहुधा यह सुनने में आता है कि शाला 
अपने कार्यक्रमों, परीक्षा परिणामों, गतिविधियों आदि का बहुत प्रचार करती हैं तथा इस 
प्रचार के माध्यम से समाज को अपने संबंध में ज्ञान देती है | परन्तु समाज की सुनती कम 
है। यह आवश्यक है कि शालाएँ अपने उद्देश्य, कायंविधियाँ, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, परीक्षाफल, 
सभी कुछ जनता को बतलायें । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि शिक्षा-अधिकारी यह 
समझें कि समाज उनकी गतिविधियों तथा शालाओं के संबंध में क्या विचार रखता है। 
केवल इतने से ही कार्य व्यवस्थित नहीं चल सकता है। अनेक समस्याओं के हल तथा कार्य- 
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क्रमों की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शाला और समाज दोनों में सहयोग हो। 
इस सहयोग की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। परन्तु यह आवश्यक है कि इसे 
बढ़ावा दिया जाये तथा इसके माध्यम से शाला-समाज-संबंधों को सुदृढ़ किया जाये । 

इस प्रकार शाला-समाज-संबंध त्रिकोणात्मक है। पिटनगर ने इसे बहुत अच्छे ढंग 
से प्रस्तुत किया है। उसका कथन है कि “?707०४6ए४७ 0 ४76 3069 पद 8०7०0 
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वास्तव में अनेक ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में समाज को जानना चाहिये तथा यह 
ज्ञान उसे शाला तथा शिक्षा-क्षेत्रों से ही मिल सकता है। साथ ही साथ अनेक ऐसे तत्व हैं 
जिनका ज्ञान शालाओं को समाज से ही हो सकता है। इनके अतिरिक्‍्त' अनेक ऐसी बातें 
हैं जो शिक्षा तथा शालाओं दोनों से संबंधित हैं तथा जिनका ज्ञान शाला तथा समाज के 
सहयोग से ही उत्तम विधि से हो सकता है। डा 


(३) स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्र संबंधी पक्षों में आपसी संबंध है--शिक्षा के संबंध 
में राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय धारणाएँ एवं प्रवृत्तियाँ स्थानीय धारणाओं तथा भ्रवृत्तियों के 
आधार पर ही बनती और विकसित होती हैं। किसी शाला के संबंध में जनता की राय 
सम्पूर्ण शिक्षा के संबंध में उसकी राय है। अतः यदि स्थानीय शाला-समाज-संबंध अच्छे 
विकसित हों तो राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के संबंध में विचार अच्छे ही रहेंगे । 


परन्तु राज्य तथा राष्ट्र के स्तर की शिक्षा संबंधी धारणाएँ, मान्यताएँ तथा भ्रवृत्तियाँ 

' शिक्षा-कानूनों, नियमों आदि में निहित रहती हैं। ये कानून-नियम आदि राष्ट्र या राज्य 

स्तर पर मास्य हैं अतः स्थानीय स्तर पर भी इन्हें मान्यता मिल जाती है। इस प्रकार अन्य 

क्षेत्रों में शिक्षा के संबंध में जो सोचा-विचारा जा रहा है उसका लाभ स्थानीय प्रशासक को 
भिलता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्र स्तरीय पक्षों में आपसी 
संबंध हैं । 
समाज से संबंधित विचारणीय तत्व 


शिक्षा-प्रशासक को समाज से संबंधित उन तत्वों का ज्ञान होना चाहिये जो प्रशास- 
कीय प्रक्रिया से सम्बंधित हैं । इनमें से निम्नलिखित तत्व प्रमुख हैं । 
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(१) समाज में सत्ता-संगठन रहते हैं--समाज में शिक्षा से संबंधित अनेक सत्ता- 
संगठन विद्यमान रहते हैं, जेसे--उद्योग, व्यवसाय, श्रम आदि से संबंधित विभिन्‍न संगठन, 
पत्र-पत्रिका, नेता, शाला से संबंधित सत्ता, शिक्षा से संबंधित शासकीय सत्ता आदि। 

(२) श्रनेक सत्ता-संगठन सोद्देश निर्भित किये जाते हैं--अनेक सत्ता-संगठन कूछ 
उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त संगठित किये जाते हैं परन्तु समाज में ऐसे भी अनेक सत्ता- 
संगठन रहते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होते हैं परन्तु किसी उद्देश्य से संगठित 
नहीं किये जाते हैं । 

(३) व्यक्ति ऐसे अनेक संगठनों से संबंधित रहते हैं जो आपस में विरोधी हों-- 
अनेक बार ऐसा होता है कि कोई-कोई संगठन शिक्षा संबंधी नीतियों के विरोधी होते हैं । 
इन संगठनों का सदस्य किसी छात्र का पालक भी हो तथा ये नीतियाँ पालक के रूप में उसे 
ठीक जँचें। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे विरोधी संगठनों का अधिक से अधिक संबंध शिक्षा 
से जोड़ा जाये जिससे यह विरोध कम हो । 

(४) समाज अपने आद्शों, मूल्यों तथा विचारों के अनुसार तभी चलेगा जब उसे 
सभो तत्वों की जानकारी होगी--सामान्यतः यह देखा जाता है कि समाज सभी की शिक्षा 
के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धान्त को मान्यता देता है परन्तु कार्य रूप में 
वह अपने सदस्यों को इन सुविधाओं को नहीं उपलब्ध करा पाता है। यदि इन तत्वों का ज्ञान 
समाज को कराया जाये तो समाज समान अवसर की उपलब्धि कराने के लिए तत्पर हो 
सकता है। 

(५) अनेक संगठन राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले होते हैं--अनेक संगठन देश के अन्य 
क्षेत्रों के संगठनों के अनुरूप सोचते-विचा रते हैं। इनका सोचना-विचारना स्थानीय सीमाओं 
के ऊपर उठ जाता है । ' 

(६) समाज के पास ऐसे महत्वपूर्ण मूल्य, आदर्श तथा विचार रहते हैं जो कार्य 
करने के लिए अच्छे निर्देशक बन सकते हैं--सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने 
का अर्थ सभी की समान शिक्षा नहीं है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है तथा 
इस विचार का प्रभाव राज्य और राष्ट्र स्तर पर शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से बहुत 
अधिक है । 


शाला तथा समाज सहयोग 
_ रिलिन ने मत व्यक्त किया है कि समाज तथा शाला-संबंध .का महत्वपूर्ण संबंध 
छात्रों के गृहों से है, गृह तथा शाला के बीच सहयोग को विशेष महत्व देना चाहिये।'"* 
वास्तव में समाज-सहयोग का दर्शन शिक्षक-छात्र-सहयोग के आधार के समान है। उत्तम 
सहयोग से अच्छी नीतियों का विकास होगा, इन्हें श्रेष्ठ रूप से समझा जायेगा, इन्हें उत्तम 
रूप से कार्यान्वित भी किया जायेगा तथा शाला-समाज-संबंधों का स्तर उच्च होगा। 
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शाला तथा समाज-सहयोग अनेक रूपों में हो सकता है, जसे-निर्देशन, शाला-उन्नति, 
समाज-उन्‍नति या समाज और शाला दोनों की उन्नति के रूप में | शालाओं के विकास के 
लिए नियोजित कार्यक्रमों को निश्चित करने के लिए विकास-समिति में समाज के सदस्यों 
को रखना उपयोगी होगा । शाला के संबंध में जनता को जानकारी देने के लिए समाज के 
नेता सक्तिय भाग ले सकते हैं। सलाहकार समितियों में भी समाज के सदस्यों का प्रतिनिधित्व 
होना उपयोगी होगा । इसी प्रकार शिक्षा-समितियों में शिक्षकों तथा शिक्षा-प्रशासकों को 
रखने से शिक्षा-समितियों को व्यावसायिक दृष्टिकोण की जानकारी मिलती रहेगी । स्थानीय 
पालक-शिक्षक-समितियाँ या संगठन भी शाला और समाज-सहयोग-विकास में अत्यन्त सहायक 
हो सकते हैं । सामुदायिक शालाओं या शाला-समाज-आन्दोलन में आपसी सम्बंध बहुत 
ज्यादा होते हैं । मोहलमन (/४४०८॥]०४७॥) ने मत व्यक्त किया है कि “॥%6९ ८०एाणप्राए(प्र- 
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सामुदायिक शाला में समाज केन्द्रित शाला तथा शाला' केन्द्रित समाज दोनों रहते हैं । 
सामुदायिक शाला दो पक्षीय संगठन है ।* इसमें समाज के विकास के लिए समाज शाला 
पर निर्भर रहता है तथा शाला के विकास के लिये शाला समाज के सहयोग पर निभेर 
रहती है। 


शाला-समाज सहयोगी कार्यक्रम का स्वरूप 


शिक्षा-प्रशासक को शाला तथा समाज के सहयोग से संबंधित अनेक व्यवस्थाएँ करनी 
पड़ती हैं। कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन करना पड़ता है। अतः यह उत्तम होगा कि इनके 
सहयोगी कार्यक्रमों के स्वरूप के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी इन्हें हो । द 


शाला-समाज-सहयोगी कार्यक्रमों के संबंध में प्रशासकीय दृष्टि से पहला प्रश्न यह 
उठता है कि क्‍या ये कार्यक्रम केवल प्रसार और प्रचार के लिए हैं या वास्तविक आपसी 
संबंधों को विकसित करने के लिए संगठित किये जा रहे हैं ? ये कांयंक्रम कुछ समय चलेंगे 
या लगातार अधिक समय तक ? इन प्रश्नों को हल करने के पहले यह आवश्यक है कि यह 
निश्चय किया जाये कि इन प्रश्नों में से क्या चुना जाना है । 


इसके साथ-साथ यह आवश्यक है कि शाला-समाज-संबंधों के विकास के लिए किये 
जा रहे कार्यक्रमों में शाला के सभी शिक्षक, छात्र तथा अन्य सभी कर्मचारी सम्मिलित रहेगे। 
इन सभी को कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा कार्यविधियों से परिचित कराना भी अति आवश्यक है। 
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यदि किसी शिक्षक या कमंचारी को शाला-समाज-सम्बन्ध बनाने के कार्य को क्रिया- 
न्वित करने के लिए संयोजक नियुक्त किया जाये या तत्सम्बन्धी कार्य सौंपे जायें तो कार्य 
अधिक सुचारु रूप से तथा सक्रियता से चल सकता है। परन्तु शिक्षा-प्रशासन के उच्च कर्म- 
चारियों के आसपास ही इन कार्यक्रमों को अच्छी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है । 
अत: इन अधिकारियों को ही इसका उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये। 


यह तथ्य स्पष्ट होना अति आवश्यक है कि शाला-समाज-सम्बन्ध शाला तक ही सीमित 
नहीं हैं वरन्‌ उसके बाहर भी रहते हैं। 

शाला-समाज-संबंधों की वृद्धि के लिए शिक्षकों तथा शाला कर्मचारियों की समितियाँ 
भी बनायी जा सकती हैं | ये समितियाँ शिक्षा अधिकारियों को समय-समय पर सलाह दे 
सकती हैं । प्रत्येक शाला के लिए एक समिति हो तथा सम्पूर्ण क्षेत्रों की शाला-समितियों के 
प्रतिनिधियों की एक समिति रहे । 


शाला-समाज-सम्बन्धों में वृद्धि के लिए समाज के उन लोगों की एक संयोजक समिति 
बनायी जा सकती है जो बालकों, घरों तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं । इसमें शालाओं 
के प्रतिनिधि भी रहने चाहिये । ये सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों तथा संगठनों को शाला-समाज- 
संबंधों के मामलों में सलाह दें तथा शाला की गतिविधियों की व्याख्या करें। इस प्रकार 
समाज के विभिन्‍न संगठनों के प्रतिनिधियों का एक अच्छा संगठन गठित होगा । 

शाला-समाज-संबंधों के विकास के लिए किसी भी प्रकार का संगठन बनाया जाये, 
उसके लिए यह आवश्यक है कि शाला-कमंचारी तथा शिक्षक ही इनके विकास के लिए पहल 
करें तथा अपेक्षाकृत अधिक सक्तिय रहें । 


शाला-समाज-सम्बन्ध-विकास के कार्यक्रमों के प्रशासन में ध्यान रखने योग्य बातें 

(१) शाला-समाज-संबंधों के समुचित विकास के लिए शिक्षकों के भीतर वथा 
समाज के विभिन्‍न संगठनों के भीतर सम्पक- आवश्यक है । यह विचार-विनिमय बहुमुखी 
होना चाहिये तथा इसे कार्यक्रमों का आधार और उद्देश्य दोनों बनाना चाहिये । 

(२) सभी कार्यक्रम सुनियोजित होने चाहिये | 

(३) प्रभावी कार्यक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि निश्चित उद्देश्य सामने रखे जायें । 

(४) समाज के विभिन्‍न संगठनों को कार्यक्रमों संबंधी सूचनाएँ नियमित भेजना 
आवश्यक है। यह कार्य अनेक विधियों द्वारा सम्पन्न हो सकता है, जेसे-शालाओं की उप- 
लब्धियों पर पालकों की गोष्ठियाँ आयोजित कर, समाचार-पत्र तथा संक्षेपिकाओं द्वारा 
समय-समय पर जानकारी प्रसारित कर, वाषिक प्रतिवेदन या विशेष प्रतिवेदन वितरित 
कर, आदि । 


(५) इन कार्यक्रमों का समुचित प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिये। 
(६) विस्तृत तथा विभिन्‍न साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये । 


छ्८ शिक्षा-प्रशासन एवं परयवेक्षण 


(७) समाज के जितने अधिक सदस्य इन' कार्यक्रमों से सम्बद्ध किये जा सकें उतने 

अधिक सम्बद्ध किये जाने चाहिये । 

(८) इन कायंत्रमों के समन्वय तथा नेतृत्व का उत्तरदायित्व एक अच्छे शिक्षक या 
व्यक्ति को सौंपना चाहिये । 

(६) शिक्षा-अधिकारियों को कुछ शालाओं में शाला-समाज-संबंधों के विकास के 
लिए कार्यक्रम आयोजित कर धीरे-धीरे अन्य शालाओं में इनका विस्तार करना चाहिये । 

(१०) शाला-समाज-संबंधों के विकास के लिए प्रत्येक शाला का अलग अस्तित्व 
मानना चाहिये तथा महत्व देना चाहिये । 

(११) इन कायत्रमों के प्रत्येक पक्ष तथा सम्पूर्ण का्य-क्रम का उचित मूल्यांकन किया 
जाना आवश्यक है । 


शाला-समाज-संबंधों के विकास के लिए विकसित कार्यक्रमों का मृल्यांकन 
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आयोजित कायतक्रमों का मूल्यांकन इनके उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिये । ये 
उद्देश्य शाला-विशेष के सामान्य शिक्षा-दशंन के अनुरूप होंगे। किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन 
उसके परिणामों या फल के आधार पर किया जा सकता है। अतः इन' कार्यक्रमों में 
समाज की रुचि, इनके संबंध में समाज की प्रवृत्तियों तथा प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही 
इनका उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। जहाँ तक हो तात्कालिक परिणामों की अपेक्षा 
दीघेकालिक परिणामों को ही मुल्यांकन का आधार बनाया जाये । 

कुछ प्रमुख गतिविधियों को चुनकर उनकी क्रियान्विति के समय अवलोकनों को भी 
मूल्यांकन का आधार बनाया जा सकता है । जेसे--पालक अपनी इच्छा से शाला में आयें और 
कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें । उनके विचारों को इस तरह जानना 
चाहिये । यदि विचार अनुकूल हैं तो समझना चाहिये कि कर्यक्रम सफल हो रहे हैं। यदि 
पालक अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं तब समझना चाहिये कि सफलता जितनी मिलनी 
चाहिये थी उतनी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार पालक-शिक्षक-गोष्ठियों के आयोजन से इन 
कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा सकता है । 


शाला-समाज-संबंधों संबंधी प्रशासकीय समस्याएँ 


. (१) क्या शिक्षक-पालक संघ शक्षणिक सत्ता ढाँचे का भाग होकर भी विचारों तथा 
कार्यों को दृष्टि से स्वतंत्र रह सकते हैं ? कुछ विकसित समाजों में पालक-शिक्षक संघ 
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शिक्षा के विकास की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। परन्तु अनेक विद्वानों 
का विचार है कि इन संघों में पालक शिक्षकों के कथनानुसार ही चलते हैं। शिक्षा-संगठन 
की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। परन्तु पालकों को शिक्षा-व्यवस्था का 
अंग बनाना अधिक औचित्यपूर्ण है । यदि शिक्षा से संबंधित विभिन्‍न भाग सक्तिय तथा बलिष्ठ 
हैं तब शिक्षा का समुचित विकास सरलता बसे हो सकेगा । यदि पालकों को केवल चृप रहने 
वाला सहायक दल ही बना कर रखा गया तो यह निश्चित है कि यह दल शिक्षा के लिए 
कोई महत्वपूर्ण कार्य न कर सकेगा। विचारों की भिन्‍नता तथा इस विभिन्‍नता' के स्वतंत्र 
प्रकाशन में शिक्षा-प्रशासकों को अपेक्षाकृत अधिक विश्वास रखना चाहिये। यदि ईमानदारी 
से इस दृष्टिकोण से कार्य किया जाये तब शिक्षा में समुचित विकास की अपेक्षा की जा सकेगी । 
इस दृष्टि से शिक्षक-पालक-संघों को समुचित स्वतंत्रता तथा अधिकार देना चाहिये । 

(२) क्‍या छोट शहर या गाँवों में शाला-समाज-संबंधों की वृद्धि पर अधिक बल 
देना उचित होगा ? छोटे शहरों तथा गाँवों में स्थानीय राजनीति बहुत अधिक सक्तिय 
रहती है। क्षेत्र छोटा होने तथा शिक्षा का प्रसार कम होने से शाला-शिक्षक तथा प्राचार्य 
स्थानीय राजनीति के शिकार जल्दी हो जाते हैं। जहाँ अनेक वर्ग होते हैं तथा उनमें से किसी 
एक को आमंत्रित कर या सभी को आमंत्रित करने पर किसी एक वर्ग के सदस्यों की स्थिति 
और जटिल होती है । ऐसे स्थानों में शाला-समाज-संबंध विकसित करना समस्या रहती है । 

(३) बड़े शहरों में दूरी तथा पालकों कीं अधिक व्यस्तता के कारण पालक-शाला- 
संबंध कंसे दिकसित किये जाओ ? बड़ शहरों में बच्चे काफी दूरी से शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए आते हैं । छात्रों के पालक भी काफी दूरी पर रहते तथा व्यस्त जीवन व्यतीत करते 
हैं। ऐसी स्थिति में उनसे शालाओं में आने, बठकों में भाग लेने आदि की अधिक अपेक्ष। 
करना उचित नहीं है और पालक-शिक्षक-संबंध ऐसी स्थिति में विकसित करना बड़ी जटिल 
समस्या रहती है। 

(४) कया शाला-समाज संबंधों के विकास के लिए किये जा रहे कार्यक्रम शिक्षा 
उद्देश्यों के अनुरूप हैं? अनेक विद्वानों का विचार है कि शाला-समाज-संबंधों को विकसित 
करने के लिए शालाएँ अपनी अच्छाइयों तथा गुणों का प्रचार अधिक करेंगी तथा बुराइयों 
को छिपाने के प्रयास करेंगी । यह एक स्वाभाविक वृत्ति है । इसके निराकरण के लिए 
क्या किया जा सकता है ? परन्तु अनेक विद्वानों का विचार है कि शालाएँ जब तक अपने 
कार्यक्रमों संबंधी तथ्यों को जोर से जनता में प्रसारित न करेंगी; जनता की अपेक्षाओं तथा 
शाला की उपलब्धियों में मेल नहीं बैठ सकेगा तथा शांला और समाज के बीच खाई की वृद्धि ही 
होगी । शिक्षा-प्रशासक को केवल शिक्षा-शास्त्री के रूप में ही नहीं रहना है, उसे अपने कारये- 
क्रमों संबंधी आलोचनाओं को सुनना तथा उनमें सुधार भी करना चाहिये । शालाओं द्वारा 
प्रचार करने से समाज के प्रौढ़ों के विचार भी विकसित होंगे तथा यह एक प्रकार से प्रौढ़- 
शिक्षा होगी । शाला-समाज-संबंधों का विकास शक्षणिक समस्याओं के हल में सहायक ही 
होगा, बाधक नहीं । इसीलिये मारफेट, जोन्स, रेलर ने कहा है “70% ४८४८ ए७४7075 #6&- 
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परन्तु फिर भी शाला-प्रशासक के समक्ष यह समस्या अवश्य रहेगी कि शाला द्वारा 
अपने दोषों को छिपाने की प्रवृत्ति को कैसे दूर किया जाये । 

(५) ज्ञाला-ससाज-संबंध वृद्धि से समाज-अधिकार में वृद्धि होगी--शाला-समाज 
संबंधों के अधिक विकसित होने से समाज के कुछ अंग, जो अधिक सक्रिय तथा गतिशील हैं, 
शैक्षणिक कार्यक्रमों को अपेक्षा से अधिक प्रभावित करेंगे। परन्तु शिक्षा-प्रशासक को अपना 
नेतृत्व इतना सबल और सक्तिय रखना चाहिये कि समाज के संगठन शिक्षा-अभ्यासों तथा 
व्यावसाथिक तकनीकी बातों में हस्तक्षेप न कर सकें । जब कभी ऐसी कोई स्थिति आती 
है तब शिक्षा-प्रशासक को उचित विधियों द्वारा जनता को व्यावसायिक तथ्य स्पष्ट करने 
चाहिये । परन्तु समाज की इच्छा की उपेक्षा नहीं करना चाहिये । यदि ऐसी स्थिति आ ही 
जाये कि शैक्षणिक विचार तथा समाज के विचारों में विरोध आ जाये तब और अधिक 
विचार-विमर्श, अध्ययन तथा शोध के उचित अवसर जान कर तत्संबंधी अध्ययन और शोध 
उत्प्रेरित कर उपयुक्त नेतृत्व प्रदान करने के प्रयास करने चाहिये। उत्तम शिक्षण-अभ्यासों के 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि विशेषज्ञ की सीमाओं को महत्व दिया जाये । कभी- 
कभी विशेषज्ञ अपनी समस्या में बहुत गहराई में चला जाता हैं तथा विस्तृत दृष्टिकोण से 
विचार नहीं करता है। साथ ही साथ अन्य व्यक्ति समस्या की गहराई नहीं समझ पाते। 
ऐसे अवसर पर जनता को और अधिक विस्तार से बात समझा कर उनके विचारों को प्रभा- 
वित किया. जा सकता है । यह शिक्षण-अभ्यासों के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हैं कि 
समाज के रचनःत्मक दृष्टिकोण का प्रभाव भी उन पर पड़े । 

फिर भी शिक्षा-प्रशासक की अनेक समस्याएं हैं। वह विशेषज्ञ की क्षमता तथा सीमा को 
कितनी मान्यता दे ? समाज को विशेषज्ञ का उचित उपयोग करने के लिये किस प्रकार 
प्रेरित किया जाये ? कौन-कौन से क्षेत्रों में शोध तथा अध्ययन आवश्यक है ? 
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अध्याय १० 
शाला-स्वास्थ्य संबंधी ।शक्षा-प्र ।ासन 


आजकल शाला-स्वास्थ्य को ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जाता है। यह बात 
जोरों से महसूस की जा रही है कि बालक के व्यवहार, उसकी ग्राह्मय क्षमता तथा उसकी 
शिक्षा पर उसके स्वास्थ्य का' बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पहले शाला जान वाले 
बालक के स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व कुटुम्ब तथा घर पर रहता था परन्तु अब यह उत्तर- 
दायित्व शाला का माना जाने लगा है। फलस्वरूप शिक्षकों का कत्तंव्य तथा उत्तरदायित्व 
इस दृष्टि से बढ़ता जाता है। वास्तव में बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास 
उसकी शिक्षण-प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं । 

शाला-स्वास्थ्य का संबंध शाला' के सम्पूर्ण जीवन से रहता' है। शाला-जीवन का' 
प्रत्येक पक्ष इससे संबंधित रहता है । शाला-इमारत की रचना, स्थान चुनाव, ढाँचा, शाला- 
शिक्षण के घंटे, पाठ्यक्रम, बठने की सीट, पीने का पानी, शौचालय, पेशाब-घर, प्रकाश 
तथा संवातन आदि सभी का घतनिष्ठ संबंध शाला-स्वास्थ्य से है। शाला में शिक्षक की गंति- 
विधियाँ शाला-जीवन का वातावरण निर्मित करती हैं। अतः शाला में स्वस्थ वातावरण 
के निर्माण का उत्तरदायित्व भी शिक्षकों का ही रहता है । 


शाला-श्मारत एव स्वास्थ्य 


शाला-स्वास्थ्य के विकास में शाला-इमारत का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु संसार 
के विकसित, अध॑-विकसित एवं अविकसित सभी देशों में शाला-इमारत संबंधी समसस्‍्याएँ 
काफो हैं । विकसित एवं उन्नत देशों में भी जन-संख्या की वृद्धि के कारण शाला-इमारत 
में. बढ़ती हुई दर्ज-संख्या के अनुरूप स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा पाता है। अमेरिका- 
जैसे विकसित तथा सम्पन्न देश में भी शिक्षकों को अधिक कार्य करना पड़ता है अर्थात्‌ 
उनका कार्यभार अत्यधिक है। वहाँ भी अनेक शालाओं में एक शिक्षक को एक, दोया 
अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है । अनेक देशों में शाला-इमारतें पुरानी हैं तथा इनमें 
शौचादि एवं सफाई आदि की व्यवस्था यथोचित नहीं है । खुले स्थान तो अनेक देशों की 
अनेक शालाओं में हैं ही नहीं । ये सभी ऐसे तथ्य हैं जिन्हें शाला-स्वास्थ्य पर विचार 
करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है । शाला-इमारतों की स्थिति अधिकसित 
देशों को शालाओं में तो और भी दयनीय है। इन देशों में तो शाला-इमारतों के 
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अभाव में परछी या एक कमरे में ही अनेक कक्षारँ लग जाती हैं। अनेक देशों में तो खुले 
मदान में कक्षाएँ लगायी जाती हैं | इनसे वालकों का स्वास्थ्य अच्छा अवश्य रहता है परच्तु 
धूप, आँधी, पानी, बर्फ आदि से सुरक्षा अति आवश्यक है । अविकसित देशों में या अन्य 
अध॑-विकसित तथा विकसित देशों में ऐसा नहीं है कि सरकारें शाला-इमारतों की आव- 
श्यकता तथा महत्व को समझती नहीं हैं परत्तु शाला-इमारतों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए पर्याप्त प्रयत्त करने पर भी शिक्षा संबंधी अन्य आवश्यकताओं कौ पूर्ति की ओर 
उनका ध्यान चला जाता है । 


शाला-इमारत के प्रश्न पर विचार करते समय मनोरंजन, खेल-कूद तथा अन्य सहा- 
यक कार्यक्रमों पर भी विचार करना आवश्यक है। संसार के प्राय: सभी देशों के शिक्षा 
संबंधी नियमों में यह प्रावधान है क्रि शाला-इमारत की व्यवस्था या उसका निर्माण करते 
समय इन बातों का ध्याव रखा जाना आवश्यक है परन्तु संसार की अधिकांश शालाओं में 
इनकी समुचित व्यवस्था नहीं है। अथ्॑ं-विकसित एवं अविकसित देशों में तो यह स्थिति 
शोचनीय है । शिक्षण तथा मनोरंजन या आराम में उचित अनुपात रखना अति आवश्यक 
है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा, व्यावहारिक या प्रयोग-कार्य तथा बौद्धिक कार्यत्रमों में 
भी उचित अनुपात रखा जाना आवश्यक है । समुचित संख्या में छुट्टी के दिनों का प्रश्न 
भी इसी से सम्बंधित है । संसार के विभिन्‍न देशों में १० से २२ सप्ताह तक की छुट्टियाँ 
वर्ष भर में दी जाती हैं। इसका तात्पयं यह है कि वर्ष का एक-तिहाई भाग शाला के 
बाहर ही व्यतीत होत। है। इस बाहर के समय में भी बालकों के स्वास्थ्य की देख-रेख अति 
आवश्यक है । परन्तु प्रश्न यह है कि जिन देशों में शाला-समय में ही स्वास्थ्य को ओर पर्याप्त 
ध्यात नहीं दिया जाता है वहाँ शाला-समय के बाद में स्वास्थ्य-सेवाओं के माध्यम से बाल- 
स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखा जाना कठिन-सा ही दिखाई देता है। परन्तु फिर भी शालाएँ 
इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती हैं कि बालक छुट्टियों के समय को किस प्रकार व्यतीत 
करते हैं। यह उन समाजों में और भी अधिक आवश्यक है जहाँ गरीबी, अभाव, अज्ञान 
का प्रभाव अधिक है । अनेक विकसित देशों, जैसे--अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस; रूस आदि 
देशों में छुटिटियों तथा अवकाश के समय के उचित उपयोग के लिए सुव्यवस्थित कैम्प आदि 
की. व्यवस्था स्वास्थ्य-सेवाओं द्वारा की जाती है । इन कंम्पों की व्यवस्था के लिए केन्द्र या 
राज्य सरकारों के द्वारा आथिक सहायता दी जाती है। अनेक देशों में स्थानीय स्वशासन 
संस्थाएं भी आर्थिक सहायता देती हैं। 


दोपहर के भोजन की व्यवस्था का प्रभाव भी बांलकों ,के स्वास्थ्य पर पड़ता है । 
अनेक विकसित तथा अधे-विकसित देशों में मध्यान्ह्‌ के भोजन की अच्छी व्यवस्था है परल्तु 
अनेक देंशों में इनका सर्वंथा अभाव है । संसार के अनेक देशों, जैसे--एशिया तथा अफ्रीका 
देंशों में, बालकों को पोषक तत्व मिल ही नहीं पाते हैं। ऐसे देंशों में मध्यान्ह के भोजन की 
समुंचितः व्यवस्था अति आवश्यक है, क्योंकि समुचित पोषण के अभाव में बालकों का. 
| स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआा है, तथा उनकी शिक्षा में इस अभाव के कारण पर्याप्त बाधा भी होती 








शाला-स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा-प्रशासन' प्रे 


है। अतः यह अति आवश्यक है कि इन देशों में स्वास्थ्य-सेवाओं के पर्यवेक्षण में बालकों को 
पर्याप्त पोषक तत्व वाले पदार्थ दोपहर के समय देने की व्यवस्था की जाये |. पक 

शारीरिक शिक्षा तो प्राय: सभी देशों के पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप 
अनिवायं ही है परन्तु इसकी समूचित व्यवस्था केवल विकसित तथा कुछ अर्ध-विकसित दे 
में ही है। अनेक विद्वानों का विचार है कि शारीरिक शिक्षा के लिए कुल समय का दसवाँ 
भाग तो व्यय किया ही जाना चाहिये परन्तु शाला-इमारत के अभाव या संकोच के कारण 
अनेक देशों में तो शारीरिक शिक्षा का उल्लेख केवल पाठ्यक्रम तथा समय-विभाग-चक्र में 


ही होता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण संसार में शाला-इमारत की समस्या जटिल-सी 
ही है। संसार के अधिकांश देशों में यह नियम बनाया गया है कि एक निश्चित क्षेत्रफल की 
भूमि प्रत्येक बालक के 'लिए दी जाये । प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था भी प्रावधान के 
अनुरूप हो। शौचादि की व्यवस्था भी नियम के अनुसार रहे । इस प्रकार शाला-इमारत- 
निर्माण की निम्नतम आवश्यकताएं निर्धारित रहती हैं। इतना ही नहीं संसार के अनेक देशों 
में सरकार यह निश्चित करती है कि वर्ष में शाला कितने दिन तथा प्रत्येक सप्ताह या दिन 
में कितनी अवधि तक लगेगी । अनेक देशों में शिक्षा-मंत्रालय शिक्षण, मनोरंजन, आराम भादि 
की अवधि और व्यवस्था संबंधी सुझाव निर्देशिका आदि के माध्यम से देते हैं। अधिकांश 
देशों में प्रधानाध्यापक को दैनिक कार्यक्रम स्वतंत्रता से व्यवस्थित करने का अधिकार रहता 
है। कुछ देशों में जिला-शिक्षा-अधिकारी शालाओं के कार्यक्रमों का अनुमोदन करते हैं । 
फ्रांस में तो अब एक नियम बनाकर ११ वर्ष के बालकों के लिए गृह-कार्य देने की मनाही 
कर दी गयी है । वहाँ गृह-कार्य न देने का नियम बालकों के स्वास्थ्य-सुधार की दृष्टि से बनाया 
गया है। 

विकसित तथा अधं-विकसित देशों में एवं कहीं-कहीं अविकसित देशों में शाला- 
इमारतें सीमेंट तथा कांक्रीट की बनायी जाती हैं । अमेरिका, इंगलेण्ड, कनेडा, जापान, जम॑नी, 
रूस, फ्रांस आदि ऐसे ही देश हैं। इटली में नवीन कानून के अनुसार बालकों के लिए शालाओं 
में लगभग ७०,००० कक्षों की आवश्यकता होगी । अतः जब तक ये बन कर तयार नहीं 
हो जाते हैं तब तक बालक पुरानी इमारतों में दो पाली में ही शालाओं में पढ़ेंगे । घाना 
न्यासालैेंड आदि देशों में पकी इंठों तथा मिट॒टी के गारे से शाला इमारतें बनायी जाती हैं । 
भारत में कुछ शालाएँ सीमेंट-कांक्रीट की हैं परन्तु यहाँ ईंट और मिट्टी के गारे की शाला- 
इमारतें ही अधिक हैं। भारत के अनेक ग्रामों में घास-फ्स-बाँस की बनी हुई शाला-इमारतें 
हैं। न्यासालेंड तथा अफ्रीका के अनेक देशों में, कई जिलों में घास-फूस तथा बाँस की 
शाला-इमा रतें बनायी जाती हैं। द 

संसार के विभिन्‍न देशों में शाला-इमारतों के संबंध में इतनी विभिन्‍नतां तथा शाला- 
इमारतों में अनेक अभाव होते हुये भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि घर की 
अपेक्षा शात्राओं में अधिक उन्नत तथा स्वस्थ वातावरण रहता है। परन्तु यह आवश्यक है 
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कि शालाओं को और भी अच्छे तथा अनुकरणीय स्वस्थ जीवन के केन्द्र बनाने के प्रयास 
किये जाने चाहिये । 
शाला-कार्य तथा स्वास्थ्य 


शालाओं में कार्यभार आधिक्य की भी समस्‍या अत्यधिक कठिन है। इस कारण 
अनेक देशों में, जसे--बेल्जियम में, सप्ताह के शिक्षण-घण्टों को सीमित किया गया है। भारत 
में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है । इससे बालकों तथा शिक्षकों का कार्यभार बढ़ता नहीं है। 
थाईलैण्ड में ७ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए ४५ मिनट के घण्टे रहते हैं तथा और अधिक 
आयु के छात्रों के लिये ५० से ५५ मिनट के घण्टे रहते हैं। प्रत्येक दित दो बार १५ तथा 
६० मिनट का अल्पावकाश आवश्यक रहता है। चीन तथा कोरिया में कार्य तथा आराम 
क्रमवार व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक घण्टे की पढ़ाई के बाद १० या १५ मिनट का आराम 
छात्रों को दिया जाता है। इस प्रकार पढ़ाई के घण्टों को सीमित कर या शिक्षण के उपरान्त 
कुछ समय आराम के लिए देकर कार्यभार को कम किया जाता है। फिर भी अविकसित 
तथा अधें-विकप्ित देशों में शिक्षकों का कार्यभार अधिक है। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का 
न मिलना तथा अर्थाभाव के कारण उचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति न कर पाना ही 
इसके मुख्य कारण हैं। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से शिक्षकों की कार्ये- 
क्षमता तथा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में शिक्षा-विभाग द्वारा शिक्षण- 
कार्यभार को सीमित करने के लिए शिक्षकों की आवश्यक संख्या निर्धारित की गयी है परन्तु 
फिर भी यहाँ शिक्षकों का कार्यभार अधिक है। अतः इस दिशा में ठोस कदम उठाना 
आवश्यक है । 


शारीरिक शिक्षा 


संसार के प्रायः सभी देशों में बालक-बालिकाओं के लिये शोरीरिक शिक्षा का 
प्रावधान है । शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक अवयवों का अच्छा विकास, परिश्रम 
करने की आदतों का निर्माण तथा विकास, खेल-कूद में कौशल प्राप्ति, श्रम-निष्ठा, आदि 
का समावेश किया गया है। इनमें से प्रत्येक का अर्थ भिन्न-भिन्न देश में भिन्न-भिन्न रहता 
है । अतः निश्चित रूप से इन गतिविधियों का विभाजन करना कठिन ही है। परच्तु 
सामान्यतः खेल-कूद, कसरत, नृत्य, तरना आदि ही शारीरिक शिक्षा कें अन्तगंत रखे जाते हैं। 
स्वतंत्रता' के उपरान्त भारत में बनियादी शिक्षा के प्रभाव के कारण उद्योग, समाज-सेवा 
तथा श्रम को भी शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत रखा जाने लगा है. । 

प्राथमिक शालाओं की अपेक्षा माध्यमिक शालाओं में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था 
अधिक अच्छी है तथा अनेक देशों में इस कार्य के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाती 
है। स्वीडन में जिमनेस्टिक शिक्षक शाला-स्वास्थ्य-कर्मंचारियों के सम्पक में रहकर बच्चों 
में उत्तम आदतों का विकास करते हैं | यहाँ “शाला-स्नान” तथा “छुट्टी-शिविर” भी 
संगठित किये जाते हैं। जमंनी में माध्यमिक स्तर की परीक्षा में लिखित, मौखिक तथ! 
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व्यावहारिक परीक्षण सम्मिलित किये गये हैं । फ्रांस में १४ वर्ष से अधिक आयू के छात्र- 
छात्राओं के लिए ही कसरत और खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का प्रावधान है। 
इंगलेण्ड तथा बेल्जियम में यूथ आन्दोलन तथा स्पोर्ट्स क्लब की विभिन्‍न गतिविधियाँ शाला- 
घण्टों के बाद व्यवस्थित की जाती हैं। स्विटजरलेंण्ड में कैम्प, बर्फ पर हाइकिंग तथा स्कीइंग 
आदि के अवसर प्रदान किये जाते हैं । 

फ्रकांव पक्ाक के झबं४८०४०४ पुस्तक में निम्नलिखित चार्ट प्रतिदिन शारीरिक 
शिक्षा के लिए निर्धारित समय को प्रदर्शित करता है। इससे हमें संसार के विभिन्‍न देशों. 
में शारीरिक शिक्षा के लिए दिये जाने वाले समय का ज्ञान होता है। 


शाला-दिन सें शारोरिक शिक्षा के लिए दिया जाने वाला समय 


मिनट ७वर्ष केबालक के लिए ११ वर्ष के बालक के १५ वर्ष के बालक के 


लिए लिए 
२० मिनट. गेम्बिया (+ ४० मिनट ध् शक 
प्रतिदिन प्रति सप्ताह का एक 
घंटा ), फिलिपाइन्स्‌ 
२५ » अमेरिका फिलिपाइन्स्‌ फिलिपाइन्स 
३० » इटली, यूगोस्लाविया. गेम्बिया (--४० मिनट चीन 


का एक घंटा प्रति 

सप्ताह) अमेरिका 
४० ,; है. लेन न गेम्बिया (+ ४० मि० 
का घंटा प्रति सप्ताह) . 








६० मिनट डेनमार्क, भारत, स्वीडन डेनमाक, भारत, भारत 

प्रति आयरलेण्ड 

सप्ताह 

७५ ५». उत्तरी आयरलेण्ड कल खेले 

६० » . च्यूजीलेण्ड स्यूजीलेण्ड, न्यासालेण्ड . न्यासालैण्ड 
१२० ,, होंगकांग .. हांगकांग, इटली, हांगकांग, इटली 

द लक्सेम्बग्ग ... लक्सेम्बग्, स्विटजरलेण्ड लक्सेम्बगं, न्यूजीलैण्ड 

पश्चिमी जम॑नी पश्चिमी जर्मनी... पश्चिमी जम॑नी 

१५० , पाना, नीदरलेण्ड्स . चीन, घाना नीदरलंण्ड्स _ 


न्यासालण्ड, स्काटलेण्ड नीदरलेण्ड्स, स्काटलेण्ड स्काटलण्ड 
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मिनट ७ वर्ष के बालक के लिये ११ वंष के बालक के. १४ वर्ष के बालक' के 
लिये लिये 

११० से कोरिया कोरिया कोरिया 

१७० मिनट 

प्रति सप्ताह 

१८० सिनट चीन, जापान जापान डेनमाक, घाना, जापान, 

प्रति सप्ताह नीदरलेण्ड्स . स्वीडन . उ० आयरलेण्ड स्वीडन, 
स्विटजरलेण्ड थाईलैण्ड स्विटजरलेप्ड अमेरिका, 
थाईलेण्ड यूगोस्लाविया' यूगोसलाविया 





समय का बेल्जियम 

उल्लेख नहीं कनेडा 

हैं परन्तु. इंग्लेण्ड 

पाठ्यक्रम में. फ्रांस (२-३३ घंटे) 
सभी आयू माल्टा 

के लिये इरान 

प्रावधान है। पनामा 
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शाला-भोज या सध्यान्हू भोजन 


बालकों को मध्यान्ह भोजन देना अति आवश्यक है। इससे घर के भोजन में न मिल 
पाने वाले पोषक तत्वों की पूति भी होती है तथा शाला में अधिक समय तक रहने के कारण 
भूख लगने का उपाय भी हो जाता है। मध्यान्ह भोजन में दूध, फल, तरकारी, मांस, 
अण्डा आदि ही दिया जाता है। ये सभी वस्तुएँ पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं । इंगलैण्ड, 
उत्तरी आयरलेण्ड, पनामा, स्काटलैण्ड, स्वीडन, अमेरिका आदि देशों में केन्द्रीय सरकारें 
शालाओं या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को मध्यान्ह भोजन के लिए उदार रूप से आथिक 
सहायता देती हैं । जापान में शालाओं में डबल रोटी तथा इटली में पनीर आदि का उपयोग 
अधिक किया जाता है। यूगोस्लाविया में चावल, काफी, चाय, जाम आदि दिया जाता है । 
यहाँ बालक भोज्य पदार्थों के उत्पादन तथा पकाने की विधियाँ भी सीखते हैं। यूरोपियन 
देशों में आलू, गोश्त के सूप के साथ, फल, तरकारी आदि अधिक दिया जाता है। एशियाई 
देशों में चावल, दूध, सेम, मछली का ही अधिक प्रचलन है । घाना में नारियल के तेल से 
बने पदार्थ तथा चावल का चलन है। परन्तु अधिकांश देशों में डबल रोठी तथा मक्खन ही 
अधिक प्रचलित है । डेनमाक तथा स्वीडन में दोपहर का पूर्ण भोजन ही निःशुल्क दिया 
जाता है। भारत में तमिलनाडु में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था अन्य राज्यों की अपेक्षा 
. अधिक की भत्री है। अन्य राज्यों में भी डिब्बों का दूध, फूले हुए चने आदि प्राथमिक 
शालाओं के बच्चों को' कहीं-कहीं दिये जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर मध्यान्ह भोजन देने की 
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व्यवस्था बहुत कम शालाओं में है। वास्तव में पिछड़े तथा अविकसित देशों में मध्यान्ह 
भोजन की अच्छी व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है । विकसित तथा सम्पन्न देशों 
में भी सभी बालकों को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। पनामा 
तथा यूगोस्लाविया ही ऐसे देश हैं जहाँ प्रायः सभी बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता 
है। स्वीडन, बेल्जियम में लगभग ७० प्रतिशत माध्यमिक शाला-बालकों को मध्यान्ह भोजन 
की व्यवस्था है। बेल्जियम में प्राथमिक शाला-बालकों के लिए तो यह व्यवस्था और भी कम 
है। जापान में ६४ प्रतिशत प्राथमिक शाला-बालकों तथा १० प्रतिशत मिडिल शाला-बालकों 
के लिए, इंगलेण्ड तथा उत्तरी आयरलेण्ड में ५० प्रतिशत बालकों के लिए, अमेरिका, स्काट- 
लेण्ड, इटली आदि देशों में केवल एक-तिहाई बालकों के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था 
की जा सकी है। जब विकसित तथा विकासशील देशों की यह स्थिति है तब अविकसित 
देशों की स्थिति तो और भी दयनीय ही होगी । परन्तु यह निविवाद है कि सभी बच्चों के 
लिए पौष्टिक मध्यान्हू भोजन मिलना राष्ट्र के स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अति आवश्यक 
है। मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था तथा पयवेक्षण के लिए शिक्षा-प्रशिक्षण संस्थाओं को 
उचित प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम अपने प्रशिक्षण में शामिल करना अति आवश्यक है। 


स्वास्थ्य क्री देख-रेख 


छात्रों के स्वास्थ्य को देख-रेख उसके निवास के स्थान पर निभेर रहती है। संसार 
के ८ यूरोपीय देशों में तथा न्यूजी लेण्ड और हांगकांग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के द्वाय छात्रों 
के स्वास्थ्य की देख-रेख की व्यवस्था है । अन्य देशों में छात्र-स्वास्थ्य देख-रेख में प्रशिक्षित 
स्वास्थ्य अधिकारियों, साधन तथा उपकरणों के अभाव के कारण अच्छी तरह नहीं की 
जा पाती है। अनेक राष्ट्र यह भी सोचते हैं कि छात्रों के स्वास्थ्य की देख-रेख करना शाला 
का उत्तरदायित्व नहीं है। यह कार्य तो पालकों का है। फ्रांस में पालकों को बच्चों की 
संख्या के आधार पर भत्ता दिया जाता है। इनके घरों में यदि स्वास्थ्य संबंधी कुछ निर्धारित 
उपकरण रहते हैं तब उन्हें और अधिक: भत्ता दिया जाता है। कुछ देशों में कमजोर बच्चों 
के स्वास्थ्य-विकास के लिए कंम्प, आराम करने आदि की व्यवस्था भी है। भारत में शिक्षा 
के प्रत्येक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। बालिकाओं को 'पोषण' 
का ज्ञान भी गृह-विज्ञान के अन्तर्गत दिया जाता है । ईरान में सभी छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी 
ज्ञान दिया जाता है। इटली में सभी माध्यमिक शालाओं में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रति 
सप्ताह एक घण्टा' दिया जाता है। ; | 

स्वास्थ्य शिक्षा की विधियों के अन्तर्गत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का अप्रत्यक्ष तथा 
आकस्मिक संदर्भ, विधिवत शिक्षण, योजनाओं , प्रदर्शन, भ्रमण आदि काय॑ आते हैं । 


शाला-स्वास्थ्य प्रशासन संबंधी समस्याएँ 


शाला-स्वास्थ्य प्रशासन के संबंध में अनेक समस्याएँ हैं। उनमें से निम्नलिखित 
प्रमुख हैं ॥ ु 


हद - शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(१) भौतिक तथा मानवीय साधनों की कमी 


विकसित हो रहे तथा पिछड़े देशों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आवश्यक मानवीय 
साधनों का बहुत अभाव है। वहाँ योग्य प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता, नसे, मनोवैज्ञानिक, समाज-सेवा- 
कार्यकर्ता, टेकनीशियन्स, दाँत के विशेषज्ञ, आँख के विशेषज्ञ, सभी की कमी है | केवल कुछ 
सम्पन्न देशों में स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ अपेक्षाकृत अधिक हैं । 

इन कमियों के साथ-साथ वातावरण संबंधी अभाव भी है । साफ इमारतें, भीड़मक्त 
कक्षाएँ, उत्तम स्वास्थ्यवद्धक गह आदि की कमी भी अनंक देशों में है । 


समाज के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की कमी भी अत्यधिक पायी जाती है । 
अनेक व्यक्ति जीवन में बच्चों के स्वास्थ्य का उसकी व्यक्तिगत उन्नति से संबंध को भी ठीक 
से नहीं समझते हैं । स्वास्थ्य तथा शिक्षा अध्ययन में भी घनिष्ठ संबंध है। यह बात भी 
अनेक लोग नहीं जानते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्र-स्वास्थ्य विकास के संबंध में अनेक प्रकार के 
अभाव हैं । इन अभावों को कंसे दूर किया जाये ? इनमें से किन अभावों को पहले दूर 
किया जाये ? किन विधियों को अपनाया जाये ? आदि अनेक समस्याएँ शिक्षा-प्रशासन के 
समक्ष हैं । 


(२) स्वास्थ्य विभाग, अन्य संगठनों तथा शिक्षा विभाग से छात्र-स्वास्थ्य 
.. सेवा के लिए किस प्रकार सहयोग एए जाये ? 


समाज में ऐसे अनेक संगठन कार्यरत रहते हैं जो बच्चों. के स्वास्थ्य-विकास में रुचि 
रखते हैं । स्वास्थ्य-विभाग भी समाज ' के स्वास्थ्य में रुचि रखने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य- 
विकास में रुचि रखता' है। परल्तु इन विभिन्‍न संगठनों की सेवाओं का छात्र-स्वास्थ्य-विकास 
के लिए शिक्षा-प्रशासन किस प्रकार संगठन करे ?, इनको अधिकतम सहयोग कैसे लिया जा 
सकता है ? आदि समस्याएँ शिक्षा-पशासन के समक्ष हैं । 


(३) छात्र-स्वास्थ्य विकास के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कौ जाये ? 


इंग्लण्ड, अमेरिका आदि सम्पन्न देशों में शाला-मध्यान्ह-भोजन के माध्यम से छात्रों 
के स्वास्थ्य-विकास में पर्याप्त सहायता मिली है । “गए फाहांद्गत ४6०७ 88 ४9८९७ & 
प्राबा९० वंए70०एह7४९८४६ 4६ पर गरल्बेफक रण खाब्याए टॉपोकला 85 2 ए८४पाँ६ 0० ॥7९ 
40ट८फणपराद्वाएए८ ९०८ 06 96 इट70० मिध्याफा $6-एं०९४ ब्यते छ०फंआंगा रण गयी: 
406 776०५, ४ शाला-भोज-कार्यत्रमों. के द्वारा छात्र-स्वास्थ्य-विकास में पर्याप्त सहायता 
मिली है। इंस संबंध में तो कोई मत-वेभिन्य नहीं है । परन्तु भारत या अन्य पिछड़े देशों 


7 ॥क्ाब एाक्ाक कं 2426707, 7० 5026 407 76 #०यठपततंणा णी॑ 267८७- 
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शाला स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा-प्रशासन प्‌ 


में जहाँ सामान्य शिक्षा के लिए ही पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है तथा जोवन स्तर ऊँचा नहीं 
है, मध्यान्ह भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाये । जाति-पाँति का भेदभाव भी इतना अधिक 
है कि प्रशासकीय दृष्टि से मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करने में बहुत अधिक कठिनाइयाँ 
हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षा-प्रशासन का कार्य और भी कठिन हो जाता है। 


(४) छात्र-स्वास्थ्य-सेवाओं के संगठन के लिए विभिन्‍न संगठन कसे विकसित किये जायें ? 


यह तो अब निविवाद रूप से मान्य किया जाने लगा है कि शालाओं तथा शिक्षा- 
प्रशासन को छात्र-स्वास्थ्य के संबंध में अपने उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वाह करना 
चाहिये । संसार के अनेक देशों में इस उत्तरदायित्व का निर्वाह सन्‍्तोषजनक ढंग से किया 
जा रहा है परन्तु अनेक देशों में छात्र-स्वास्थ्य-सेवा तो केवल नाम मात्र के लिए की जा 
रही है । परन्तु छात्र-स्वास्थ्य-सेवा के लिए निम्नलिखित प्रकार से कार्यक्रम तथा योजनाएँ 
विकसित की जाना अति आवश्यक है। 
(१) क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों तथा आवश्यकताओं का अध्ययन ।. 
(२) वतमान में जो छात्र-स्वास्थ्य-विकास कार्यक्रम चल रहा है, उसका समुचित 
मूल्यांकन करना । 
(३) छांत्रं-स्वास्थ्य में रुचि रखते वाले समाज के सभी संगठनों के सहयोग से 
सुनियोजित कार्यक्रम विकसित करना । 
परन्तु शिक्षा-प्रशासन के समक्ष यह समस्या है कि छात्र-स्वास्थ्य में रुचि रखने वाले' 
संगठनों का सहयोग कसे लिया जाये ? किन-किन क्षेत्रों में कित-किन संगठनों का सहयोग 
लिया जाये ? इन सभी विभिन्‍न संगठनों की छात्र-स्वास्थ्य-सेवाओं का समन्वय कंसे 
किया जाये ? 


१२ 


अध्याय ११५ 


शिक्षा-प्रशासन के स्तर 
(केन्द्र, राज्य, स्थानीय ) 


सामान्यतः शिक्षा-प्रशासन के तीन स्तर होते हैं--केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय । भारत में 
शिक्षा के ये ही तीन स्तर रहे हैं। #&तप८ब्वांणा 0 क्रतां॥ 48 था 9765०४५ पव०० १० 
ठप णी 22८ 72 00968----(॥6४0७/ 80एटशाशटा, 8&06 (+0ए७77767/5 
22009 ]०८७) 9००८४.” अमेरिका में भी शिक्षा-प्रशासन के ये ही तीन स्तर हैं। शिक्षा- 
प्रशासन के इन तीनों स्तरों के संबंध में विचार करना आवश्यक है क्‍योंकि हमेशा से यह 
विवाद चला हुआ है कि इन तीनों स्तरों में किसका क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व रहे। 


शिक्षा का केन्द्रीय प्रशासन तथा नियंत्रण 
केरद्रीय शिक्षा-प्रशासनः के अनेक कार्य हैं। 

(१) केन्द्रीय संगठन देश के सभी साधनों को एकत्रित कर आवश्यकतानुसार 
उचित मात्रा में वितरित करता है । 

(२) केन्द्रीय संगठन से राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित होता है । 

(३) केन्द्रीय संगठन से राष्ट्रीय संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण तथा विकास 
में सहायता मिलती है। 

(४) केन्द्रीय संगठन से विस्तृत दृष्टिकोण के व्यक्ति विकसित होते हैं । 

(५) केन्द्रीय संगठन से शिक्षा तथा पाठ्यक्रम में एकरूपता विकसित होती है। 

(६) केन्द्र के पास धन तथा मानवीय साधनों की प्रचुरता के कारण शिक्षा- 
योजना बहुत पहले से तथा काफी लम्बी अवधि के लिए बनायी जा 


सकती है । 
(७) केन्द्र राष्ट्र के सभी तत्वों का मेल कर आपसी भेंद-भावों को दूर कर 
सकता है। 


देश के सभी क्षेत्र समान रूप से सम्पन्न तथा विकसित नहीं होते हैं। सम्पन्न क्षेत्रों 
के पास तो साधन बहुत रहते हैं परन्तु अविकसित या विकसित हो रहे क्षेत्रों के पास धन, 


2 [6, 'शएटती, 5. 9, ७८0७4. ६४007. 44787 67707--२8.. 47077/788 
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शिक्षा-प्रशासन के स्तर 6१ 


मानवरिय तथा भौंतिक साधनों का अभाव ही रहता है। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का समुचित 
विकास शिक्षा के केन्द्रीय नियंत्रण तथा प्रशासन में ही अधिक सम्भव रहता है। राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण विकास तथा राष्ट्रीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास भी केन्द्र के माध्यम से ही 
अच्छी तरह होता है । केन्द्रीय शिक्षा-प्रशासन में सभी क्षेत्रों की शिक्षा के तत्वों में एक- 
रूपता विकसित हो जाती है। साधनों की प्रचुरता केन्द्र में ही सम्भव है। फलस्वरूप शिक्षा 
नियोजन में सुविधा होती है । 
लोकतंत्र में केद्ध एक सलाहकारी संगठन के रूप में ही कार्य करता है। साथ हीं 
साथ पिछड़े तथा विकसित हो रहे क्षेत्रों में शिक्षा-विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय 
सहायता देकर शिक्षा-विकास की गति को बढ़ा सकता है । साम्यवादी, अधिनायकवादी राष्ट्रों 
में शिक्षा का प्रशासन तथा नियंत्रण केन्द्र से होता है। 
शिक्षा के केन्द्रीय प्रशासन तथा नियंत्रण से अनेक हानियाँ भी होती हैं जिनमें निम्न- 
लिखित प्रमुख हैं । 
(१) केन्द्र के बहुत दूर होने से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई 
होती है । 
(२) इसमें स्थानीय आदर्शों, मान्यताओं तथा आकांक्षाओं की अपेक्षा होती है। 
(३) केन्द्रीय प्रशासन से राष्ट्र के उपसांस्कृतिक तथा भाषा खण्डों को हानि 
होने की सम्भावना रहती है। 
(४) स्थानीय संगठन का कार्य केवल आज्ञा पालन तक सीमित रहने से उनमें 
स्वयं विकास करने की शक्ति का अभाव हो जाता है । 
(५) स्थानीय संगठनों को प्रयोग के अवसर नहीं मिलते तथा एकरूपता पर 
अधिक बल दिये जाने से शिथिलता तथा ऊब का अनुभव होने लगता है। 
(६) उन्नत तथा विकसित क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम साधन मिल पाते हैं । 
(७) स्थानीय संगठन केन्द्र पर जाश्वचित रहने के आदी हो जाते हैं । 


भारतीय केन्द्र सरकार तथा शिक्षा-प्रशासन 


प्राचीन भारत में केन्द्रीय सरकार के अभाव के कारण शिक्षा पर केन्द्रीय प्रशासन 
का नियंत्रण नहीं रहा है । हाँ, मौय, गृप्त एवं मूस्लिम यूगों में अवश्य ही केन्द्रीय नियंत्रण 
थोड़ा बहुत रहा है। परन्तु इन यूगों में भी शिक्षा संस्थाओं से गाँव या जायदाद संलग्न 
रहती रही है। इनकी आय से ही शिक्षा संस्थाएँ चलती रहती थीं। अंग्रेजों के भारत-आगमन 
से लगभग १५४० वर्ष तेक ईस्ट इंडिया कम्पनी युद्धों में ही व्यस्त रही । अत: शिक्षा की 
व्यवस्था की ओर इसका ध्यान बहुत कम गया । इंग्लेण्ड के सम्राट द्वारा राज्य शासन हाथ 
में लेने पर शिक्षा के लिए सन्‌ १०५१३ में सरकार द्वारा एक लाख रुपया व्यय के 
लिए निर्धारित किया गया परन्तु १८५३५ तक इंसके व्यय के संबंध में दृन्द्र चलता रहा । 
लाड मेकाले द्वारा अंग्रेजी-शिक्षा पर व्यय करने की नीति निर्धारित करने पर इस द्ंद् का 
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समाधान हुआ । इसके उपरान्त १८५४ के बुड शिक्षा महाविधान से लेकर १८८२ के 
हन्टर शिक्षा आयोग ने शिक्षा में केन्द्रीय नियंत्रण की वृद्धि को ही प्रोत्साहित किया । परन्तु 
राजनीतिक परिस्थिति-वश अंग्रेजों ने शिक्षा का उत्त रदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर ही छोड़ा । 
सन्‌ १८७१ से १६०१ के बीच भारतीय केन्द्र सरकार की वित्तीय दशा ठीक न होने के 
कारण केन्द्र ने प्रान्तों को वित्तीय सहायता देना बन्द-सा ही कर दिया था। १६०१ से 
१९६२१ के बीच केन्द्र ने शिक्षा में पुनः रुचि दिखलायी क्योंकि इस काल में देश में धन 
की वृद्धि हुई । 
सन्‌ १६१६ के मांटफोड सुधारों के क्रियान्वित होने से शिक्षा-विषय प्रान्‍्तों को सौंपा 
गया । फलस्वरूप शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों से केन्द्र मुक्त-सा ही हो गया। “सन्‌ १६३७ 
में प्रनन्तीय स्व-शासन की स्थापना हुई । केन्द्र में संघीय सरकार स्थापित हुई परन्तु द्वितीय 
विश्व युद्ध के कारण इस विधि का निर्वाह न हो सका । फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति तक केन्द्रीय 
सरकार ने प्रान्तीय शिक्षा की ऊपरी देख-रेख करने के अतिरिक्त उसमें और कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया । वित्तीय साधनों के अभाव में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार 
परिषद तथा शिक्षा ब्यूरों सन्‌ १६२३ में बन्द कर दिये। साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य 
एवं भूमि विभागों को मिला कर एक विभाग बना दिया। 
स्वतंत्रता के उपरान्त केन्द्र ने पुनः शिक्षा में रुचि प्रदर्शित की । देश में राष्ट्रीय 
शिक्षा-विकास के प्रयास किये गये । राज्यों को प्रधानत: शाला-शिक्षा का उत्तरदायित्व 
सौंपा गया। भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए केन्द्र के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया गया 
है । इसके अनुसार केन्द्र पर शिक्षा संबंधी निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को मान्य किया 
गया है । क्‍ क्‍ 
(१) केन्द्रीय सूची तथा सहवर्ती सूची में वरणित सभी विषय । 
(२) केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रों की शिक्षा। 
. (३) समांज-कल्याण-कार्ये । 
' (४) शिक्षा के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय । 
(५) राष्ट्र के शिक्षा संबंधी आंकड़ों तथा सूचनाओं का समन्वय, एकत्रीकरण 
एवं प्रसार। श् 
(६) देश में तकनीकी तथा वंज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रसार । 
(७) राष्ट्र में सभी स्तरों की शिक्षा का विकास एवं स्तर की उन्नति । 


इस दष्प्टि से भारत में केन्द्रीय सरकार ने शाला-शिक्षा-स्तर उन्नति तथा विकास, 
,शिक्षक-प्रशिक्षण, छात्राओं की शिक्षा, वज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के विकास एवं स्तर 
सुधार के लिये अनेक गतिविधियाँ केद्धीय शिक्षा-मंत्रालय के माध्यम से व्यवस्थित की हैं । 


केन्द्रीय शिक्षा-प्रशासन संत्रंधी समस्याएँ 


शिक्षा पर केन्द्र द्वारा .अधिकाधिक ही व्यय किया जा रहा है। केनद्ध द्वारा शिक्षा- 
प्रशासत करने के संबंध में अनेक विवाद हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं 
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(१) क्या केन्द्र बिना केन्द्रीय नियंत्रण के वित्तीय सहायतां दे ? 


राज्यों तथा स्थानीय शिक्षा-प्रशासनों को अनेक कारणों से केन्द्र से वित्तीय सहायता 
की आवश्यकता होती है। राज्यों में आथिक असमानतायें रहती हैं । इनमें शिक्षा-विकास 
संबंधी असमानताएं भी रहती हैं । प्रत्येक राज्य में शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या समान 
नहीं होती है । अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्र का केन्द्रीय संगठन अपने सभी क्षेत्रों में 
शिक्षा-विकास के लिए वित्तीय सहायता दे । देश के सभी छात्र राष्ट्रीय धन हैं.। अतः ये 
कहीं भी हों केन्द्र का धर्म है कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से हो। परन्तु 
केन्द्र द्वारा अन्य संग नों पर वित्तीय सहायता देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना 
चाहिये । ग्राइडर तथा रोसेन्सटेनगेल ने लिखा है कि “3[पा०पढ) ४7676 5 & ६९०१९०४८फए 
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वास्तव में केन्द्र के वित्तीय साधन समुचित होते हैं तथा वह शिक्षा के लिए समचित 
वित्तीय सहायता दे सकता है। परन्तु वित्तीय सहायता के साथ-साथ कोई नियंत्रण रखने 
से शिक्षा पर केन्द्रीय नियंत्रण की वृद्धि होगी जो उचित नहीं. है। राज्यों तथा स्थानीय 


प्रशासनों को शिक्षा संबंधी अपना विकास करने की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। यह 
उपयोगी भी है। 


(२) केन्द्र शिक्षा-विकास के लिए सामान्य अनुदान दे अथवा विशेष 
मदों के लिए श्रनदान दे ? 


विशेष मदों के लिए विशेष अनुदान देने में एक समस्या यह है कि इससे केन्द्र के 
विशेष विभाग या कार्यालय को उस कायक्रम को कानून के अनुसार चलाने के लिए बहुत अधिक 
ऐच्छिक अधिकार दे दिये जाते हैं। फलस्वरूप केन्द्रीय नियंत्रण की वृद्धि होती है। यदि विशेष 
मदों के लिए अनुदान देने के स्थान में राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के भनुसार शिक्षा 
विकास के लिए सामान्य अनुदान दिया जाये तो स्थानीय तथा राज्य स्तरीय नेतृत्व विकसित 
होगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति भी होगी । इससे सभी व्यक्तियों में 
सहयोग करने की भावना भी विकसित होगी तथा शिक्षकों का नंतिक स्तर भी . उच्च होगा । 
स्थानीय नेतृत्व का विकास शिक्षा के समुचित विकास के लिए अति आवश्यक है । इसीलिए 
आजकल राज्यों तथा स्थानीय संगठनों को केन्द्र द्वारा सामान्य वित्तीय भ्रनुदान देने पर 
अधिक बल दिया जाता है। 


(३) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा प्रशासन सें क्या स्थान तथा काय हों ? 


केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय क्या शिक्षा-नीति तथा निर्णय पर नियंत्रण रखने -वाला हो 
या प्रशासकीय तथा नियंत्रक कार्यों से इसे मुक्त कर केवल सलाह के कार्यों के लिए उत्तरदायी 
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समझा जाये । भारतीय संविधान में केन्द्र के शिक्षा संबंधी कार्यों के संबंध में उल्लेख.है । 
राज्य को शिक्षा के लिए पूर्णतः: उत्तरदायी बनाया गया है परन्तु केन्द्रीय सूची तथा. सहवर्ती 
सूची तेयार कर केन्द्र को भी शिक्षा के संबंध में अनेक कार्य सौंपे गये हैं। इस प्रकार भारत 
में शिक्षा राज्य का ही उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार तो परोक्ष रूप से ही शिक्षा का उत्तर- 
दायित्व वहन करती है। वास्तव में भारत में शिक्षा राज्य एवं केन्द्र की साझेदारी का 
विषय है । 

अमेरिका तथा अन्य लोकतंत्रीय राष्ट्रों में शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है। अत: उन 
देशों में भी केन्द्र एक सलाहकारी संगठन के रूप में ही कार्य करता है । 


(४) केन्द्र किन-किन करों को अपने अधिकार में रखे ? 


शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है परन्तु केन्द्र के अधिकार में अधिक वित्त देने वाले' 
कर हैं । केन्द्रीय करों की अधिकता के कारण शिक्षा' के समूृचित विकास तथा उपयुक्त व्य- 
वस्था करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध न होने से राज्यों द्वारा! बहुत अधिक कठि- 
नाई अनभव की जा रही है । अतः यह स्वाभाविक है कि शिक्षा-विकास के लिए राज्य 
केन्द्र की ओर उन्मुख रहें। परन्तु केन्द्र पर अधिक निभरता का अथ होगा केन्द्र का अधिक 
नियंत्रण, जो उचित नहीं है । इस दृष्टि से कराधान नीति में केन्द्र द्वारा आवश्यक प्रिवतंन 
करना आवश्यक है । 


शिक्षा का राज्य-स्तरीय प्रशासन तथा नियंत्रण 


बुत 0फ इद्यदाबातता 4 5 इलाटाबए 766024९१, ०8४6८ 929 €वैप- 
८३६००, सिब्वा: <वेपटकाएंगा 8 3रपरॉजु|७०४ 00 ४8706 5०77०. 7 राज्य के अन्तर्गत शिक्षा- 
नियंत्रण अनेक प्रकार से लाभकारी है। इनमें से निम्नलिखित लाभ प्रमुख हैं। 
(१) राष्ट्र के समान बड़ा भूभाग न होने के कारण शिक्षा संगठन उचित प्रकार 
से हो सकता है। द क्‍ 
(२) राज्य के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं तथा मान्यताओं को उचित स्थान 
मिल सकता है। 
(३) राज्य समुचित बड़ा संगठन होने के कारण बुहत साधन जुटाने में सम 
रहता है। 
(४) राज्य स्थानीय गुटबाजी से बचा रहता है। 
इस लाभों के कारण संसार के लोकतंत्रीय राष्ट्रों में शिक्षा के नियंत्रण तथा प्रशा- 
सन राज्य के अन्तगंत ही है। कहीं-कहीं यदि स्थानीय प्रशासन शिक्षा का नियंत्रण करता 
भी है तब वह एक प्रकार से राज्य कीं इच्छा का स्वरूप ही संगठित करता है। वास्तव में 
राज्य ही शिक्षा का नियंत्रक है । “848 एफ्ट फिबां: तएलाब्रोड बाण: ठाद्वा2टॉटएड 65 
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शिक्षा-प्रशासन के स्तर ह्प्रू 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय संगठनों को शिक्षा-व्यवस्था तथां प्रशासन का 
अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया गया है । कुबलें का कथन भी इसकी पुष्टि करता है कि 
राज्य द्वारा शिक्षा का प्रशासन तथा नियंत्रण ऐतिहासिक है । कुबलें का कथन है कि 
"पुफ्ठ्प््ठाणपां ा। ०0पा सतप्रटबांणािनों परंडा07ए 70 प्च४ > ०१ 6 एगं८९ ० (7८ 
छदांर दा 9885 कावलटत लगविालदा टवंप्रटद्वारते, बरवेसबाबषुट8 >४८४०९१,. ४नव- 
दं्ादं$ #दांडटव बयते बरथएं०00 07 स्वैपटवाएं०ा 47072८25८०., .."'% ४ 8४2:८ ॥98 26९४३, 
"ए०्पटीएणपा 0क मंडत-ए,. पलट एफ: 9 थी [6हुंड बतंएट ए7087658 9 इजा०ण्त 
००7००.” कुबलें का यह कथन अमेरिका के संबंध में है । भारत में भी राज्य द्वारा शिक्षा 
का संगठन तथा नियंत्रण किया जाता है। भारत में राज्य पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बृहत्‌ भी 
हैं। इनमें भाषाओं की विभिन्नताएँ भी हैं। अतः केन्द्र को समन्‍्वयात्मक कार्य करना आव- 
श्यक है। केन्द्र द्वारा समन्वयात्मक कार्यों के अभाव में राष्ट्रीय एकता में बाधाएँ उपस्थित 
हो सकती हैं। अभी भारत में राज्य भाषाओं का समुचित विकास भी होना है। अतः राज्य 
द्वारा' सम्पूर्ण शिक्षा के नियंत्रण में काफी कठिनाइयाँ हैं । 

इंग्लेण्ड में भी शिक्षा का संगठन पूर्ण रूप से केन्द्रीकृत नहीं है । हालाँकि वहाँ शिक्षा- 
मंत्रालय है परन्तु स्काटलेण्ड तथा आयरलेंण्ड अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था स्वतंत्र 
रूप से करते रहे हैं। “॥0 #2८ ८ए०ए छत घाल एजरां०6त,, 8८०0 ०४० ६०७: फाए०८ 
फीफह835 5टएडाथाट-- 8७, 728997का न्यू ०0ए7८७४०४.* वबेल्स का संबंध इंग्लेण्ड से 
बहुत समय से रहा है परन्तु वहाँ भी जनता का कथन है कि वेल्स की संस्क्ृति तथा भाषा 
इंग्लेण्ड से भिन्‍न है। इसलिए वहाँ की शिक्षा का स्वरूप भिन्‍न ही होना चाहिये | आयरलैण्ड 
में केल्टिक आन्दोलन के फलस्वरूप अब स्वतंत्र सरकार है । ऐसी स्थिति में यह कहना 
कठिन है कि भविष्य में एक ही राज्य में विभिन्‍न शिक्षा-व्यवस्था का स्वरूप क्‍या होगा ? 

इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि संसार के विकसित तथा विकसित हो रहे राष्ट्रों 
में राज्य ही शिक्षा-प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रमुख संगठन है। परन्तु राज्यों में भी 

7 (जात & डरिठड्टाएॉाटाएट2, “886 8090 4क#ददव5॥47०0, 776 रि०००० 
77688 (४0०., एरटएश ४०72, 954, $. 3. 
4 (प70००6ए, 9. 9., ४66. . #६7090. :दंकए:57 40, गिएाएशं।05 'ाशित 

(:0., 008009, 927, 9. 30 


3 0 पधाटा66, 4... २0200 ४ 4कीयो।उक्‍दा208. ी #वंपहदा०॥ ये. ंवदोव, 
डिश ००४ 097 9090, ]960, 90. 83-84 


हद शिक्षा-प्रशासन एवं पय वेक्षण 


शिंक्षा-अभ्यास तथा नीति संबंधी अनेक विभिन्नताएँ. हैं। शिक्षा-विकास' का स्तर भी. 
असमान है। फिर भी शिक्षा-प्रशासन के राज्य में. केन्द्रीकरण होने की प्रवृत्तियाँ विकसित. 
होती जा रही हैं।. स्थानीय संगठनों के संबंध राज्य से स्पष्ट तथा दृढ़ होते जा रहे हैं।. 
राज्य के शिक्षा-नियंत्रण का तात्पयं यह भी नहीं समझना चाहिये कि केन्द्र को राज्य की 
शिक्षा-व्यवस्था से दूर रहना है। राज्य शिक्षा का नियंत्रण करके राष्ट्रीय हितों के . विकास 
में सहायक ही होगा। फ्रेंच, हल तथा डाडस का कथन है---/५४४०]॥ ०४८ ४०८८९०४४ ६४८ 
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[70॥66६ बयते एा०रणाट 6 कब्ांगानों 5टाप्रए, छरांश्िट, बण्ते छठ! ऐटंएह, 7 


राज्य शिक्षा प्रदासन से हानियाँ 


राज्य-शिक्षा-प्रशासन के. विरोधियों का विचार है कि “फ्रट ]688४0 8०ए८<८व 
27८ 7८ 96४5: 8०४८००८१” | राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन में स्थानीय आवश्यकताओं 
की उपेक्षा होती है। राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन निरंकुश तथा प्रतिबन्धात्मक होता है । 
राज्य के सभी क्षेत्रों में शिक्षा का समुचित विकास नहीं होता है। प्रभावशाली तथा सम्पन्न 
क्षेत्रों में शिक्षा अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है तथा पिछड़े भाग उपेक्षित रहते हैं । 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास भी इसमें सम्भव नहीं रहता है। राष्ट्रीय एकता के विकास 
में राज्य-नियंत्रण बाधक सिद्ध होता है। साधनों के अभाव में हमेशा केन्द्र की ओर वित्तीय 
सहायता के लिए उन्‍्मख रहना पड़ता है । 


भारत में राज्य द्वारा शिक्षा-प्रशासन 


भारत में सन १९२१ से शिक्षा का विषय राज्य का ही उत्तरदायित्व रहा है। 
सन १६५० में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों में 
पर्याप्त वृद्धि हुई | स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा में जनता की रुचि भी अत्यधिक बढ़ी है। 
राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का विकास आवश्यक माना जाने लगा । फलस्वरूप पंच- 
वर्षीय योजनाओं में शिक्षा को समुचित महत्व दिया गया । सन १९५२-५३ में मदालियर 
शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनगंठन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये । राज्यों 
ने इन सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के प्रयास केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 


3 किटाक, मंच & 70045, 4८६० झाहु॥ ४00 4वंकावडदव0:--20729 
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शिक्षा-प्रशासन के स्तर 8७ 


किये । राज्यों ने निःशुल्क प्राथमिक अनिवाय॑ शिक्षा विकास के लिए भी समूचित प्रयास 
किये । वतंमान में राज्य शिक्षा पर १५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक व्यय कर रहे हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरान्त राज्यों ने शिक्षा-विकास में समुचित रुचि 
प्रदशित की । इसके अलावा शिक्षा-विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की गयी हैं। 
इस प्रकार राज्य ही शिक्षा के लिए उत्तरदायी है परल्तु केन्द्र का काय इन राज्यों की शिक्षा- 
गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना है। हमारे देश में राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं तथा 
अन्य आथिक-सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी भिन्‍न-भिन्‍न हैं | अतः राष्ट्र व्यापी दृष्टिकोण 
अपनाने, शिक्षा के स्वरूप को विस्तृत करने तथा राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने की दृष्टि 
से केन्द्र की शिक्षा संबंधी नीति बड़ी उपयोगी है। 
राज्य में शिक्षा-मंत्री शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा-संचालक की सहायता से शिक्षा 
व्यवस्था करता है। शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा-संचालक की सहायता के लिए अनेक सहायक 
अधिकारी भी रहते हैं। शिक्षा के लिए सम्पूर्ण राज्य क्षेत्रों या सम्भागों तथा जिलों में 
विभकत रहता है । कुछ राज्यों में जिला शिक्षा-प्रशासन की इकाई होता है, जैसे--उत्तर प्रदेश, 
महाराष्ट्र आदि में है। मध्य प्रदेश में सम्भाग या क्षेत्र शिक्षा-प्रशासन की इकाई हैं। परन्तु 
यहाँ भी जिला को शिक्षा-प्रशासन की इकाई बनाने की योजनाएं बनायी जा रही हैं । 


राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन की समस्याएं 


राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन की अनेक समस्याएँ हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं । 

(१) राज्य-स्तरीय शिक्षा-संगठन स्थानोय तथा अन्य शिक्षा-संगठनों 
के साथ किस प्रकार कार्य करे ? 

अनेक राज्यों में राज्य-शिक्षा-संगठन' केवल परम्परागत कार्य ही करते रहे हैं। 
इन राज्यों में अनेक स्थानीय तथा अन्य शिक्षा-संगठन अत्यन्त सक्रिय रहे हैं तथा यह चाहते 
हैं कि राज्य-शिक्षा-संगठन इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे। ये पूर्ण स्वत्तंत्रता से 
कार्यरत रहना चाहते हैं । इन्हें राज्य-शिक्षा-प्रशासन के नेतृत्व का प्रत्यक्ष तथा अध्रत्यक्ष 
हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता है । 

परन्तु अनेक राज्यों में राज्य-शिक्षा-प्रशासन प्रभावी तथा सक्रिय नेतृत्व प्रदान कर 
रहा है। वह शिक्षा-नियोजन करता, शेक्षणिक कार्यक्रम संगठित करता, शिक्षा के विभिन्‍न 
पक्षों के विकास के लिए अनेक समितियाँ गठित करता तथा शिक्षा-समस्याओं के हल तथा 
शिक्षा-उन्नति के लिए अनेक उपाय अपनाता है। राज्य-शिक्षा-प्रशासन अनेक समनन्‍्वयात्मक 
गतिविधियाँ अपनाकर शिक्षा-गतिविधियों में समन्वय के लिए उचित प्रभावी नेतृत्व प्रदर्शित 
करता है । द 

इस प्रकार, राज्य-शिक्षा-प्रशा सन के नेतृत्व के सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये 
जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन किस 
प्रकार शिक्षा-पोजना निर्मित करे ? अन्य संगठनों के साथ उसके क्या संबंध हों ? यदि राज्य- 
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शिक्षा-संगठन नेतृत्व करता है तब अन्य संगठनों पर हावी होने तथा उनके साथ विरोध “को 
कसे कम किया जा सकता है ? 
(२) राज्य-शिक्षा-नीति, स्तर तथा नियम कसे विकसित किग्र जायें ? 


अनेक बार राज्य-शिक्षा-अधि कारी .तथा शिक्षा-परिषदें ही राज्य-शिक्षा-नीति, नियम 
तथा स्तर निश्चित करते हैं। अनेक बार राज्य-शिक्षा-अधिकारी तथा मंत्री सलाहकार 
समितियों की बेठकें बुला लेते हैं तथा कहते हैं कि “हम आप की बात सुनना चाहते हैं 
परन्तु हमें शिक्षा-प्रशासन करना है। अतः हम सोचेंगे कि आपकी कितनी बातों का समावेश 
अपनी योजनाओं में कर सकेंग ।” ऐसी स्थिति न तो अच्छी कही जा सकती है और न 
राज्य-शिक्षा-नीति, स्तर तथा नियम विकसित करने के लिए उपयुक्त | सलाहकार समि- 
तियों की अच्तद्‌ ष्टि तथा सूझ-बूझ विकास में भी यह नीति सहायक नहीं होती है। यदि 
सलाहकार समितियों के सदस्य शिक्षा-समस्याओं का अध्ययन करें तथा अध्ययन के आधार 
पर नीतियों सम्बन्धी प्रस्ताव भेजें, शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिए राज्य में समुचित 
शोध कार्य किया जाये तब सहयोगी शिक्षा-नियोजना सम्भव रहेगी। इसमें विशेषज्ञों का 
मत भी सम्मिलित रहेगा । ऐसी स्थिति में राज्य में अच्छी शिक्षा नीतियाँ विकसित होंगी 
शिक्षण स्तर उच्च होगा तथा शिक्षा-नियम निर्मित होंगे । 

उतर्यक्त विरोधी विचारों के कारण राज्य-शिक्षा-प्रशासन के समक्ष यह समस्या 
रहती है कि राज्य-शिक्षा-नीतियों, स्तर तथा नियमों के विकास के लिए क्या किया जाये ? 
राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन अधिकारियों के इनके संबंध में क्या उत्तरदायित्व रहें ? इनके 
संबंध में राज्य के अधिक से अधिक व्यक्तियों को संबंधित कैसे किया जाये ? 


(३) राज्य-शिक्षा-प्रशासन का स्वरूप क्या हो? 


विभिन्न राज्यों के शिक्षा-प्रशासन के ढाँचे. तथा व्यवस्था में अन्तर होना स्वाभाविक 
है। परन्तु यह निश्चित करना आवश्यक, है कि ये विभिन्नताएँ या अन्तर क्या हों ? 
शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र में बहुधा यह विवाद बना रहता है कि राज्य में शिक्षा 
सलाहकार-परिषद एक हो या विभिन्‍न प्रकार की शिक्षा के लिए अलग-अलग परिषदें हों। 
राज्य में विभिन्‍न परिषदें हों, इस मत के पक्ष में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किये जाते हैं : 
(१) शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र महत्वपूर्ण है अतः प्रत्येक के लिए अलग-अलग 
. परिषद होना आवश्यक है। 
(२) राज्य-शिक्षा-सलाहकार-परिषद का कार्य समन्वयात्मक होना चाहिये। 
(३) सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा आदि के समन्वय की 
समस्याएं काफी जटिल होती हैं अत: अलग-अलग परिषदें नियुक्त की जायें। 
(४) शिक्षा की समस्याएँ इतनी जटिल तथा विविध हैं कि कोई एक परिषद 
इनके हल तथा उचित विकास के प्रति न्याय नहीं कर सकती है। 
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* राज्य में केवल एक परिषद हो--इस मत के पक्ष में निम्नलिखित मत दिये 
जाते हैं 

(१) राज्य में एक समन्वयात्मक परिषद होना आवश्यक है। 

(२) राज्य तथा केन्द्र में शिक्षा संबंधी इतने अधिक संगठन हैं कि राज्य में एक 
ऐसी परिषद होना आवश्यक है जो 'क्लीयरिंग हाउस का काय सम्पन्न 
कर सके । 

(३) राज्य में शिक्षा-नीति, स्तर तथा नियमों के विकास के लिए एक केन्द्रीय 
परिषद होना आवश्यक हैं। 

इस प्रकार राज्य में एक ही शिक्षा-परिषद हो--इस बात के पक्ष-विपक्ष में विभिन्न 
मत व्यक्त किये जाते हैं । शिक्षा-प्रशासन की यह समस्या है कि राज्य-शिक्षा-विकास की 
सबसे उपयुक्त योजना क्या हो रुकती है ? राज्य-शिक्षा-प्रशासन किस प्रकार विभिन्‍न संगठनों 
के हितों की रक्षा समुचित रूप से कर सकता है ? 


(४) राज्य-दिक्षा-कार्यक्रमों को उन्नत बनाने के लिए कौन विधि अपनाई जाप ? 


यदि राज्य की शिक्षा-समस्याओं पर यथासमय ध्यान दिया जाये तथा उनका अध्ययन 
कर कार्यक्रमों को परिवर्धित किया जाये तो राज्य में शिक्षा का समुचित विकास होता रह सकता 
है । राज्य में विकास होता रहता है परन्तु शिक्षा इस विकास के अनुरूप नहीं होती है । अत 
शिक्षा-विकास की विस्तत रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता प्रत्येक राज्य में रहती है। 
राज्यों में शिक्ष-विकास की रूपरेखा बनाने के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की 
विधियाँ अपनायी जाती हैं : 
(१) बाह्य विशेषज्ञों की नियुक्ति कर समस्याओं के हल के उपाय तथा 
प्रतिवेदन तेयार कराना । | 
(२) राज्य के ही ऐसे व्यक्तियों से सर्वेक्षण कराना जो शिक्षा में रुचि 
रखते हों । हा के 
(३) राज्य के बाहर तथा राज्य के विशेषज्ञों की समिति या आयोग नियुक्त 
कर सुझाव लेना । द आओ 
इन तीनों उपायों में तीसरा उपाय अभी-अभी ही उपयोग में लाया जाने लगा है। 
इसमें लाभ यह है कि राज्य के बाहर के लोगों के अनुभव का लाभ भी राज्य को मिलता हैं। 
इसके साथ-साथ शिक्षा-प्रशासन में यह समस्या बनी हैं कि शिक्षा-विशेषज्ञों तथा 
सामान्य जनता का कितना सहयोग शिक्षा-समस्याओं के अध्ययन के लिए किया 
जाये ? अनेक राज्यों में शिक्षा-प्रशासक या विशेषज्ञ को प्रशासकीय सचिव बनाकर, अधिक 
से अधिक संख्या में सामान्य व्यक्तियों को सदस्य रखकर समितियाँ निर्माण करने तथा 
सर्वेक्षण कराने का चलन अभी कुछ समय से हुआ हैं। इसके अतिरिक्त अलग-अलग 
विषयों के लिए विशेषज्ञों तथा सामान्‍य जनता के सदस्यों की अलग-अलग विशेष समितियाँ 
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बनायी जांती हैं । ये विशेष समितियाँ प्रमुख सर्वेक्षण समिति के निर्देशन में कार्य कब्यती 
हैं। अन्त में इन विशेष समितियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सर्वेक्षण समिति 
अपना प्रतिवेदन या सिफारिशें तेयार करती है। 

राज्य-प्रशासन के समक्ष यह समस्या रहती है कि किस समय ये अध्ययन समितियाँ 
नियक्त की जायें ? किस प्रकार का अध्ययन कराया जाये ? सामान्‍य जनता के प्रति- 
निधियों का क्या कार्य रहे ? इन समितियों के द्वारा अध्ययन के लिए समचित वित्त- 
व्यवस्था कहाँ से तथा कंसे की जाये ? 


(५) श्रशासकीय शिक्षण-संस्थायें खोलने दाल संगठनों के प्रति 
राज्य-प्रशासन का क्‍या उत्तरदायित्व है ? 


अनेक राज्यों में निजी संगठन जब चाहे तथा जहाँ चाहे शालाएँ खोलने की स्वतं- 
त्रता चाहते हैं। राज्य-शिक्षा-प्रशासन का इनके प्रति क्‍या उत्तरदायित्व है ? क्‍या इन 
संगठनों को जब चाहे तथा जहाँ चाहे शालाएँ खोलने की स्वतंत्रता देना उचित होगा ? 
राज्य शिक्षा के समुचित अवसर सभी बच्चों को देना चाहता है। सभी बच्चों को ये समुचित 
अवसर किस प्रकार दिये जा सकते हैं ? अनेक राज्यों में निजी संगठनों द्वारा शालाएँ खोलने 
के संबंध में कूछ नियम बनाये गये हैं । इन नियमों के अन्दर यदि वे चाहें तो बिना किसी 
अन्य शाला को हानि पहुंचाये, शिक्षा-विभाग की मंजूरी से शालाएँ खोल सकते हैं। इन 
नियमों को बनाने के संबंध में भी शिक्षा-प्रशासन की समस्या रहती है । इन नियमों को बनाने 
में आने वाली कठिनाइयों का उत्तरदायित्व भी शिक्षा-प्रशासन को ग्रहण करना पड़ता है। 


शिक्षा का स्थानीय प्रशासन तथा नियंत्रण 


शिक्षा के स्थानीय प्रशासन से अनेक लाभ हैं; जेसे--( १) प्रशासनीय क्षमता अपेक्षाकृत 
अधिक रहती है, (२) स्थानीय विभिन्‍नताओं की उपेक्षा नहीं होती है, (३) स्थानीय उत्साह, 
रुचि तथा समीक्षा बनी रहती है, आदि । लोकतंत्र की प्रभावी कार्यान्विति तभी अच्छी तरह 
होती है जब प्रशासन की इकाई छोटी हो। यह एक प्रभावी प्राचीन अनुभव है। अमेरिका 
में स्थानीय समाज ही शिक्षा की व्यवस्था करता है । फ्रांस में “कम्यन्स” ने छोटे क्षेत्रों मे 
प्ररथमिक तथा माध्यमिक शालाएंँ व्यवस्थित की हैं । इंग्लैण्ड में तो स्थानीय. शिक्षा-सत्ता 
/(7.&5:5) ने शिक्षा की समुचित व्यवस्था की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन 
शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय तथा प्रभावी रूप से काये करता है। 


(5, स्थानीय इकाइयों के वित्तीय साधन सीमित होते हैं। मानवीय साधनों की कमी 
भी स्थानीय इकाइयों में पायी जाती है। स्थानीय दबाव तथा संकीर्ण राजनीति का कुप्रभाव 
शिक्षा पर पड़ता है । 

5 * वास्तव में स्थानीय प्रशासन क्षेत्र के छोटे होने से साधनों' का वित्तीय तथा मानवीय 
दीनों : प्रकार से सीमित होना स्वाभाविक है। फलस्वरूप इसकी गतिविधियाँ भी सीमित 
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रहेंगी ।“यदि स्थानीय प्रशासन का क्षेत्र बृहत्‌ हो तो वित्तीय तथा मानवीय साधन अपेक्षा- 
कृत अधिक होते हैं। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था में स्थानीय रुचि समुचित नहीं रहती 
तथा सहयोंग परोक्ष रहता है । स्थानीय प्रशासन का सबसे बड़ा दोष पक्षपात रहित प्रशासन 


का न हो पाना है। स्थानीय दबाव अधिक रहता है | इससे निष्पक्ष कार्यविधियों के विकास 
में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं । 


भारत में स्थानीय शिक्षा-प्रशासन 


अंग्रेजी शासन-काल में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास भारतीयों को कुछ 
क्षेत्रों में स्वशासन देने की दृष्टि से ही नहीं था। अंग्रेज भारतीयों को थोड़ा स्वशासन देकर 
राष्ट्रीय चेतता को शान्त करना चाहते थे। इस कारण यह स्वाभाविक था कि स्थानीय 
स्वायत्त संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे सहयोगी के रूप में कार्य न कर सकीं। “पक 
'डप्टा 3 5870, गरबपादाए, धार 0टब 9068 2०एणोेत 200: पचि॥८४0घ ४६ दीलं८7६ 
ए्ााएह5 40 ल्वप्रट्थणानदओं ढर05., १ 
स्वतंत्रता के उपरान्त शास्नन के विकेन्द्रीकण के अधिक प्रयास किये गये परन्तु 
स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के स्तर पर अभी भी यह बहुत स्पष्ट नहीं है। 
भारतीय संविधान में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ स्थानीय शासन के लिए राज्य- 
विधान-सभाओं तथा राज्य-शासन द्वारा दियें गये अधिकारों का उपयोग ही करती हैं। इस 
प्रकार राज्य-सरकार ही इन स्वायंत्त संस्थाओं पंर नियंत्रण रखती हैं । इस दृष्टि से ये राज्य 
सरकार की एजेन्ट ही हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ दो प्रकार की हैं-- (१) शहरी 
एवं (२) ग्रामीण । शहरों में नगरपालिका तथा नगर-निगमम हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद, 
पंचायत आदि रहती हैं । सन्‌ १९४७ के बाद “पंचायत राज” के अन्तर्गत इनके तीन स्तर 
मान्य किये गये हैं-- (१) गाँव, (२) खण्ड तथा (३) जिला । पंचायत राज में इन तीनों 
स्तरों पर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं तथा विशेष अधि- 
कार भी दिये गये हैं । शिक्षा की दृष्टि से अनेक राज्यों में पंचायत राज कानूनों का निर्माण 
किया गया है तथा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आंध्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तथा राज- 
स्थान में शिक्षा का उत्तरदायित्व, विभिन्‍ल श्रेणियों में, इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 
सौंपा गया है। आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और पंजाब में पंचायत 
राज” कानून बने अवश्य हैं, परन्तु शिक्षा का प्रशासन इनके अन्तगंत नहीं है । मैसूर तथा 
जम्म्‌-काश्मीर में तो अभी इस प्रंकार के कानून का विकॉर्स हीं नहीं हुआ है । शिक्षा-आयोग 
१६६४-६६ ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उत्तरदायित्व शिक्षा का विकास कर अनिवाय॑ 
सावजनिक शिक्षा के लक्ष्य की उपलब्धि में सहायक होना मान्य किया है। स्वतंत्रता के 


7 [त4ए 5947६ & /ग्राफशना9, 22०06०/शाराएं ता डवंएटबांए00 को 2044-- 947- 
66, ॥22८7थाप्गल्या 0 9त८०एफा, >फपडीरान एफटआफ फपोए४ा०79, (॥- 
४3779), /967, 9. 433 


१०२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


बाद सामदायिक विकास कार्यक्रम को पुन्गंठित केरने के लिए बनी बलवन्त राय मेहता 
समिति' ने भारत में प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 
को सौंपने की सिफारिश की है । भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनेक आयोगों तथा 
"समितियों ने स्थानीय स्वशासन को शिक्षा से संबंधित करने का विरोध किया है। सन्‌ १६२८ 
में हर्टाग समिति स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को शिक्षा से संबंधित करने के विरोध में थी। 
सन्‌ १६४४ में सार्जेन्ट रिपोर्ट में भी स्थानीय स्वशासन को शिक्षा से संबंधित करने की 
प्रक्रि| को हानिप्रद बतलाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की 
स्थितियों में सुधार हुआ है। परन्तु अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सीमित ही है। सेद्धा- 
न्तिक' दृष्टि से यह ठोस सिद्धान्त है कि स्थानीय शिक्षा स्थानीय स्वशासन का उत्तरदायित्व 
हो । परन्तु भारत में यथार्थ में स्थितियाँ इस आदर्श स्थिति तंक नहीं पहुँच पायी हैं । वित्त 
का अभाव तथा राजनीतिक स्थितियाँ स्थानीय स्वशासन को शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपने 
में बड़ी बाधक हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पंचायत राज के अन्तर्गत स्थानीय 
स्वराज्य संस्थाओं को सौंपे गये शिक्षा के उत्तरदायित्वों की बड़ी कटु आलोचना की जाती है। 
भारत में अंभी भी इस दिशा में बहुत कार्य करना शेष है। ' | 


स्थानीय शिक्षा-प्रशासन की समस्याएँ 
स्थानीय शिक्षा-प्रशासन की अनेक समस्याएं हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं : 


(१) क्या स्थानीय शिक्षा-प्रशास्नन राज्य तथा केन्द्र के शिक्षा-प्रशासन 
से पर्ण मकक्‍्त होकर ही कार्य कर सकता है ? 


वास्तव में स्थानीय शिक्षा-प्रशासन के.औचित्य की स्थापना का अथ यह नहीं है कि 
राज्य तथा केन्द्र शिक्षा में कोई रुचि न ले । किन्तु एक मान्यता यह भी है कि स्थानीय शिक्षा- 
प्रशासन तभी उचित ढंग से कार्य कर सकता है जब वह राज्य तथा केन्द्र के नियंत्रण से मुक्त 
हो । 'मग्शर पल के व्वेपठबंंणा 45 67८ 076 एंम6 968: ;एॉ6, ए१7८०७४०णा 96 
६रट०0 60586 ॥० 0४९ 76०6, 77 

राज्य तथा केन्द्र का हस्तक्षेप स्थानीय प्रशासन के उत्साह तथा गतिविधियों को कम 
ही करता हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्य तथा केन्द्र शिक्षा-प्रशासन और शिक्षा-नियंत्रण 
कम से कम करें तथा स्थानीय शिक्षा-प्रशासन को समुचित स्वतंत्रता और उत्साह से शिक्षा- 
व्यवस्था करने दें | *"6 उठल्छां ड्पथापं०00, 727९ ०7९, 6:80 ७767९. €वेएटक४0०7 
8 6६ वाएएटाए 76९ ६0 026 व९एट०फु८वे ऐप 628०० 40९2॥फ५ 388 (6 एथा९ए५ 
प&0 0220५ 826 7.4 

राज्य तथा केद्ध को शिक्षा के स्तर निश्चित. करने चाहिये । इन्हें वित्तीय सहायता 
किसे कितनी दी जाये--यह भी निश्चित करना चाहिये। परन्तु शिक्षा की व्यवस्था का उत्तर- 

3 एफल्णकं, मजणो 00405-4ककाब्दक॥ सड2 8600० अवंकाओधड/वा४00--70740 &्य 

बाण रिंगरल०७ & (0. [70., ऐेटए- एठ7:, 956, ७. 38. 

4 7884., [0. 39. 


शिक्षा-प्रशासन के स्तर ह १०३ 


दायित्व स्थानीय प्रशासन का ही रहे । कोई भी स्थानीय प्रशासन पूर्ण साधन तथा स्वतंत्रता 
होने पर निम्न स्तरीय शिक्षा-संस्थाएँ विकसित नहीं करना चाहेगा । परन्तु यदि स्थिति 
ऐसी हो भी तो राज्य प्रशासन को आगे आकर स्तर उठाने के प्रयास कराना चाहिये । 


(२) स्थानीय प्रशासन के वित्तीय तथा मानवीय साधनों का विकास कंसे किया जाये ? 


सामान्यतः स्थानीय प्रशांसन को शिक्षा-व्यवस्था के लिए सम्पत्ति या अन्य कर लगाने 
एवं व्यय करने के अधिकार रहते हैं। परन्तु सम्पत्ति-कर या शिक्षा-कर लगाने तथा वसूल 
करने की विधियों में विभिन्‍नता तथा असमानता होने से अनेक समस्याएँ उपस्थित होती 
हैं। अनेक पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के पास शिक्षा-व्यवस्था के लिए बहुत कम धन 
रहता है। अतः इन क्षेत्रों में शिक्षा के विकास में कठिनाई होती है। 

विद्वानों ने सम्पत्ति-कर लगाने तथा वसूल करने के संबंध में अनेक सुझाव दिये हैँ। 
इन सुझावों के आधार पर शिक्षा के साधनों का विकास किया जा सकता है। पिछड़े इलाकों 
को शिक्षा-प्रशासन के लिए सम्पन्न इलाकों के साथ जोड़ा जा सकता है। राज्य तथा केन्द्र 
सामान्यतः विस्तृत रूप से स्थानीय प्रशासन को वित्तीय सहायता दे सकते हैं। परन्तु इनकी 
सहायता के साथ कोई नियंत्रण नहीं रहना चाहिये । 


(३) स्थानीय प्रद्यासन किस स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करे ? 


आजकल भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय प्रशासन विभिन्‍न स्तरों तक की शिक्षा 
के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी बंगाल में निम्न प्राथमिक स्तर, तमिलनाडु में पूर्ण 
प्रायमरी स्तर, आंध्र तथा महाराष्ट्र में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की 
व्यवस्था स्थानीय प्रशासन करता है। राजस्थान तथा तमिलनाड में इसे ब्लाक स्तर पर भी 
शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार देश के राज्यों में स्थानीय शिक्षा-प्रशासन 
में विभिन्नता विद्यमान है। अतः शिक्षा-आयोग (१६६४-६६) ने यह सुझाया है कि “77७ 
2086 गग्रएगुएल्माल्यएं ् इट0०8 शांफ्र फलशंक <०0फाणपयंपंदढ व ० एसंडलं)6 ० 
हाथ; €(ंप८क7४०००७॥ अ897087८९. 7 शालाओं को स्थानीय समाज से संबद्ध करने की 
नीति उत्तम हैं। शिक्षा-आयोग ने इस सिद्धान्त को मानते हुए यह भी व्यक्त किया है कि 
स्थानीय प्रशासन को शिक्षा के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिये परन्तु यह शैक्ष- 
णिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर नहीं। साथ ही साथ, स्थानीय प्रशासन को 
शिक्षा की व्यवस्था का कार्य अधिकार के रूप में नहीं सौंपना चाहिये । यह उनका उत्तर- 
दायित्व हो तथा जब तक वे उपयुक्त व्यवस्था कर सकें शिक्षा का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा 


+ 86076 का #8 डबंध्ववा702 (07%855709 स्‍964-66, #त7८४४०४ & िन्वांणानों 
72८एटी0907670, +शीशांडफए ्॑ सितंप्रटका00, ( 0ए९एशल्ा: ० गता9, ऐिट्ज फऐटाफ, 
4966, 9. 448. 


१०४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


जाये | शिक्षा का विकास तथा उत्तम प्रशासन, ये दो शर्ते ही स्थानीय प्रशासन के शिक्षा- 
व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्व का आधार रहें। 

भारतीय शिक्षा-आयोग के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि शाला स्तर तक की 
शिक्षा-व्यवस्था तथा प्रशासन के कार्य स्थानीय प्रशासन को सौंपे जायें। परन्तु स्थानीय 
राजनीति इसमें न पैठे, इसका ध्यान रखा जाये । शिक्षा-प्र शासन के समक्ष यह समस्या' है कि 
किस स्तर तक की शिक्षा स्थानीय प्रशासन को सौंपी जाये ? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा 
गतिपूर्ण बनाया जाये ? स्थानीय प्रशासन को सक्षम तथा उत्तम बनाने के लिए प्रशासन- 
नेतृत्व किस प्रकार प्राप्त किया जाये ? 


अध्याय १२ 
प्रशासकीय निदषत्त तथा नेतत्व 


प्रशासकीय निर्देशन तथा नेतृत्व संबंधी विचार अत्यन्त शीघक्रता से परिवर्तित होते 
जा रहे हैं। इन पर अनेक शोध किये गये हैं जिससे इनकी प्रक्रिया तथा प्रकृति आदि के संबंध 
में अनेक नवीन तथ्य स्पष्ट हुए हैं । 


प्रशासकीय निर्देशन 


अनेक शिक्षा शास्त्रियों तथा विद्वानों का विचार है कि सभी प्रकार की शिक्षा एक 
प्रकार से निर्देशन ही है । परन्तु प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारी इसकी ओर कम ध्यान देते 
हैं । वर्तमान समय में जीवन की जटिलताओं के अधिक बढ़ने तथा जीवन अपेक्षाकृत अधिक 
संघर्षपूर्ण होने से शिक्षा-प्रशासक इसे महत्वपूर्ण मानने लगे हैं कि प्रशासकीय निर्देशन शिक्षा- 
गतिविधियों को विधिवत्‌ प्रभावी रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है । 

शिक्षा के क्षेत्र में नेतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, अवकाश समय संबंधी, व्यक्तिगत, 
सामाजिक आदि अनेक कार्यों में निर्देशन आवश्यक रहता है। इनमें से अनेक तो कक्षाओं के 
शिक्षण से सीधे संबंधित हैं परन्तु अन्य का संबंध समाज, व्यवसाय आदि से है | इन सभी 
का संबंध शिक्षा-प्रशासन से है। 

शिक्षा-प्रशासकीय निर्देशन का संबंध शालाओं में छात्रों के लिए आवश्यक निर्देशन 
सेवाओं की व्यवस्था करने, शिक्षकों की व्यावसायिक कठिनाइयों को हल करने, शाला- 
समाज-संबंध विकसित करने, शिक्षक-प्रशासक अच्छे संबंधों का विकास करने, शिक्षा के स्तर 
को उच्च बनाने आदि अनेक बातों से है । शिक्षण-विषयों, पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रमगामी 
क्रियाओं आादि से भी प्रशासकीय निर्देशन संबंधित है । 


प्रशासकोय निर्देशन के आधार 
प्रशासकीय निर्देशन शिक्षा-निदेशन के समान शिक्षा-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों से 
संबंधित है। प्रशासकीय निर्देशन स्वयं भी अनेक विधियों से शिक्षकों तथा अन्य शिक्षा 
अधिकारियों को मिल जाता है, जेसे--प्रशासकीय नियमों की जानकारी, वरिष्ठ अधिकारियों 
तथा शिक्षकों से चर्चा आदि के माध्यम से। परन्तु प्रभावी तथा उपयोगी प्रशासकीय निर्देशन 
शिक्षा-प्रशासक से चर्चा करने से अधिक अच्छे ढंग से मिलता है। शिक्षा-प्रशासक को शिक्षा 
१४ 


१०६ शिक्षा-प्रशासन एवं पयवेक्षण 


संबंधी मामलों में समुचित निर्देशत देने के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ पहले से एकत्रित 
करना चाहिये । 


(१) शिक्षकों की क्षमता 

शिक्षकों को उचित कार्य सौंपने तथा उनकी कठिताइयों के उचित हल हेतु यह 
आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशासक को शिक्षकों तथा अपने अन्य सभी अधीनस्थ कर्मचारियों की 
मानसिक, शारीरिक तथा अन्य क्षमताओं का समुचित ज्ञान हो। शिक्षकों तथा अन्य कम- 
चारियों की क्षमताओं का ज्ञान उनकी शैक्षणिक योग्यताओं, पुराने कार्यों के लेखों तथा 
आपसी चर्चा के माध्यम से अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता है। 


(२) शिक्षकों के प्रशिक्षण का ज्ञान 

प्रशासकीय निर्देशन के लिए यह अति आवश्यक है कि शिक्षा-प्रशासक को शिक्षकों 
तथा अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण का समुचित ज्ञान हो । इससे उसे यह विदित होगा कि 
वास्तव में ये किस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं तथा इन्हें किन क्षेत्रों में अधिक 
प्रभावी ढंग से लगाया जा सकता है। 


(३) व्यक्तिगत रुचियाँ तथा रुझान 


.. शिक्षा के लिए खेल-कद, मनोरंजनात्मक, सामाजिक, व्यावसायिक, साहित्यिक, 
कलात्मक आदि रुचियाँ ही अधिक महत्व की हैं । अतः प्रशासकीय निर्देशन के समय इस 
बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिये कि जिसे निर्देशित किया' जा रहा है, उसकी रुचियाँ क्‍या 
हैं? आपसी चर्चा या गोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तिगत रुझानों तथा रुचियों का समुचित 
ज्ञान हो सकता है। इन विशेष रुचियों. के आधार पर कार्य वितरित करने से अनेक प्रशासकीय . 
कठिनाइयाँ सरलता से हल हो जाती हैं। द 
(४) भावनात्मक गुण (80०7०) 77६) 

: भावनात्मक गणों का निश्चय करने के समान कठिन और कोई बात नहीं है। 
भावनात्मक गृणों को जानने के लिए शिक्षकों का श्रेणी-विभाजन, परिवार का इतिहास 
तथा स्थिति आदि की जानकारी अत्यन्त उपयोगी होती है। आपसी चर्चा या कुछ समय 
तक साथ में कार्य करने से भी भावनात्मक गुणों का पता लग जाता है। शिक्षकों तथा 
अन्य कार्यकर्ताओं का सामान्य भावनात्मक व्यवहार तो प्रशासक के सामान्‍य निर्देशन कार्ये- 
क्रम को अधिक प्रभावित नहीं करेगा परन्तु अस्थिर भावनात्मक स्थितियों के लिए जिनसे 
शाॉरीरिकः तथा सामाजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं, विशेष निदेशन-गतिविधियों को 
व्यवस्थित करना आवश्यक रहता है । 


(५). चरित्र सम्बन्धो गुण... 
. प्रशासकीय निर्देशन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारणीय बात शिक्षकों तथा अन्य 


प्रशासकीय निर्देशन तथा नेतृत्व : १४७ 


अधिकारियों के चरित्र संबंधी व्यक्तिगत गुण हैं । ये गुण अध्यवसाय, विनम्रता, .ईमान- 
दारी, सहयोगी भावना या सहयोग करने की क्षमता, विश्वसनीयता, आदि हैं इनके 
ज्ञान के आधार पर निर्देशन अत्यन्त सरल हो जाता. है। प्रशात्चक को शिक्षकों के श्रेणी- 
विभाजन करने में यह ज्ञान सहायक होता है। इनके ज्ञान के आधार पर शिक्षा-प्रशासक 
यह सरलता से निश्चय कर सकता है कि किन क्षेत्रों में निदेशन आवश्यक है । 


प्रशासकीय निरंशन की विधियाँ 


प्रशासकीय निदेशन अनेक विधियों द्वारा दिया जा सकता है। सामान्य रुचियाँ 
ज्ञात करने, व्यावसायिक क्षमताओं का पता लगाने, शक्षणिक योग्यताओं का ज्ञान करने, 
प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने तथा प्रशासकीय सामान्य बातों का ज्ञान कराने के लिए' आपसी 
चर्चाएँ अत्यन्त उपयोगी होती हैं। इन बठकों तथा आपसी चर्चाओं में यदि उद्देश्य स्पष्ट कर 
दिया जाये तो सफलता अधिक मिल सकेगी। 

पत्रों के माध्यम से भी प्रभावी रूप से प्रशासकीय निर्देशन दिया जा सकता है। 
परन्तु पत्र सामान्य स्थितियों में न लिखकर विशेष स्थितियों में लिखना अधिक उपयोगी 
रहता है । एक तो प्रशासक को समय का अभाव रहता है तथा वह अन्य कार्यत्रमों में इतना 
फसा रहता है कि हमेशा सामान्य बातों के लिए पत्र लिखना सम्भव नहीं होता है। 


विचार-गोष्ठियाँ आयोजित कर शिक्षण संबंधी बातों के लिए आवश्यक निर्देशन 
दिया जा सकता है। इन गोष्ठियों की नियोजना पहिले से तथा अच्छी तरह करनी 
चाहिये । व्यावसायिक कौशल-परीक्षण, फिल्म-प्रदर्शन, पुस्तक तंथा पत्रिकाओं का अध्ययन, 
दण्ड, पुरस्कार, आदि के माध्यम से भी आवश्यक निर्देशन दिया जा सकता है। प्रसिद्ध 
भारतीय राजनीतिज्ञ चाणक्य ने (१) साम, (२) दाम, (३) दण्ड तथा (४) भेद के 
आधारों पर प्रशासकीय निर्देशन करने की सलाह दी है। चाणक्य के ये चार आंधार राष्ट्रीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुत मान्य किये जाते हैं । शिक्षा-प्रशासन में भी इनका समुचित 
उपयोग हो सकता है। ; या 


शिक्षा-नेत॒त्व 


शिक्षा-नेत॒त्व का अध्ययन अत्यन्त जटिल कार्य है। नेतृत्व मानव-समाज:ः में अत्यन्त 
मल्यवान माना जाता है। नेतृत्व के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन किये गये हैं। इनमें .से सन 
१६४४५ के पूर्व के अध्ययन नेताओं के गुणों तथा योग्यताओं के अध्ययन से संबंधित ही 
रहे हैं। इस समय मान्यता यह थी कि मानव को दो समूहों--नेता तथा अन्य सामान्य 
जनता--में विभक्त किया जा सकता है। नेता में कूछ विशेष गुणों के कारण कुछ विशेष 
क्षमता होती है जिसके कारण वह नेतृत्व करता है । इसी के आधार पर यह कंहा जांता 
था कि नेता जन्म लेते हैं विकसित नहीं होते हैं।” स्टागडिल नें नेत॒त्व पःरक . गणों से 
संबंधित १२४ बध्ययनों पर विचार किया तथा वह इस निष्कं पर पहुँचा कि. लगभग- १५ 


श्ण्य शिक्षा-प्रशासन' एवं पर्यवेक्षण 


या अधिक अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ कि नेतुत्व करने वाला व्यक्ति (१) बुद्धि, (२) 
योग्यता, (३) उत्तरदायित्व वहन करने, (४) क्रिया तथा सामाजिक सहयोग तथा 
(५) सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों से उच्च रहता है। नेता की 
योग्यताएँ, कौशल आदि उन स्थितियों की माँग द्वारा निश्चित की जाती हैं जिनमें वह 
कार्य करता है।* परन्तु स्टागडिल अध्ययन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कोई 
भी व्यक्ति केवल कुछ गुणों के आधार पर ही नेता नहीं बनता है। नेतृत्व करने वाले 
की व्यक्तिगत बातों के स्वरूप का मेल जनता या पीछे चलने वालों की गतिविधियों, उद्देश्यों 
आदि से होना चाहिये ।* इस प्रकार नेतृत्व कोई परोक्ष स्थिति नहीं है, न यह नेता में 
किन्‍्हीं विशेष गुणों के कारण ही उपलब्ध होता है। परन्तु किक, पट ॥6806० 
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मायर्स ने लगभग २०० नेतृत्व संबंधी अध्ययनों पर ध्यानपुर्वक विचार किया तथा 
निष्कर्ष निकालाएँ कि नेतृत्व से भौतिक तत्व महत्वपूर्ण रूप से संबंधित नहीं होते हैं। 
नेता में अन्य सदस्यों की अपेक्षा कुछ अधिक उच्च बुद्धि होती है। परन्तु बुद्धि तथा 
नंतृत्व का कोई आपसी संबंध नहीं है। 


समह की समस्याओं के हल के लिए आवश्यक ज्ञान नेतृत्व की स्थिति दिलाने में 
अधिक सहायक होता है। अन्तद ष्टि, पहल करने की क्षमता, सहयोग, मौलिकता, भाव- 
नात्मक स्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता, विचार-विनिमय-कौशल, निश्चित जीवन-ध्येय आदि 
यूण नेतृत्व से अधिक संबंधित हैं । हापर तथा बिल्स ने शिक्षा-प्रशासकों की बुद्धि और 
प्रशासन-सफलता का सम्बन्ध ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया था। इनका मत है 
कि शाला-प्रशासक में कुछ अधिक बुद्धि मवश्य होती है परन्तु बुद्धि तथा प्रशासन-सफलता 
में बहुत कम संबंध है ।* । 

इन' सभी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता हैं कि गुणों का नेतृत्व से संबंध कम है। 
वास्तव में जिन गुणों का संबंध नेतृत्व-क्षमता से जोड़ा जाता है वे मानव-सम्बन्ध परक गृण 
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प्रशासकोय निंदेशन तथा नेतृत्व १०६ 


तथा कौशल हैं। अतः उपयुक्त प्रशिक्षण से इन कौशलों तथा योग्यताओं का विकास करना 
सम्भव है। 
समय नंता बनाता है 

जब नेतृत्व के गृणों संबंधी अध्ययन से नेतृत्व की प्रकृति तथा प्रक्रिया का समुचित 
ज्ञान न हो सका तब सन्‌ १९४० के आस-पास “समय नेता विकसित करता है” सिद्धान्त 
को मान्यता दी जाने लगी। इस सिद्धान्त ने नेता से संबंधित सामाजिक वातावरण या 
परिवेश के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना । हिटलर, मुसोलिनी, स्टेलिन आदि नेताओं 
में उन अनेक गुणों का अभाव था जो विवेकपूर्ण अध्ययन के आधार पर नेता में मान्य 
किये गये हैं। परन्तु ये बड़े नेता अवश्य रहे हैं । अतः इनके संबंध में यह मान्य किया गया 
कि इन्हें समय ने नेता बनाया ॥ इस सिद्धान्त के संबंध में अनुमान ही अधिक लगायें 
गये हैं । इस संबंध में अध्ययन कम हुए हैं। 
परस्पर क्रिया-प्रतिक्रियावादी या समूह सिद्धान्त 

परस्पर क्रिया-प्रतिक्रियावादी या समूह सिद्धान्त ही अधिक मान्य किया जाता है। 
नेता का समूह में व्यवहार भब अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेतृत्व अब नेता के व्यवहार 
के रूप में मान्य किया जाता है । इस दृष्टि से यदि नेतृत्व पर विचार किया जाये तो 
स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति समूह को नतृत्व प्रदान करते समय उस समूह को कार्य, 
उद्देश्य आदि निश्चित करने तथा इन्हें प्राप्त करने में सहायक होता है। साथ ही साथ 
समूह को उसकी व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे बनाये रखता 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-प्रशासक नेतृत्व करता है, वह अपने आप नेता 
नहीं बन जाता है। उसे उचित नेतृत्व करने के लिए शिक्षकों के समूह को उद्देश्य, कार्य 
आदि निश्चित करने तथा प्राप्त करने में सहायता देना आवश्यक होता है। उसके लिए उस 
समूह को व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर उसे जीवित रखना आवश्यक 
रहता है। 

शासकीय या अशासकीय सेवाओं में नेतृत्व किसी व्यक्ति को उसके पद के आधार 
पर भी मिल जाता है। परन्तु वास्तविक नेतृत्व बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि 
अपने अन्तर्गत शिक्षक या अन्य समूह के कार्य, उद्देश्य आदि निश्चित करने तथा प्राप्त 
करने में वह प्रभावी रूप से सहायक हो । यदि वह इन कार्यों में सक्तिय योगदान न दे 
सकेगा तब वह ऊपर से लादा हुआ नंता ही कहा जा सकेगा तथा उस सम्‌ह का उचित 
तथ्यों की नेतृत्व त कर सकेगा । 
नेतृत्व सम्बन्धी कुछ तथ्य 


मायस? ने नेतृत्व संबंधी अनेक शोधों का अध्ययन कर नेतत्व के संबंध में कछ 
तथ्यों की पुष्टि की है जो निम्नानुसार हैं 


3 /॥ए८5, रि०्ुटण, छ., “2 95ज्ायाटरंड ० रिछू९१०के का ॥.०३त०ऋराए?, ैसछ 
पाएपाफकछाल्त एछब्एल' 9ए756०760 40 496 &.5.0.0., +४०४7८०७, ]957. 


११० शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(१) नेतृत्व कोई स्थिति या स्थान नहीं है, यह क्रिया-प्रतिक्रिया का फल है। 
(२) नतृत्व पहिले से ही स्थापित नहीं किया जा सकता है। 
(३) किसी एक परिस्थिति का नेता अन्य परिस्थिति में अपने आप नेता नहीं 
हो सकता है । 
(४) पद या स्थिति के कारण नेतृत्व नहीं रहता है, वह व्यक्ति के संगठन में 
व्यवहार करने पर निर्भर रहता- है 4 
(५) नेता की अनुभूति समूह के ग्रहण करने पर निभर रहती है। 
(६) नेता अपनी आवश्यक भूमिका के आधार पर अपने कार्य निश्चित 
करता है । ह 
७) अनेक समूहों में एक से अधिक नेतृत्व करने वाले रहते हैं । 
नेतृत्व के कारण सम्‌ ह के प्रति अनुकल भाव रहते हैं । 
९) नेतृत्व लोकतंत्रीय या निरंकुश हो सकता है किन्तु वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं 
रहता है । 
(१०) नेतृत्व आलोचनात्मक समूह के स्तरों की रक्षा करता है । 
(११) नेतृत्व समूह के व्यक्तियों द्वारा दी गयी रुत्ता है। 


(१२) कार्यक्रम-विकास, जिसमें केवल एक स्थिति वाले व्यक्ति रहते हैं (जंसे-- 
प्राचार्य, शिक्षक या परययवेक्षक), इतना विस्तृत तथा अधिक समय चलने 
वाला नहीं रहता है.जितना वह कार्यक्रम रहता है जिसमें संगठन की 
विभिन्न स्थितियों वाले सदस्य रहते हैं । 

ये सभी तथ्य उपयुक्त हों, यह आवश्यक नहीं है परन्तु इनसे यह स्पष्ट होता है कि 
नेतृत्व के संबंध में और मधिक शोध आवश्यक है; तथा अनेक ऐसे विचार जो परम्परा से 
प्रचलित हैं उन्हें वेज्ञानिक शोधों के द्वारा पोषण तथा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है ।* 


्ीसिज मऑ2ीज. अयन 
डी 
0 मी आई 


शिक्षा-प्रशासकीय नेतृत्व .. 
' शिक्षा-प्रशासन अपेक्षाकृत जटिल है 


शिक्षा-प्रशासकों के लिए नेतृत्व तथा समह-कार्य-विधि को समझना अति आवश्यक 
तथा उपयोगी है। शिक्षा-प्रशासकों का कार्य अधिक जटिल है क्योंकि शिक्षा-प्रशासकों को 
विधिवत तथा सामान्य तौर पर निर्ित दोनों प्रकार के समूहों का. नेतृत्व करना पड़ता है। 
इसके अतिरिक्‍त उन्हें शिक्षा-कानूनों तथा नियमों के अन्तगंत भी कार्य करना पड़ता है। 
अतः शिक्षा-प्रशासकों को पूर्ण स्वतंत्रता बहुत कम रहती है । 
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प्रशासकीय निदेशन- तथा नेतृत्व १११ 


शिक्षा-प्रशासन का त्रिकोणीय विचार 


शिक्षा-प्रशासन के संबंध में त्रिकोणीय विचार" भी अमेरिका में विकसित किया गया 
है । इस विचार के अनुसार शिक्षा-प्रशासन का विश्लेषण कार्य व्यक्ति तथा सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि के रूप में किया गया है । व्यक्ति अर्थात्‌ प्रशासक का विश्लेषण क्षमता, व्यवहार तथा 
परिणाम के रूप में किया जाता है। शिक्षा-प्रशासन का यह विश्लेषण उपयोगी है तथा अनेक 
शिक्षा-प्रशासनीय गतिविधियों को स्पष्ट करने में अत्यन्त सहायंक है । 


शिक्षा-प्रशासन की क्षमता का स्वरूप 


शिक्षा-प्र शासन की क्षमता से संबंधित स्वरूप का विकास अमेरिका के दक्षिणी राज्यों 
की सहयोगी योजना में शक्षणिक प्रशासन द्वारा किया गया है ।* इस विचार के अन्तर्गत 
शिक्षा-प्रशासन के आठ महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किये गये हैं । इनके ५२ कार्यों को भाठ क्षेत्रों 
में विभकत किया गया है। प्रत्येक कार्य का विश्लेषण कार्य, सिद्धान्त जो उस कार्य को 
करने के लिए आवश्यक है, कार्य संबंधी विश्वास, कौशल तथा कार्य को करने के लिए 
आवश्यक ज्ञान आदि के आधार पर किया गया है। मारफेट, जान्स तथा रेलर का कथन 
है कि इस प्रकार के शिक्षा-प्रशासन का स्वरूप शाला-प्रशासकों की क्षमताओं के विश्लेषण 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 


शिक्षा-प्रशासकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के क्षेत्र 


ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा महाविद्यालय के रेम्सेयर तथा अन्यों* ने शाला- 
समाज-विकास-अध्ययन-योजना के अन्तगंत शिक्षा-प्रशासकों के व्यवहार के क्षेत्रों की गणना 
की है। ये नौ क्षेत्र हैं, जिनमें शिक्षा-प्रशासकों को कार्य करना आवश्यक- रहता है। इन 
क्षेत्रों की गणना शिक्षा-प्रशासक के आपसी वेयक्तिक तथा परिवेश संबंधी व्यवहारों को 
विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए की गयी थी । इन नौ क्षेत्रों के आधार पर शिक्षा- 
प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित करने के प्रयास किये गये हैं। इनसे शिक्षा-प्रशासकों के 
व्यवहार के संबंध में शोध को बड़ा प्रोत्साहन मिला है ।-ये नौ क्षेत्र निम्नलिखित हैं : 
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११२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(१) उद्देश्य निश्चित करना 

(२) नीति निर्धारित करता 

(३) कार्य निश्चित करना 

(४) प्रभाव का मूल्यांकन 

(५) प्रशासकीय कार्यों तथा ढाँचे में समन्वय-स्थापना 

(६) शिक्षा-विकास के लिए समाज के नेतृत्व के साथ कार्य करना 

(७) समाज के शेक्षणिक साधनों का उपयोग 

(८) समाज के सदस्यों का सहयोग लेना 

(६) विचार-विनिमय करना 

ग्रग ने प्रशासकीय प्रक्रिया संबंधी अनेक तथ्य स्पष्ट किये हैं। उपर्युक्त अनेक क्षेत्रों 
का मेल ग्रेग द्वारा स्पष्ट की गयी प्रशासकीय प्रक्रिया के पक्षों से मेल खाता है । यहाँ ग्रेग 
द्वारा विकसित शक्षणिक प्रशासकीय प्रक्रिया के पक्षों पर विचार करना उपयोगी होगा । 


दक्षणिक प्रदयासन संबंधी प्रक्रिया 
ग्रेग! ने शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभक्‍त किया है । 
(१) निर्णय लेना 
(२) नियोजना बनाना 
(३) व्यवस्था करना 
(४) विचार विनिमय करना 
(५) प्रभाव डालना 
(६) समन्वय करना 
(७) मूल्यांकन करना 
शिक्षा-प्रशासन-प्रक्रिया से संबंधित इन विभिन्‍न क्षेत्रों की विवेचना में इन्होंने नेतृत्व, 
समूह प्रक्रिया, मानवीय व्यवहार संबंधी अनेक विचारों को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है 
तथा कहा है कि, ॥,टत&४४ाए शाते 8700फफए [॥/02८658८४,. 88 छटी 8 7९ छ06 
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दक्ति तथा सत्ता 


.... हन्टर के मतानुसार दूसरे व्यक्तियों को अपने तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में गतिशील 
करने के काय को शक्ति कहते हैं। 
सत्ता को साइमन ने व्यवहार के रूप में व्यक्त किया है। जब कोई व्यक्ति किसी 
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अन्य फि निर्णय से प्रेरित होकर व्यवहार करता है तब ऐसा कहा जा सकता है कि उसको 
सत्ता प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्ता के पास शक्ति का बल रहता है । इसीलिए जब किसी 
उ्यक्ति के पास सत्ता होती हैं तब वह दूसरों को कार्य करने के लिए उन्मुख करता है। 
ड्यलिन यथा अन्य लेखकों ने सत्ता को 7#77ए४०८«72८० ?०णश८०१ कहा है। ग्रिफिथ्स 
ने मानवीय संबंधों को प्रभावित करने वाली शक्ति तथा सत्ता का अन्तर उत्तम ढंग से स्पष्ट 
किया है । उसका कथन है कि (१) शक्ति वह सीमेंट है जो हमारे तथा जअधिनायकवादी 
राज्यों के समाज को जोड़ कर रखता है तथा (२) लोकतंत्रीय समाज वह है जिसमें शक्ति 
समाज के सदस्यों में रहती है तथा सभी व्यक्तियों की इच्छा पर निभर रहती है। 

शक्ति की उपेक्षा न तो लोकतंत्र में की जा सकती है और न अधिनायकवादी राज्यों 
में | शक्ति न केवल शिक्षा-प्रशासकों में रहती है वरन्‌ शिक्षा-परिषद के सदस्यों, छात्रों, 
शिक्षकों में भी रहती है । बिल्स का कथन है कि भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में शक्ति का 
उपयोग भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से किया जाता है । 

सत्ता किसी संगठन को विधिवत दी गयी शक्ति है। इसका उपयोग प्रभावी रूप से 
तभी हो सकता है जब सत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध में समह यह मान्य करे कि 
इसे सत्ता का उपयोग करने का अधिकार है। ग्रिफिथ्स का कथन है कि सत्ता की अनेक सीमाएँ 
रहती हैं। उसका कथन है कि शिक्षा-परिषद, शिक्षक, शिक्षा-नियम, छाव, समाज, आदि 
शिक्षा-प्रशासन की सत्ता को सीमित करते हैं । 

शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र में शक्ति तथा सत्ता का यह अन्तर समझना अति आवश्यक 
है। कोई भी शाला सत्ता के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। शालाओं तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में अनेक समूह होते हैं। इनकी सत्ता की सीमाएँ निश्चित की जाना आवश्यक है । शिक्षा- 
प्रशासक को सभी को--समूह तथा व्यक्ति, जो निर्णय लेने में सहयोग देते हैं, यह स्पष्ट 
करना आवश्यक है. कि कौन से प्रशासकीय निर्णयों को बह सुरक्षित रखता है तथा कौन से 
निर्णय वह अन्य व्यक्तियों के सहयोग से लेगा।। ऐसा करने से सुव्यवस्था बनी रहती है. । 


शिक्षा-प्रशासकीय निर्देशन तथा नेतृत्व संबंधी समस्याएं 

शिक्षा-प्रशासकीय निर्देशन तथा नेतृत्व संबंधी अनेक समस्याएँ हैं जिनमें से निम्त- 
लिखित प्रमुख हैं: 
(१) शिक्षा-प्रशासक नता शालाओं का विकास कंसे कर सकता है ? 


वर्तमान समाज शी घ्रता से परिवर्तित हो रहा हैं । यह विज्ञान तथा तकनीकी विकास 
के कारण है । इसे परिवर्तंवतशील जगत में शिक्षणं-संस्थाओं को भी समाज के साथ-साथ परि- 
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११४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


वर्तित तथा विकसित होना आवश्यक है। इंस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अपने उद्देश्य, शिक्षण- 
विधियों तथा कार्यक्रम, व्यवस्था तथा संगठन के ढाँचे में अनुकूल परिवर्तन करना आवश्यक 
है। परन्तु यदि इन परिव्ततों के संबंध में शिक्षा-प्रशासक के विचार बनुकूल नहीं हैं या 
शिक्षा-प्रशासक परिवर्तंत और विकास चाहता है परन्तु शिक्षक इसके लिए तयार नहीं है तब 
इन्द्र प्रारम्भ हो जाता है । इस स्थिति में यदि शिक्षा-प्रशासक मानवीय संबंधों संबंधी कुछ 
प्रमुख तत्वों की उपेक्षा करता है तब वह समूह का नेतृत्व खो देगा । अतः समस्या यह है कि 
शिक्षा-प्रशासक को किन स्थितियों में परिवर्तत तथा विकास करना चाहिये ? काफी तथा 
गोल्डन ने ५६वीं ईयर बुक में संस्थाओं में परिवर्तन के संबंध में उत्तम सुझाव दिये हे । उनका 
कथन है कि संस्थाओं में परिवर्तन उस समय सुलभ होगा जब 


(१) लोकतंत्रीय नेतृत्व हो तथा समह के सदस्य निर्णय लेने में सहयोग करने के 
लिए स्वतंत्र हों; 


(२) स्तर ऐसे हों कि परिवतंन के द्वारा संस्था-विकास की अपेक्षा रहें ; 
(३) समूह के सदस्यों के हितों को हानि पहुँचाये बिना परिवर्तन किया जा सके; 


(४) सदस्यों को समूह से लगन तथा प्रेम हो तथा समूह उन्हें सन्तुष्ट करने की 
क्षमता रखता हो "6 


(५) समूह के सदस्य स्वयं नेतृत्व करने में सहयोगी हों उद्देश्य निर्धारित करते हों 
योजना बनाते हों तथा नेतृत्व के मृल्यांकन में सहयोग देते हों 


हि 


(६) नवीन प्रयोगों या परिवतंनों से परिणामों को खतरा न हो । 


(२) शिक्षा-प्रशासन या नेता समूह के स्तर में परिवर्तन कैसे कर सकता है? 


शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में स्तर निश्चित कियें जाते हैं | ये स्तर उस शिक्षा-क्षेत्र के 
कायकर्त्ता ही निश्चित करते हैं। समूह इन स्तरों की सुरक्षा करता है । जब समह के भीतर 
या समूह से बाहर इन स्तरों की कोई आलोचना होती है तब समह इन स्तरों का पक्ष 
लेता है। परन्तु अनेक बार यह होता है कि समाज के अन्य समृह यह सोचने लगते हैं कि 
किसी समूह-विशेष के स्तरों में परिवर्तन होना आवश्यक है। मान लो शिक्षक शाला-अवधि 
के पश्चात्‌ शात्रा में रुकते नहीं हैं। प्रशासक तथा पालक- यदि यह निश्चय करते हैं कि 
शिक्षक शाला में सहपाद्यक्रमगामी क्रियाओं के लिए सप्ताह में एक या दो दिन कुछ समय 
के लिए रुके । शिक्षक रुकने को तैयार नहीं हैं ।-इस स्थिति में शिक्षा-प्रशासक शिक्षकों के 


समूह को रोकने के लिए क्‍या करे ? क्‍या वह उनके (शिक्षकों) कार्य करने के स्तर को 
बदले ? 


प्रशासकीय निर्देशन तथा नेतृत्व ११५ 


(३) शिक्षा-प्रशासक, शिक्षा से संबंधित विभिन्‍न समूहों के विरोध को कसे दूर करे २ 


समाज में अनेक संगठन रहते हैं । इन संगठनों के उद्देश्य भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं। कभी- 
कभी यह होता है कि एक समूह शाला में एक प्रकार का काये चाहता है परन्तु दूसरे समूह 
उसका विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि शाला के शिक्षक तथा बालक 
शाला में नाटक तथा अन्य कार्यक्रम करना चाहते हैं । परन्तु समाज के सदस्य इसके विरोध 
में हैं। वे चाहते हैं कि छात्र केवल पढ़ें, अन्य किसी गतिविधि में न पड़ें । इस विरोध को 
शिक्षा-प्रशासक केसे दूर करे ? समाज के विभिन्‍न समूहों के उद्देश्यों में ऐक्य केसे स्थापित 
किया जा सकता है ? 


अध्याय १३ 
शिक्षा-प्र/सन संबंधी नवीन >वृत्तियाँ तथा दोष 


शिक्षा के क्षेत्र में सतत्‌ विकार तथा परिवतंन हो रहा है। इस विकास तथा परि- 
वर्तन में अनेक परम्परागत तत्व तथा शिक्षण-अभ्यास लुप्त हो रहे हैं तथा नवीन तत्वों और 
शिक्षण-अभ्यासों का समावेश शिक्षा-क्षेत्र में हो रहा है । फलस्वरूप शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र 
में भी अनेक परम्परागत मान्यताएँ तथा सिद्धान्त अमान्य किये जा रहे हैं, जसे “नेतृत्व 
विशेष गणों तथा क्षमताओं के कारण मिलता है” सिद्धान्त अब मान्य नहीं किया जाता 
है । अब शिक्षा-प्रशासन में समूह के सदस्यों की आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया का सिद्धान्त मान्य 
किया जाने लगा है । शिक्षा-प्रशासन में अनेक कारणों से परिवर्तत अपेक्षित हैं । छात्र-संख्या 
की अत्यधिक वि, वर्तमान परिवर्ततशील समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन, आर्थिक, 
राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवतंन, शिक्षा-अवधि का विकास, शिक्षण-गति- 
विधियों का विकास, शालाओं के स्वरूप में विकास आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो शिक्षा- 
प्रशासन में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का विकास कर रहे हैं। शिक्षा-प्रशासन संबंधी इन नवीन 
प्रवृत्तियों पर विचार करना अति आवश्यक है। 


(१) शाला तथा समाज का समन्वय 


वर्तमान शिक्षा-प्रशासन उन विधियों तथा उपायों को विकसित करने के लिए प्रयत्न- 
शील हैं जो शाला और समाज के संबंधों को बढ़ाने में सहायक हों। आजकल यह 
विचार दृढ़ होता जा रहा है कि शाला तथा समाज का समन्वय होना चाहिये । शाला के 
साधनों का उपयोग समाज तथा समाज के साधनों का उपयोग शाला करे । यह तभी सम्भव 
है जब शाला तथा समाज में समन्वय स्थापित हो । फलस्वरूप शिक्षा-प्रशासन इस दिशा 
में अधिक प्रयत्नशील है । वास्तव में वर्तमान में शिक्षा-प्रशासकों में यह बात अधिक सजगता' 
से महसूस की जा रही है कि शाला तथा समाज के समन्वय के लिए वे उचित, गतिशील 
. तथा प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे । 


(२) व्यावसायिक तथा संद्धान्तिक प्रशिक्षण 


शिक्षा-प्रशासकों को व्यावसाथिक तथा संद्धान्तिक प्रशिक्षण देना आवश्यक माना 
जाने लगा है। वर्तमान में यह मान्य किया जाने लगा है कि अनेक प्रशासकीय कौशलों का 


शिक्षा-प्रशासन संबंधी नवीन प्रवृत्तियाँ तथा दोष ११७ 


विकास उनके सिद्धान्तों को समझने से सरलता से हो सकता है। इसी ध्येय से शिक्षा-प्रशासकों 
के लिए प्रशासकीय प्रक्रिया, अभ्यासों, सिद्धान्तों आदि का ज्ञान अनेक शिक्षक-प्रशिक्षण 
संस्थाओं में दिया जाने लगा है । बी० एड० तथा एम० एड० स्तरों पर शिक्षा-प्रशासन 
एक वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन के लिए भी निर्धारित किया जानें लगा हैं। विक- 
सित देशों में तो शिक्षा-प्रशासकों के प्रशिक्षण के लिए अलग से संस्थाओं तथा पाठ्यक्रमों 
का विकास भी किया गया है। वर्तमान में शिक्षा-प्रशासकों से अधिक उच्च विधिवत शिक्षा 
तथा व्यावसायिक कौशलों की अपेक्षा की जाने लगी है । 


(३) शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य अदाक्षणिक परन्तु शिक्षा में 
रुचि लेने वाल संगठनों में समन्वय 

अशैक्षणिक परन्तु शिक्षा में रुचि लेने वाले संगठनों में स्काउट, गल्‍ल्स गाइड, वाई० 
एम० सी० ए०, वाई० डब्ल्यू० सी० ए० आदि संगठन आते हैं। इन संगठनों का क्षेत्र भी 
राष्ट्रीय रहता है। ये संगठन समाज हित के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः यह 
आवश्यक है कि इन संगठनों के कार्यक्रमों तथा मतिविधियों का संबंध शिक्षण-संस्थाओं को 
कार्यंविधियों तथा गतिविधियों से जोड़ा जाये । शिक्षा-प्रशासन का यह कतंव्य है कि ऐसी 
विस्तृत नीतियों तथा संबंधों का विकास करे कि इन विभिन्‍न संगठनों में आपसी संबंध अच्छे 
हों तथा छात्र-छात्राओं की शिक्षा के लिए इनके संबंध अच्छे रूप से विकसित हों । इनके 
उचित संबंधों के विकास में स्थानीय सहयोग की समस्या रहती है। अनेक विद्वानों का 
विचार है कि शालाओं को इन विभिन्‍न संगठनों की गतिविधियों को अपने में समा लेना 
चाहिये। परन्तु इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं । अत: शिक्षा-प्रशासन की आधुनिक प्रवृत्ति इन 
विभिन्‍न संगठनों का संबंध शालाओं से समूचित रूप से स्थापित करने की है । इससे शालाएँ 
भी इन संगठनों द्वारा प्रतिपादित गतिविधियाँ अपनायेंगीं । 


(४) जन-सम्फ्क को स्थापना 


स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने २६ मार्च सन्‌ १९५४ को अपने भाषण में कहा था 
 “झासन किसी उद्देश्य के लिए हैं। इसे एक हाथी-दाँत की मीनार की तरह स्थिर नहीं रहना 
चाहिये तथा उसे कुछ निश्चित कार्यवाही के नियमों के अनुसार हीं कार्य नहीं करना चाहिये । 
नरगिस के फूल के समान पूर्ण सन्‍्तोष की दृष्टि से उसे! अपनी ओर ही नहीं निखरना चाहिये । 
वास्तव में शासन-प्रणाली को जनता का हित ध्यान में रखना चाहिये | श्री नेहरू ने 
यह बात सामान्य प्रशासन के लिए कहीं थी। परन्तु शिक्षा-प्रशासन भी शिक्षा-क्षेत्र की 
सभी जनता, शिक्षक, छात्र तथा समाज. के हित की वृद्धि करने वाला होना चाहिये । 
जन-हित जन-सम्प्क द्वारा हो सम्भव हैं। अतः आजकल' शिक्षा-पअरशासन में जन-सम्पर्क 
स्थापित करने की प्रवृत्ति अधिक विकसित हो रही है ।अनेक बिकसित देशों में जनता को 


.. * नेहरू, जवाहरलाल, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 
में २९ मार्च, १६५४ को दिया गया भाषण। 
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समस्याओं को जानने-समझने तथा शिक्षा-प्रशासन की बातों को जनता को बतलाने के लिए 
जन-सम्पक अधिकारी” नियुक्त किये जाते हैं । ये अधिकारी जनता की आकांक्षाओं का 
अध्ययन करते हैं । अनेक देशों में ये कार्य सूचना तथा प्रसार-विभाग करते हैं। इस प्रकार 
शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र में जन-सम्पर्क के द्वारा जन-हित के विकास की प्रवृत्ति विकसित हो 
रही है । 

(५) शिक्षण में सहयोगी कार्यक्रमों का अधिकाधिक विकास 


“76 बपयांशांइफ्बााए८ णछुकयंदबां० जी (76 गांड) इता0ण णी 6 पापा 
जय ऋबाटट प्र068 ए/ए0जंडंठ्य क्‍07 ९००9कबमएट 8707 [70]०९०४७ 07 #प्तेट्ए, 7 
शाला-जीवन के अनेक नवीन पक्ष विकसित हो रहे हैं । इन नवीन पक्षों में सहयोगी 
कायक्रमों को अपेक्षाकत अधिक महत्व दिया जाता है। कक्षा-शिक्षण, सहपाठ्यक्रमगामी 
क्रियाएं, केफेटेरिया, क्लब, शाला-बैंक, सहकारी भण्डार, खेल-कद आदि अनेक क्षेत्रों में सह- 
गी कार्यक्रमों को आवश्यक तथा उपयोगी माना जाता हैं। हाँ, अनेक शालाएँ अभी भी 
ऐसी हैं जो इन गतिविधियों में आवश्यक सहयोगी कार्य को महत्व नहीं देंती हैं । 
शाला-कार्य क्रम के अनेक उद्देश्य ऐसे रहते हैं जिन्हें सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम 
से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः शिक्षा-प्रशासन में यथानुसार परिवतन करना अति 
आवश्यक है । इसीलिए वर्तमान शाला या शिक्षा-प्रशासक को अपनी शिक्षा-योजनाओं में 
सहयोगी कार्यों की व्यवस्था तथा नियंत्रण के लिए अधिक सचचेष्ट रहना पड़ता है। 


(६) निर्देशन तथा मूल्यांकन को अधिक महत्व 


अनेक विद्वान शिक्षा-प्रशासन को निर्देशन के रूप में ही मान्यता देते हैं। शिक्षा- 
क्षेत्र के कायकर्त्ताओं का आवश्यकता तथा समयानसार निर्देशन करना शिक्षा के विकास 
तथा उन्नति के लिए आवश्यक माना जाने लगा है। शिक्षा-प्रशासक शिक्षा-क्षेत्र के कार्य- 
कर्त्ताओं की आवश्यकता, रुचियाँ, व्यवहार आदि जानने के लिए निर्देशन विधियों का उप- 
योग कर सकते हैं । तथ्य जानने के अतिरिक्त सुधारात्मक कार्यों के लिए भी निर्देशन कार्य- 
क्रमों का उपयोग किया जा सकता है। निर्देशन के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का उचित 
मूल्यांकन का कार्य भी शिक्षा-प्रशासक करते हैं। इसके अन्तगंत फालो-अप गतिविधियाँ भी 
भा जाती हैं जो यह प्रदर्शित करती हैं कि निर्देशन कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा है। 

निर्देशन के मूल्यांकन के अतिरिक्त सम्पूर्ण शैक्षणिक संगठन तथा कार्यक्रम का 
मूल्यांकन भी शिक्षा-प्रशासन का एक जटिल तथा महत्वपूर्ण काय॑ है। शिक्षा-प्रशासन की 
गतिविधियों का मूल्यांकन पालकों, समाज के सदस्यों, अन्य उच्च शिक्षाधिकारियों को यह बत- 
लाता है कि शिक्षा-प्रशासनीय कार्य क्रम तथा संगठन कितना प्रभावी, सफल तथा उपयोगी 
रहा है । अतः शिक्षा-अशासन में उचित मूल्यांकन की प्रवत्तियाँ विकसित हो रही हैं । 
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शिक्षाअशासन का मूल्यांकन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है 
(१) कार्य-अवधि के उपरान्त निर्णय लेने का आधार निर्मित करने के लिए 
(२) विनाशकारी स्थिति से बचाव तथा कठिनाइयों को जानने के लिए; 
(३) प्रशासकीय गतिविधियों को अधिक प्रभावी, लगातार तथा उन्नत रूप में 
चलाने के लिए; 
(४) शिक्षा-पद्धति के विकास के लिए शिक्षकों, शिक्षा-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा 
नागरिकों की क्षमताओं का विकास करने के लिए; तथा 
(५) शिक्षा-समस्याओं के हल के लिए नवीन उपायों के परीक्षण तथा नवीन 
प्रयोगों के प्रोत्साहन के लिए ॥ 
शिक्षा-प्रशासन का सीमित या बृहत्‌ क्षेत्र में, लगातार, निश्चित समयावधि में या कभी 
भी मल्यांकन किया जाता है। यह आंतरिक, बाह्य या सहयोगी--किसी भी प्रकार का हो 
सकता है। शिक्षा-प्रशासकीय मूल्यांकन उद्देश्यों के आधारों पर स्थिति बतलाने वाला, कारणों 
का ज्ञान कराने वाला या क्रियान्विति से भी संबंधित हो सकता है। 


शिक्षा-प्रशासन के मूल्यांकन के उपयोगी तथा सफल होने के लिए यह आवश्यक है 
कि यह निश्चित उद्देश्यों पर आधारित हो, विश्वसनीय हो, प्रमाणिक हो, विस्तृत हो, 
लगातार किया जाये, सहयोगी हो तथा एक निश्चित चित्र श्रस्तुत करने वाला हो । 

शिक्षा-प्रशासन के मूल्यांकन के संबंध में ये समस्याएँ हैं--यह मूल्यांकन कौन करे ? 
मूल्यांकन में शिक्षा-परिषद या शिक्षा-क्षेत्र के बड़े अधिकारी एवं शिक्षा-सलाहकारों की क्या 
स्थिति हो ? क्‍या सर्वेक्षण तथा सहयोगी अध्ययन दोनों कराये जायें ? 


(७) शिक्षा-प्रशासन लोकतंत्रीय अधिक होता जा रहा है 


शिक्षा-प्रशासन का सम्पूर्ण रूप से निरंकुश या लोकतंत्रीय होना तो बहुत. कठिन .है। 
फिर भी लोकतंत्रीय देशों में शिक्षा-प्रशासन के लोकतंत्रीय होने की प्रवृत्तियाँ अधिक सबल 
तथा विकसित हैं । अतः इन देशों के लोकतंत्रीय शिक्षा-प्रशासन में निम्नलिखित तत्व स्पष्ट 
रूप से परिलक्षित होते हूँ । 
(१) शिक्षा-क्षेत्र के सद॑स्यों का नीति-निर्धारणं में अधिकाधिक सहयोग लेना; . 
(२) समूह के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य की रचनात्मकता, उत्पादकता तथा सन्तोष 
विकसित कर सम्पूर्ण समूह को स्तर उच्च बनाना; 
(३) शिक्षा-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का समुचित आदर करना; 
(४) शिक्षा-क्षेत्र के सदस्यों द्वारा अपने प्रशासकीय अधिकारी या चेता को ग्रहण 
करना या अपनाना; तथां 
(५) शिक्षा-प्रशासक द्वारा विचार-विनिमय के रास्तों तथा विधियों को स्वतंत्र 
'रखना । | | 
उपर्यक्त कार्यों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा-प्रशासन में . सहयोगी भावना, कार्य .तथा 
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विचार-स्वातंत्र्य, व्यक्तियों का उचित आदर आदि सभी तत्वों के समावेश करने की प्रवत्तियाँ 
अधिक सजगता तथा तत्परता से विकसित हो रही हैं । 


वर्तेमान शिक्षा-प्रशासन के दोष 


आजकल भारतीय शिक्षा का काफी विकास हो रहा है। परन्तु शिक्षा-विकास के 
साथ साथ यह भी जहाँ-तहाँ सुनने में आता रहता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षा 
की व्यवस्था जैसी होना चाहिये वसी नहीं है, शिक्षा-क्षेत्र में शिथिलता, भ्रष्टाचार, घृसखोरी 
आदि का आधिक्य हैं। परीक्षा में कमजोर छात्र पास हो जाते हैं। किसी भी शिक्षा- 
कार्यालय में कोई अर्जी या कागज भेजा जाता है तो उसका कोई उत्तर बिना व्यक्तिगत रूप 
से वहाँ गये मिलता ही नहीं है। इन सभी बातों से पता चलता है कि शिक्षा-प्रशासन में 
कहीं दोष अवश्य हैं । इन दोषों में से निम्नलिखित दोष प्रमुख हैं। 


(१) सहयोग तथा एकीकरण का अभाव 


शिक्षा-प्रशासन शिक्षा-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा विभिन्‍न संस्थाओं में उपयुक्त सहयोग 
स्थापित करने में सफल नहीं हो रहा है। यही कारण है कि विभिन्न शिक्षण-संस्थाएँ तथा 
कार्यकर्ता अलग-अलग एक दूसरे के बिना संहयोग किये कार्यरत रंहते हैं। इससे अनेक 
प्रक्रिओं की अनावश्यक आवृत्ति होती तथा समय, धन और जन-शक्ति का अपव्यय होता 
है । फलस्वरूप शिक्षा के लक्ष्यों की पूुति नहीं हो पाती है। 


इतना ही नहीं शिक्षा-प्रशासन के विभिन्‍न विभागों में भी आपसी सहयोग दिखाई 
नहीं देता है। शिक्षा-प्रशासन भी मानव-शरीर के समान है जिसके सभी अंग एक दूसरे पर 
आश्रित रहते हैं तथा सहयोग से कार्य करते हैं। शिक्षा-प्रशासन को भी मानव-शरीर की 
भाँति अपने अन्य विभागों तथा क्षेत्रों के सहयोग से कार्य करना' चाहिये । 


(२) उत्तरदायित्व की भावना का अभाव 


शिक्षा-प्रशासन के पदाधिकारियों में उत्तरदाथित्व की भावना का अभाव भी पाया 
जाता है। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य न करने के कारण ही शिक्षा-कर्मचारी आज का काय कल 
पर टाल देते हैं । इतना ही नहीं, शिक्षा-कमंचारी अपने को जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं 
समझते हैं। जहाँ-तहाँ से ऐसी खबरें समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं जिनसे पता 
चलता है कि लोकमत का निरादर किया जा रहा है। अतः शिक्षा-प्रशासन को उन्नत बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारीगण तथा शिक्षक अपना कार्य उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग 
सें करें तथा जनता की भावनाओं का ध्यान भी रखें । 


(३) घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार 


भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या, सावंजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार तथा 
घूसखोरी दिखाई देती है। नोगरिकों के पंरंस्परे व्येवेहांरे, प्रशोॉंसंकीय कार्यालय, व्यापार, 


शिक्षा-प्रशासन संबंधी नवीन प्रवृत्तियाँ तथा दोष १२१ 


शिक्षण-संस्थाओं सभी में ये दुर्गण दिखाई देते हैं। इसके लिए प्रशासकीय अधिकारी ती 
उत्तरदायी हैं ही,, जनता का भी यह करतंव्य है कि बह बेईमान, भ्रष्टाचारी तथा घूसखोर 
कर्मचारियों का पता लगाने में प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करे । जनता यदि स्वयं 
ही घूस न दे तथा प्रशासंकीय अधिकारी यदि प्रतिकूल स्थितियाँ विकसित करें तो जनता 
अपनी आवाज बुलन्द कर भ्रष्ट अधिकारियों को सही रास्ते पर ला सकती है। 

शिक्षा-कार्यालयों में कार्याधिकय भी भ्रष्टाचार की वृद्धि का कारण है । शिक्षा- 
प्रशासनीय अधिकारियों को अपने कार्यालय में कार्य की ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि 
जिससे भ्रष्ट तरीकों के उपयोग की सम्भावनाएँ कम ही रहें। 


(४) योजनाओं तथा प्रशासनीय गतिविधियों को गुप्त रखने की कमी 


शिक्षा-प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत तथा उसमें इतनी विविधता है कि बिना उत्तम 
योजनाओं का निर्माण किये कार्य ठीक से चल ही नहीं सकता है। शिक्षण संबंधी योजनाओं 
का तो सभी में प्रचार और प्रसार आवश्यक है । परन्तु अनेक प्रशासकीय बातें, जैसे--तवादले, 
नियुक्तियाँ, उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण में भरती आदि, ऐसी हैं जिन्हें कार्ग्नालय के 
कमंचारी अनावश्यक रूप से पहले ही बतला देते हैं। इतना ही नहीं कार्यालय की अनेक 
गृप्त बातों का भी संबंधित तथा अन्य लोगों को पता चल जाता है। फलस्वरूप अनेक 
प्रशासकीय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं | चाणक्य ने प्रशासन के एक गण का वर्णन 
करते हुए कहा है “मनसा चिन्तितं कर्म बचसा न प्रकाश्येता” अर्थात्‌ हृदय की बात को 
बातों तथा अपने कार्यों द्वारा प्रकट न करना चाहिये। आजकल शिक्षा-प्रशासन के अनेक 
क्षेत्रों में इस गुण का अभाव दिखाई देता है। 


(५) प्रशासन में पर्याप्त चुस्ती न होना 


स्वतंत्रता के उपरान्त भी भारतीय प्रशासन तथा शिक्षण-प्रशासन के इस अवगुण को 
दूर करने में सफलता नहीं मिली है। लाल फीते वाली फाइलें अभी भी बल्कि और भी 
तेजी से वेसे ही चलती हैं। फलस्वरूप शिक्षा-प्रशासन में ढिलाई तथा शिथिलता आ गयी 
है। शिक्षा-प्रशासक अब शालाओं तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण तो करते 
ही नहीं हैं, वे ऊपरी बातों में फंसे रहते हैं। फलस्वरूप शालाओं को जो नेतृत्व मिलना 
चाहिये था, वह नहों मिल पाता है । इसका परिणाम यह है कि शालाओं तथा कार्यात्रयों में 
कार्य चुस्ती से नहीं चलता है। अत: यह आवश्यक है कि शालाओं तथा अधीनस्थ कार्यालयों 
के कार्य का समुचित निरीक्षण किया जाये । 


(६) योग्य प्रशासकीय अधिकारियों का अभाव 


शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अभी ऐसी उपयुक्त विधियों का विकास नहीं किया गया 
है जिनसे उपयुक्त प्रशासकीय अधिकारियों का चुनाव किया जा सके। फलस्वरूप उच्च 
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१२२ शिक्षात्रशासन एचं फ्रयेकेक्षण 


अधिकारी इच्छानसार नौकरी की अवधि, जान-पहचान्त दि के आधार पर अपने अधीनस्थ 
प्रशासकीय कर्मचारियों को नियक्त करते हैं। यही कारण है कि अनेक अ्रशासकीय अधिकारियों 
में अपेक्षित योग्यताओं का अभाव रहता है तथा कार्य ठीक से नहीं चल पाता है। शिक्षा- 
प्रशासकीय अधिकारियों की योग्य्रता के विकास के लिए अल्पकालिक तथा दीघेकालिक 
प्रशिक्षण की भी प्यवस्था करना आवश्यक है। समय-समय पर ग्रोष्ठियों का आयोजन कर 
भी इनकी योग्यत्ञाओं का विकास किया जा सकता हहै। 


खण्ड ब 


५ क्षा-पर्यवेक्षरग 


शिक्षा-पर्यवेक्षण की आवश्यकता, महत्व तथा बर्थ १२६ 


विद्यालयीन शिक्षा तक समन्वित करने में भी शिक्षा-पर्यवेक्षण का. स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं। शिक्षा की अवधि में वृद्धि के कारण भी शिक्षा-पर्यवेक्षण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण 
होता जा रहा है । शिक्षा-परय वेक्षण शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय तथ। भौतिक साधनों के अप- 
व्यय को कम करने में सहायक होता है। शिक्षा-पर्यवेक्षण पाठ्यक्रम में अनावश्यक आवृत्ति तथा 
शिक्षण-प्रक्रिया में अनावश्यक पुनरावत्ति को कम करता है एवं शिक्षा के एक स्तर से दूसरे 
स्तर की ओर जाने के लिए तारतम्यता की वृद्धि करता है। इसी दृष्टि से शिक्षा-पर्यवेक्षण 
के प्रभावी तथा सक्तिय कार्यक्रम, शिक्षा को प्रभावी तथा समन्वित करने के लिए अति 
आवश्यक तथा महत्वपृण हैं । 
शिक्षा-पर्यवेक्षरा का भर्थ 

2 ##6८79 श फदं८८:०४ ० में पर्यवेक्षण के २३ प्रकारों का उल्लेख किया गया है। 
इनसे यह स्पष्ट होता है कि पर्यवेक्षण कितने प्रकार का है, जैसे--निरंकुश पर्यवेक्षण, सहयोगी 
पर्यवेक्षण, समन्वयात्मक पययवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, राज्य-शाला-पर्य वेक्षण, राज्य- 
रेडियो-पर्यवेक्षण, लोकतंत्री य पर्यवेक्षण आदि । इस शब्द-कोश में पय॑वेक्षण का अ्थे भी दिया गया 
है । इससे यह पता चलता है कि पर्यवेक्षण शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभो कर्मचारियों तथा 
शिक्षकों को नेतृत्व प्रदान करने संबंधी सभी प्रयास, शिक्षकों के विकास तथा व्यावसायिक उन्नति 
के लिए उत्प्रेरणा, शिक्षण-उद्देश्य, शिक्षण-सामग्री, शिक्षण-विधि, मूल्यांकन आदि का चुनाव 
तथा सुधार है। शिक्षा-पर्यवेक्षण का यह अर्थ हमेशा मान्य नहीं किया जाता रहा है। 

शाला का कार्य शिक्षण-प्रक्रिया को व्यवस्थित रखना है। आदश्श-शिक्षण व्यावसा- 
यिक तो होगा ही साथ ही साथ उसे कलात्मक, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तथा व्यक्ति- 
गत रूप से आनन्ददायक भी होना चाहिये। शिक्षा-पर्यवेक्षण के संबंध में विभिन्‍न विद्वानों 
के विचारों का उल्लेख नीचे किया गया है। द | 

(१) बटन महोदय का विचार है कि “शिक्षा-पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति 
करना है ।7* 

(२) “पयवेक्षण एक आधार है जिस पर, शिक्षण में उनन्‍्तति के सभी कार्यक्रम 
बनाये जाने चाहिये ।/ २ ' | 


(३) “पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जिसका प्रमख ध्येय उन. अवस्थाओं 


का अध्ययन एवं उन्नति करना है जो सीखने और बाल-विकास के आसपास रहती हैं ।”* 


7 (6076०, ७. (5000 (€6.), /7600॥%-9 ०,्िद४००6802 (८(३०४७ उऊ)। 800८ (० 


पट ४०07८, 945 
8 १४. ल., छैफा0ठा, $४#6०४४०४8 छा #86 >980707क्ाहं ता 205776008, औै]/ए०- 


(00 (टगाप्एए (7005, रेट 0०7: 922, 9. 0. ह ! 


3 छिद्याए, 20... 8. & फ्रेफणाए09, ४४. क्ञ., $#छखंा०क , रत ॥॥उ%४८६०४,. #ैणु)०07 
(7८४पए७०ए (7०७, ऐटण ४072, 4926, 5. ! 
. 4 ऐच7',, डिप्ा0ता & 97फ7९लएल, 3४#९०:०: 47607 (ाप्राए ' (70ी5 
3४८७ ४०४४, 947, 9. 4. 
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॥ 
प्र 


थे 


१३० शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(४) “पर्यवेक्षण एक एसी सेवा-गतिविधि है जो शिक्षकों को अपना कार्य -अच्छे 
ढंग से करने में सहायता देती है ।* 

(५) “पर्यवेक्षण करने का अथे शिक्षकों के विकास का समन्वय, उत्प्रेरण तथा 
निर्देशन है । १ 

(६) “पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्‍नति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है । * 

(७) “पर्यवेक्षण उन गतिविधियों का वर्णन करता है जिनका सीधा तथा प्रमुख 
संबंध उन अवस्थाओं का अध्ययन तथा उन्नति करना है जो शिक्षकों तथा बालकों को घेरे 
रहती हैं। ४ 

(८) “उत्तम पर्यवेक्षण, व्यक्तिगत तथा सामान्य समस्याओं के हल के लिए व्यक्तियों 
की ऊर्जा को रचनात्मक विधियों में संलग्न करने की एक प्रक्रिया है। * 

(8) “पर्यवेक्षण उन व्यक्तियों के शिक्षण में उन्‍नति लाने के लिए एक प्रक्रिया 
है जो बालकों के साथ कार्य करते हैं । पर्यवेक्षण, शिक्षकों को अपनी सहायता स्वयं करने के 
लिए एक साधन, तथा उत्प्रेर विकास की एक प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण-कार्य क्रम, एक 
शैक्षणिक विकास है ।”* क्‍ | 

शिक्षा-पर्यवेक्षण की इन उपर्युक्त परिभाषाओं में उत्प्रेरर विकास, शिक्षकों की सहा- 
यक प्रकिया, शिक्षण-सुधार तथा विकास, शिक्षण में सहायता, शिक्षकों की शक्ति को विक- 
सित कंरना, शिक्षकों की समस्याओं का हल, सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन आदि के 
रूप तथा अर्थ में ही शिक्षा-पर्यवेक्षण को मान्य किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा- 
संगठन (7ए.४.४.) के प्राथमिक शाला-आचार्यों के विभाग ने शिक्षा-पर्यवेक्षण को (१) 
शिक्षण की कुशलता तथा बच्चों की आवश्यकताओं का ज्ञान करने हेतु सीखने की स्थितियों 
का मूल्यांकन, (२) शिक्षकों के शिक्षण-सुधार, बच्चों की जाँच तथा उनके मापन, सहायक 
सामग्री के निर्माण में सहायक प्राविधिक सेवा, (३) पाठ्यक्रम-सुधार तथा निर्माण के लिए 
शोध, एवं (४) शिक्षकों का व्यावसायिक नेतृत्व एवं सहयोग, माना है । द द 
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अमेरिका के प्राथमिक शाला-प्राचार्यों के विभाग द्वारा विकसित शिक्षा-पर्यवेक्षण की 
परिभाषा में शिक्षा-पयंवेक्षण के सभी प्रमुख पक्षों का समावेश हो जाता है । वतंम 
शिक्षा-पर्यवेक्षण का यही अर्थ मान्य किया जाता है। वास्तव में उत्तम तथा प्रभावी शिक्षा- 
प्रयंवेक्षण, शिक्षकों को बालकों को समझने, शिक्षण-सामग्री का विकास करने, प्राद्यक्रम 
सुधा रने, व्यावसायिक नेतृत्व तथा सहयोग प्रदान करने वाला होना चाहिये। इस रूप में 
शिक्षा-पर्यवेक्षण की निम्नलिखित परिभाषा की जा सकती है। 

'शिक्षा-पर्यवेक्षण वह प्राविधिक सेवा है जो शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक 
कुशलता वृद्धि के लिए उचित व्यावसाथिक नेतृत्व तथा सहयोग प्रदान करती है, शिक्षण- 
स्तर को उच्च बताने हेतु उन्हें पाठयक्रम-सुधार के साधनों से परिचित कराती है, एवं अपने 
छात्रों को और अच्छी तरह समझने, शिक्षण-सामग्री निर्माण करने, शिक्षण-विधियों का. 
विकास करने, उचित मूल्यांकन-विधियों का उपयोग करने आदि के कौशल-विकास में 
सहायक होती है । इस दृष्टि से शिक्षा-पर्यवेक्षण एक लोकतंत्रीय तथा सहयोगी प्रक्रिया है 
जिसमें शिक्षण-स्तर को उच्च बनाने हेतु शिक्षक, पर्यवेक्षण तथा बालक सभी हिल-मिल कर 
काय करते हैं । 


शिक्षा-पयवेक्षण के लोकतंत्रीय स्वरूप में बार, बर्टन तथा ब्ुकनेर ने शिक्षा-पर्यवेक्षण 
को एक नेतृत्व माना है जो अपने समह में सहयोगी ढंग से नेत॒त्व विकसित करता है । 
इस प्रकार का नेतृत्व (१) शक्षणिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन उ्ननकी पृष्ठभूमि में 
करता है, (२) शिक्षण-स्थितियों को निश्चित करता है जिससे बालक के उचित विकास 
का ज्ञान हो सके, (३) शिक्षण तथा सीखने की स्थितियों की उन्नति करता है, तथा (४) 
उद्देश्यों, शिक्षण-विधियों तथा पयंवेक्षण की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। ब्रिगूस 
तथा जस्टमेन के अनुसार शिक्षा-पर्यवेक्षण, उद्देश्य-आधारित है। उन्होंने शिक्षण तथा पय॑- 
वेक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा-पर्यवेक्षण का स्वरूप विकसित किया है। 


आजकल शिक्षा-पर्यवेक्षण को मानवीय संबंधों के रूप में मान्यता देन की प्रवत्ति 
परिलक्षित हो रही है। मानवीय संबंधों को बल देने वाला शिक्षा-पयंवेक्षण, भावनात्मक 
वातावरण निर्माण पर अधिक बल देता है। इस भावनात्मक वातावरण में शिक्षकगण 
आनन्द तथा प्रभावी ढंग से कार्यरत रहते हैं। वाइल्स किम्बॉल ने इस प्रकार के शिक्षा- 
पर्यवेक्षण को उपयोगी माना है । जेन फ्ेन्सेथ ने भी इस प्रकार के शिक्षा-पर्यवेक्षण के संबंध 
में विवेचना करते हुए लिखा है :8पएुल्स्शंड्ंठय आण्पोत ८0प्ी०प४८ ४0 2 ९तृपट७- 
प0ा04दों ए7087477 पंप डपणं। 8 छ4ए प्राढा प6 वृपदा।ए ० रंग छय 96 ्राए/0ए०त 
96८७..४८ ० 7/.?7 इस प्रकार शिक्षा-पर्यवेक्षण ऐसा होना चाहिये जिससे शैक्षणिक कार्यक्रम 
जीवन-स्तर को उच्च बनाये । पे 
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अर्थ को स्पष्ट करने के प्रयास किये गये हैं। शिक्षा-पर्यवेक्षण के व्यावहारिक स्वरूप के संबंध 
में शिक्षा-प् वेक्षकों के कार्य, विधियों, शिक्षकों तथा प्रशासकों की राय आदि के आधार पर 
शिक्षा-पर्यवेक्षण का अर्थ निश्चित किया गया जिससे ज्ञात होता है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का 
कार्य (१) वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम का संरक्षण करना, तथा (२) इस कार्यक्रम में उचित 
विकास एवं उन्नति करना भी है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का कोई एक अर्थ निश्चित करना कठिन 

है। परन्तु एक तथ्य इन सभी प्रकार की विभिन्‍न परिभाषाओं में विद्यमान है--शिक्षण 

उन्‍नति करना । शिक्षा-पयवेक्षण के अन्तर्गत शिक्षण के सभी पक्ष सम्मिलित हैं तथा 

शिक्षण के सभी क्षेत्रों में विकास करने तथा शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों के विकास से 
शिक्षा-पर्यवेक्षण का संबंध रहता है। 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के उद्देश्य 


शिक्षा-पर्यवेक्षण का क्षेत्र शिक्षा के समान ही अत्यन्त विस्तत है। अतः शिक्षा-पर्यवेक्षण 
के उद्देश्य भी अधिक हैं । इन सभी उद्देश्यों की चर्चा यहाँ तो नहीं की जा सकती है परन्तु 
प्रमुख उद्देश्यों पर विचार करना उपयुक्त होगा । शिक्षा-पर्यवेक्षण के उद्देश्यों के आधार पर 
संगठित करने के लिए ब्रिग्स तथा जस्टमेन ने बहुत बल दिया है। इन्होंने शिक्षा-पर्यवेक्षण 
के उद्देश्यों की विवेचना की है। इस विवेचना से शिक्षा पयंवेक्षण के उद्देश्यों के संबंध में 
निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं 


(१) शिक्षा के उद्देश्यों, उपलब्धियों आदि को अधिक स्पष्टता से समझने में 
... शिक्षकों की सहायता करना । 
' (२) शिक्षकों को शाला के छात्रों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं से सुपरिचित 
कराना। साथ ही साथ इन आवश्यकताओं की पूति तथा समस्याओं को 
हल करने हेतु शिक्षकों में आवश्यक कौशलों का विकास करनां। . 
(३) शिक्षकों को प्रभावी तथा सहयोगी समूह में ससंगठित करना जिससे वे 
.. हिल-मिल कर अपने शिक्षण-उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें । 


(४) शिक्षकों की शिक्षण-क्षमता और कौशल में समुचित विकास करना । 


. (५) शिक्षको को शिक्षण तथा बाल-विकास की नवीन'.विधियों से प्ररिचिंत 
कराना । द 


. (६) सीखने की प्रक्रिया में आने वाली बालकों की कठिनाइयों का. शिक्षकों 
को ज्ञान कराना तथा बालकों को अधिक सगमता से सिखाने की विधियों 


से परिचित कराना। शिक्षकों को बालकों की कठिनाइयाँ हल करने के 
ग्य बनाना । 


(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 
(१२) 


(१३) 
(१४) 
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शिक्षकों की योग्यताओं तथा क्षमताओं का ज्ञान करके उन्हें उसी प्रकार 
के कार्य सौंपना । 

शिक्षकों को सतत्‌ उन्नति करते रहने की प्रेरणा देना । 

नवीन शिक्षकों को शाला के कार्यों से परिचित कराना तथा उन्हें शाला- 
वातावरण में ठीक से व्यवस्थित एवं स्मंजित होने में आवश्यक सहायता 
देना । 

शिक्षकों, शाला तथा समाज के संबंधों के विकास में सहायक होना । 
समस्यात्मक छात्रों की समस्याओं को समझने, उन्हें हल करने तथा अन्य 
सुधारात्मक कार्य करने की प्रेरणा शिक्षकों को देना । 

शाला तथा उनके कर्ंचारियों को समाज में हो रही अनुचित आलोचना 
से बचाना । 

शाला की समस्याओं के हल हेतु समाज को प्रेरणा देना । 

निश्चित किये गये आदर्शों तथा उद्देश्यों तक छात्रों के विकास की पृष्ठभूमि 
में, शिक्षकों का उचित मूल्यांकन करना । 


उपर्युक्त दर्शाये गये उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का उद्देश्य 
शिक्षण के सभी क्षेत्रों में समुचित उन्‍नति करने हेतु शिक्षकों के कौशल की वृद्धि करना है। 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का उद्देश्यं शिक्षा-क्षेत्र में कायरत सभी 
व्यक्तियों की शेक्षणिक गतिविधियों को प्रभावी तथा समुचित बनाने की योजनाओं का विकास 
करना है, जिससे वे. अपनी रचनात्मक क्षमताओं तथा मौलिकता का समुचित उपयोग 


कर सर्के। 


अध्याय श५ 


शिक्षा-पर्यवेक्ष प के सिद्धार. 


. शिक्षा-पर्यवेक्षण के महत्व को अब बहुत अधिक स्वीकार किया जाने 'लगा है। अतः 
स्वाभाविक ही है कि इसके सिद्धान्तों को भी मान्यता मिलतीं जा रहीं है। हापर महोदय 
का कथन है-- पर्यवेक्षण एक कला है, इसे निश्चित सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर ही कार्या- 
न्ब्रिल किया जा सकता है। पर्यवेक्षण की सफलता के निमित्त, शिक्षकों तथा बालकों को पय- 
वेक्षण के मुख्य सिद्धान्तों से अब्रगत कराना आवश्यक है ।” शिक्षा-पर्यवेक्षण के सिद्धान्त 
प्रारम्भ में सामान्य तथ्यों तथा कथनों के आधार पर ही संगठित एवं विकसित किये गये 
थे | उस समय पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण में अन्तर नहीं माना जाता था । बीसवीं सदी के. प्रथम 
चरण में शिक्ष-पयवेक्षण में रुचि लेने वाले सभी विद्वानों ने इसके सिद्धान्तों के विकास पर बल 
दिया । इनमें से बार तथा बटन ( १६२६), अेयर तथा बार ( १६२८), केट (६ ४६८) (१९३०), 
पर्यवेक्षक तथा शिक्षा संचालकों का विभागः (१६३०), अधीक्षकों का विभाग. (१६३० ), 
जिस्ट (१६३४), फास्टर (१६३६) तथा लेविस और लेप्स (१६९४६) आदि नें शिक्षा- 
परयंवेक्षण के सिद्धान्तों का स्वरूप प्रस्तुत किया । इन सभी विद्धानों ने शिक्षा-पर्यवेक्षण के 
सिद्धान्तों के विकास पर बल दिया तथा यह कहना अत्यन्त कठिन है कि इनमें से किन विद्वानों 
के द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों ने शिक्षा-पयंवेक्षण को अधिक प्रभावित किया है। 


सन्‌ १६३० में अमेरिका के पयवेक्षक तथा शिक्षा संचालक विभाग ने शिक्षा-पर्यवेक्षण 
तथा नेंतृत्व के निम्नलिखित सिद्धान्त निरूपित किये--(१) दाशंनिक (२) रचनात्मक 
(३) सहकारी (४) वेज्ञानिक, तथा (५) प्रभावपूर्ण । इसके बाद जिन विद्वानों ने भी शिक्षा- 
पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों की विवेचना की है या शिक्षा-पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों का विकास किया 
है, उन्होंने पर्यवेक्षक तथा शिक्षा-संचालक विभाग द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तों को आधार- 
भूत माना है। इतना ही नहीं सभी ने अपने सिद्धान्तों को इन्हीं के आधार पर विकसित 


किया है। बार, बटंन तथा बकनर ने सन्‌ १६३८ में शिक्षा-पर्यवेक्षण के निम्नलिखित सिद्धान्तों 
का विकास किया :* 
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'शिक्षा-पर्य वेक्षण के सिद्धान्त १३५ 


(१) 'पर्यवेक्षण सद्घान्तिक रूप से ठोस हो 


(अ) पयवेक्षण उच्चतम मूल्यों, उद्देश्यों, कथा नीतियों के प्रति सजग हो; विशेषत 
औचित्य के दृष्टिकोण से । 

(ब) सत्यता की दृष्टि से पर्यवेक्षण यथाथवा तथा नियम्र के प्रति च्जग रहे । 

(स) पयंवेक्षण विश्व के विकासवादी विचार के प्रति सजग हो जिससे वस्तुओं 
तथा विधियों का, परिवर्तित हो रहे मूल्यों, उद्देश्यों तथा नीतियों की पृष्ठ- 
भूमि में पुनर्मूल्‍यांकन हो सके ३ 


(२) पर्यवेक्षण वेज्ञानिक हो 
(अभ) अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की ग्रतिविधियों के अध्ययन 
करने, उन्नत करने तथा मूल्यांकन करने .के लिंह व्यवस्थित, विवेकपूर्ग 
तथा क्रमबद्ध विधियों का उपयोग किया जईये। अपने स्थरयं के अध्ययंन 
के लिए भी इन्हीं विधियों का उपयोग किया जाय । 
(ब) पयंवेक्षण में वस्तुनिष्ठ, अधिक दक्षतापूर्ण, अधिंक विधिवत तथा व्यवस्थित 
विधियों का उपयोग किया जाये। 


(३) पर्यवक्षण लोकतंत्रीय हो 


(भ) पर्यवेक्षण व्यक्तित्व का आदर 'तंथा विभिम्त जों का आदर करे तथा 
प्रत्येक के उच्चतम विकास कें प्रयास करें। 

(ब) पर्यवेक्षण सभी को सहयोग देने तथा आंमैंगित कर सहभागी होने के 
अधिकतम अवसर प्रदान करे। 

(स) पर्यवेक्षण जहाँ तथा जैसे भी सम्भव हो <प्रभुर्त के स्थान में नेतृत्व को 
काम में लाये । प्रभुत्व जहाँ आवश्यक हो, सम्हें-नियोजना से उद्भूत॑ हो 
तथा समूह के कल्याण के लिए ही प्रयक्त 'ही | 


(४) पर्यवक्षण रचनात्मक हो 
(अ) पयंवेक्षण अन्तन्निहिंत शक्तियों का बौँघें करानेवाला हो। इसे मौलिकता 
के उपयोग तथा विलक्षण सहयोंगे के विंकॉस केंजेबैसरों को प्रदांन करना 
चाहिये । 
(ब) पयंवेक्षण वातावरण को निर्मित कर स्वरूप देंनेतॉलां होना चाहिये । 
इन सिद्धान्तों के विकास के अतिरिक्त अनेक शिक्षाविं ने शिक्षा-परयवेक्षण के 


सिद्धान्तों के महत्व को प्रतिपादित . किया है। इसमें कोलमन (2५८४ंमए७7 ), सोर्ट, सीयसे, 
पिटनगर, मिलर, स्वाल्डिग, रोरर आदि प्रमुख हैं ।शिक्षा-प्रशासेत में चिं ढैंने वाले अनेक विद्वान 


१३६ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


शिक्षा-पर्यवेक्षण को वित्त-पर्यवेक्षण, शाला-भवन-पर्यवेक्षण आदि के समान पयवेक्षण क्रा एक 
भेद ही मानते हैं । पिटनगर महोदय का कथन है--“पर्य वेक्षण अनेक प्रकार का होता है जिसमें 
शिक्षण से संबंधित पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है तथा प्रशासन इन सभी से संबंधित है ।”* 
रोरर ने पयवेक्षण तथा प्रशासन के संबंधों के आधार पर शिक्षा-पयवक्षण के 
सिद्धान्तों का विस्तृत विकास किया तथा इन्हें निम्नानुसार सामान्य शीषकों में श्रेणी बद्ध 


भी किया 
द (१) पर्यवेक्षण प्रशासन का एक कार्य है तथा इसके अधीन भी । 
(२) प्रशासन पयवेक्षण के अन्तगंत है । 
(३) पयंवेक्षण तथा प्रशासन दो विभिन्न तथा अलग काय हैं। 

(४) पयंवेक्षण तथा प्रशाप्तन शिक्षा के संबंधित, समन्वित पूरक काये हैं । 

रोरर ने लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण पर डाक्ट्रेट के लिए शोध-कार्य किया. जो सन्‌ १९४२ 
में प्रकाशित हुआ । इसमें उसने शिक्षा-पर्यवेक्षण के अनेक सिद्धान्तों को श्रेणीबद्ध किया है 
जो निम्नानार है: 


(१) पर्यवेक्षण के स्वरूप संबंधी सिद्धान्त 


(अ) पयवेक्षण कु प्रशासन से,संबंध | . 
(ब) पर्यवेक्षण एक प्रकार का शिक्षण । 

_(स.) पर्यवेक्षण में सामाजिक सिद्धान्त का समावेश |. 
(द) पयवक्षण क/वर॑ज्ञानिक पक्ष। 
(इ) पयवक्षण कई रचनात्मक पक्ष । 
(उ) प्रयवेक्षण दा दाशंनिक पक्ष। 
(ऊ ) परय्यवेक्षण था व्यावसायिक पक्ष । 


(२) पर्यवेक्षण के उद्देश्य से संबंधित सिद्धान्त 


(अ) पयवेक्षण तथा छात्र-विकास। 

(ब) पयवक्षण व्था शिक्षक-विकास । 

(स) पर्यवेक्षणथा स्टाफ को सहायता । 

(द) पर्यवेक्षणतथा शिक्षण की सीधी उन्‍नति। 
.. (इ) परयक्रेक्षण कथा वातावरण की रचना | 

(3) पयवक्षणथ्षा शैक्षणिक प्रथासों का समन्वय । 
| (ऊ ) प्रयवक्षणतथा नैतिक उत्थान । 

(क) परय्यवेक्षणत्रथा प्रशासनीय नीति । 
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शिक्षा-पयं वेक्षण के सिद्धान्त १३७ 


(२) पर्यवेक्षण की व्यवस्था संबंधी सिद्धान्त 


. (अ) बाह्य व्यवस्था 
(१) उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण । 
(२) प्रभत्व के क्रम का निर्धारण । 
(३) प्रभृत्व सौंपना । द 
(४) निश्चित कार्य-वितरण तथा कतंब्यों की जाँच । 


(ब) आन्तरिक व्यवस्था 
(१) सहयोग की सुविधा । 
(२) क्रियाल्वय का लचीलापन। 
(२) शक्षणिक उपलब्धियों का समन्वय । 
(४) प्रक्रिया तथा भावना में लोकतंत्र । 


(४) पर्यवेक्षण-प्रक्रिया या विधि संबंधी सिद्धान्त 


(१) पयंवेक्ष ण-नियोजन संबंधी सिद्धान्त। 

(२) पर्यंवेक्षण-नियोजनाओं के क्रियान्वय संबंधी सिद्धान्त । 

६३) पर्यवेक्षण के मूल्यांकन संबंधी सिद्धान्त । हि द 

पर के द्वारा विकसित उपयुक्त सिद्धाततों की और दूत तवात करने से स्कच्ट होता ह्तफ 
है कि रोरर ने पर्यवेक्षण के स्वरूप, उद्देश्यों, व्यवस्था, तथा विश सभी पक्षों के संबंध में: 
समुचित सिद्धान्त विकसित किये हैं। 

पेकहम ने भी सन्‌ १९४८ में पर्यवेक्षण के गहन एवं विस्कृत अध्ययन के आधार पर 
अनेक सिद्धान्तों का विकास किया जो निम्न क्षेत्रों से संबंधित है"-(१) सहयोग (२ ) 
नेतृत्व (३) निधौजना (४) समन्वय (१) रचनात्मकता (६) ज्चीलापन (७) सहानु- 
भूति (८) सामुदायिक पुनर्गठन (६) वस्तुनिष्ठता (8० ें मूल्यांकन पेकहम ने इन, सभी 
क्षेत्रों के लिए आवश्यक अलग अलग ज्ञान, कत्तंव्य, श्रशासती य अश्यास तथा. कार्यविधियाँ 
भी व्यवस्थित कीं। रोरर तथा पेकहम के अध्ययनों के लि कृष प्राय: समान हीं थे। परन्तु 
दोनों का पय वे क्षण के क्षेत्र में अपना-अपना मोलिकू योगुदुन है । रोरर का प्रमूख उद्देश्य 
लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण के लिये आधारभूत ठोस दर्शन विकसित करना था । परन्तु पेकहम का 
उद्देश्य, प्वेक्षण के प्रमुख सिद्धान्तों को स्पष्ट करना तथा उन्हें कार्यान्वित करने हेत्‌ महत्व- 
पूर्ण गतिविधियाँ तथा रीतियाँ विकसित करना था। 

ब्रिस्स तथा जस्टमेन ने पर्यवेक्षण के तीन प्रमुख सिद्धान्त. (१) सहकारिता, (२) 
लचीलापन (३) प्रभावी तथा उत्साहवधेक--को उपयोगी तथा क्षवश्यक माना है। उनका 
विचार है कि इन सिद्धान्तों के अनुसार पयवेक्षणः्कार्य व्यवस्थित तुँधां प्रभावी बनाया जा 
सकता है। 















१३८ शिक्षा-प्रशासत एवं पर्यवेक्षण 


आजकल पर्यवेक्षण-सिद्धान्तों के उपयोग पर सभी शिक्षा-विद्‌ बल देते हैं-। इस 
प्रकार शिक्षा-पर्यवेक्षण के क्षेत्र में प्यवेक्षण-सिद्धान्तों की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। हार्पर 
महोदय का विचार है कि “पर्यवेक्षण में सतत्‌ नवीन सिद्धान्तों का निर्माण हो रहा है। अतः 
व्यवसाय की पुनर॑चना तथा पुर्नवकास के आधार पर ही पर्यवेक्षण करना उचित है। इसी 
आधार पर अच्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना संम्भव है।' 


शिक्षा-पर्य वेक्षण-सिद्धान्तों की कार्यान्विति 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों की समुचित कार्यान्विति के लिए यह आवश्यक है कि 
इन सिद्धान्तों तथा रीतियों ('«८कएं"४०४) की समझा जाये तथा इनके आपसी संबंधों 
पर भी विचार किया जाये । पर्यवेक्षक तथा.शिक्षकों के व्यक्तित्व, रुचि-अरुचि आदि का भी 
प्रभाव इन सिद्धान्तों. की कार्यान्विति पर पड़ता है। शक्षणिक पर्यवेक्षण पर प्रशासनीय नीतियों 
का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। अलः यह उपयोगी होगा कि पर्यवेक्षण-सिद्धान्तों पर 
विचार करने के बाद शिक्षा-पर्यवेक्षण की रीतियों, पर्यवेक्षक तथा शिक्षक की व्यक्तिगत 
रुचि-अरुचि तथा प्रशासनीय नीतियों पर भी विचार किया जाये । 

| 
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शिक्षा-पर्यवेक्षण की रीतियों का आधार सिद्धान्त ही होते हैं। आवश्यकंता इस बात ह 
हु “क् रूती है कि शिक्षा-ययत शा के सिद्धान्त तथा पर स्षक्त क्षो इस प्रकार संबंधित किया जाये 
कि कार्य. सुब्यवस्थित रूपड से 'चले । रीतियाँ व्यावहारिक तथा कार्याज्वयन में सरल होती 
हैं। अतः अनेक शिक्षानविद्‌, शिक्षा-पर्यवेक्षण-रीतियों को सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक 
उपयोगी समझते हैं | रीति एक विधि ही है जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है। 
यह विधि किसी कारये. की - सम्पन्तता के लिये अति आवश्यक रहती है। परन्तु विधि, 
सिद्धान्त पर ही आधारित होनी चाहिये। प्रायः सभी शिक्षा-विद्‌ जो शिक्षा-पर्यवेक्षण 
में रुचि रखते हैं, इसमें।एक मत हैं कि शिक्षा-पर्यवेक्षण के सिद्धान्त तथा पर्यवेक्षण- 
रीतियों के मार्गदर्शन करने वाले होने चाहिये । बार, बर्टन तथा ब्रुकनेर का कथन है कि 
“सिद्धान्त”; विचार, आधारभूत गधारभूत सत्य तथा सामान्यतः मान्य सिद्धान्त के मार्गदर्शक हैं जो 
हमें एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। ब्रिग्स तथा जस्टमेन 
के भी प्रायः यही विचार हे । इनका विचार है कि किसी समस्या का हल, मूलभूत सिद्धान्त 
तथा उनके उचित क्रिस्ना्दयन पर प्िभंर रहता है । रीतियाँ, सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में 
सहायक होती हैं । हा हे 
परन्तु शिक्षा-पर्यवेक्षण' के क्षेत्र में, रीतियों के उपयोग में प्रमुख कठिनाई यह है कि 
कोई भी दो शेक्षणिक: स्थिर स्थितियाँ समान नहीं होतीं। आन्तरिक तथा वातावरण से संबंधित 
स्थितियाँ विभिन्‍न होती हूँ ये समथ. के,खाथ-साथ प्रत्येक शिक्षक के साथ भिन्‍न ही रहती 
- हैं। किसी एक स्थिति में जो रीति, सफल तथा उपयोगी सिद्ध होती है, किसी अन्य स्थिति में 
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वह सफल नहीं होती । अतः शिक्षा-पर्यवेक्षण-रीतियों का चुनाव शिक्षण तथा परय्यवेक्षण के 
मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप ही करना चाहिये । ऐसा व करने पर परय्यवेक्षण सुनियोजित 
तथा विधिवत नहीं होगा । 

दूसरी कठिनाई, जो शिक्षा-पर्यवेक्ष ण-रीतियों के साथ पायी जाती है, वह यह है कि 
किसी रीति का क्रियान्वयन अन्य रीति के विकास में पृर्णत: बाधक न भी हो तो भी मार्गं 
अवरुद्ध तो कर ही देता है। अतः यदि पर्यवेक्षक रचनात्मक प्रवृत्ति का न हो या सतत रचना- 
त्मक रूप से विचार न करे तो वह रूढ़िवादी बन जाता है। 


रीतियों का उपयोग, क्रियान्वित की जा रही विधियों के उचित मल्यांकन में भी 
बाधक होता हैं क्योंकि किसी भी रीति का अन्धान्‌करण यह प्रदर्शित करता है कि रीति 
के पालन को उपलब्धियों से अधिक महत्व दिया जा रहा है। इससे यह भी ज्ञात होता 
है कि मूल्यांकन-प्रकिया अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । फलस्वरूप वस्तुनिष्ठ वेज्ञानिक मूल्यांकन 
नहीं हो पाता है। 

परन्तु इन कठिनाइयों का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण की रीतियाँ उपयोगी 
नहीं हैं। शिक्षा-पर्यवेक्षण की रीतियाँ जिन्हें कुशल पर्यवेक्षकों ने विकसित किया है, समुचित 
रूप से महत्वपूर्ण हैं । शिक्षा-पर्यवेक्षण एक तकनीकी कार्य है जो लम्बे अनुभव तथा विशिष्ट 
प्रशिक्षण की अपेक्षा रखता है। अतः उद्देश्यों को निश्चित करने तथा उपयोगी एवं प्रभावी 
विधियों के उपयोग के लिए, सिद्धान्तों तथा रीतियों का उचित सम्मिश्रण अत्यन्त आवश्यक 
हैं। फ्रेड सी० अयर (2४०) का कथन है कि “न तो सिद्धान्त और न ही रीति, अपने 
आप प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं वरन्‌ इनमें सतत्‌ आदान-प्रदान होता रहता है जो 
न केवल किसी कार्य की सफलता निश्चित करता है वरन्‌ क्रमशः सिद्धान्तों तथा रीतियों के 
चुनाव तथा क्रियान्वयन को उन्नत बनाता है । * 


व्यक्तिगत रुचि-अरुचि 


पर्यवेक्षक की व्यक्तिगत रुचि-अरुचि तथा मनोवृत्ति का भी बहुत अधिक प्रभाव 
पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों के निर्वाह पर पड़ता है। पयवेक्षक की दृढ़ता, किसी बात की ओर 
विशेष झुकाव, कोई विशेष योग्यता या कमजोरी आदि सभी, पय्यवेक्षण सिद्धान्तों के क्रियान्वयन 
को प्रभावित करते हैं । सामान्यतः पर्यवेक्षक उन्हीं रीतियों, रुढ़ियों तथा सिद्धान्तों को 
मान्यता देते हैं जिन्हें उनके पूर्वे-कार्यकर्त्ता देते रहे हैं। अतः पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण 
"का अभाव रहता है तथा वह संकीर्ण, जटिल एवं अनुपयुक्त सिद्ध होता है। पर्यवेक्षण को 
शिक्षा के सिद्धान्तों, दर्शन, समय तथा समाज की स्थितियों आदि के अनुकूल बनाने के लिये 
यह आवश्यक है कि पयवेक्षक, व्यक्तिगत रुचि-अरुचि, सुख तथा आनन्द के स्तर से ऊँचा 
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उठकर पर्यवेक्षण-सिद्धान्तों तथा रीतियों के अनुरूप कार्य करे। अनेक पर्यवेक्षक ऐसे उदार 
तथा स्वतंत्र-वत्ति के होते हैं कि वे प्रगति के उत्साह के कारण अनेक महत्वपूण पयवेक्षण- 
सिद्धान्तों की उपेक्षा कर जाते हैं। कभी कभी पर्यवेक्षक में वास्तविक स्थिति के अनुकल 
सिद्धान्तों के चयन तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने की क्षमताओं का अभाव रहता है। 
कभी कभी पर्यवेक्षक तीत्र कटु आलोचनात्मक तथा ध्वंसात्मक वृत्तियों से प्रभावित रहते हैं। 
फलस्वरूप पर्यवेक्षण, प्रेरणाप्रद तथा कल्याणकारी नहीं हो पाता है। इन सभी प्रकार की 
स्थितियों में पर्यवेक्षण उचित ढंग से नहीं हो पाता है। निष्पक्ष तथा उचित परययवेक्षण के लिए 
यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक किसी विशेष मनोवृत्ति से प्रभावित न हो । 

मानव स्वभाव से व्यक्तिगत उद्देश्य तथा रुचि-अरुचि को सर्वथा अलग करना तो 
सम्भव नहीं है परन्तु पर्यवेक्षण की नियोजना तथा क्रियान्वयन, इस प्रकार व्यवस्थित किये 
जा सकते हैं कि इन व्यक्तिगत रुचि-अरुचियों तथा मनोवृत्तियों के होते हुए भी पर्यवेक्षण के 
मान्य सिद्धान्तों के अनुकूल कार्य किया जा सके । इसके लिए मानवीय उत्प्रेरणाओं तथा व्यक्ति 
गत मनोवत्तियों का ज्ञान पर्यवेक्षक को कराना आवश्यक है । उचित अनुभव तथा प्रशिक्षण भी 
इसमें समचित रूप से सहायक हो सकते हैं । अत: यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक, व्यक्तिनिष्ठ 
पर्यवेक्षण न करके, आत्म-संयम, संतुलन, नेतृत्व, विचार-गाम्भीय, बुद्धिमत्ता, दुरदर्शिता, 
सहानुभूति आदि मानवीय गणों को अपने में विकसित करने के प्रयास करे । इन गुणों की 
सहायता तथा पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों के ज्ञान से वस्तुनिष्ठ, प्रभावी, तथा उपयोगी पर्यवेक्षण 
सम्भव हो सकेगा । 


प्रशासनीय नीति 
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४४४८ 9०४००.7 अयर महोदय का यह कथन महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षण-सिद्धान्तों के 
उचित निर्वाह में प्रशासनीय नीति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। परन्तु सामान्यतः प्रशास- 
नीय नीति का विचार शैक्षणिक पयंवेक्षण के संबंध में कम ही किया जाता है। यहाँ प्रशास- 
नीय नीति से तात्पययं उन नियमों, सिद्धान्तों तथा कारयविधियों से है जिन्हें शाला-प्रशासक 
शिक्षा-कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु अपनाते हैं। सीयर्स महोदय का विचार है कि शालाओं के 
चलाने में प्रशासनीय नीति-व्यवस्था, स्थांयित्व, क्रमबद्धता, स्पष्ट उद्देश्यों, सुरक्षात्मक भावना 
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आदि के विकास हेतु आवश्यक है।* शाला में कार्य-निरन्तरता, सुव्यवस्था, सुरक्षा, कार्य 
हेतु, उद्देश्य स्पष्टता आदि की दृष्टि से प्रशासनीय नीतियाँ आवश्यक रहती हैं। प्रशासनीय 
नीतियों में सिद्धान्त होते हैं तथा इनके माध्यम से ऐसी कार्य विधियाँ विकसित होती हैं जो 
कार्यों तथा निर्णयों का मार्गदर्शक बनती हैं । अतः प्रशासनीय नीति चाहे वह सबल हो या 
कमजोर, स्थिर हो या अस्थिर, निरन्तरता वाली हो या अस्थायी, लोकतंत्रीय हो या अधि- 
नायकवादी, उसमें कुछ न कुछ सिद्धान्त होते हैं तथा उसमें ऐसी कार्यविधियाँ रहती हैं जो 
परयवेक्षक के कार्यों और निर्णयों को केवल प्रभावित ही नहीं करतीं, वरन्‌ उनका आधार 
बनती हैं। 

इस दृष्टि से प्रशासनीय नीति शैक्षणिक पर्यवेक्षण के लिये आवश्यक है। एक उदाहरण 
से यह स्पष्ट हो सकेगा। रचनात्मक सिद्धान्त महत्वपूर्ण है। परन्तु यदि परयवेक्षक स्थिर 
पाठ्यक्रम तथा निश्चित शिक्षण-विधियों के अपनाने तथा उपयोग पर बल देता है तब इस 
उपयोगी सिद्धान्त का क्रियान्वयन सम्भव नहीं है। अतः इस रचनात्मकता के सिद्धान्त के 
उचित पालन तथा क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि पयवेक्षण शिक्षकों को शिक्षण-विधियों 
तथा पाठ्यक्रम संबंधी प्रयोग करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
प्रशासनीय नीति शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। शाला के शिक्षण को रचनात्मक, 
स्वतंत्र, लोकतंत्रीय तथा उपयोगी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशासन अपनी पये- 
वेक्षण-नीति को संकीणंता तथा व्यक्तिगत प्रभावों से मुक्त, व्यापक तथा वस्तुनिष्ठ बनाये। 
पयेवेक्षण संबंधी प्रशासनीय नीति, सम्पूर्ण शाला के सैद्धान्तिक तथा शैक्षणिक निर्णयों, उद्देश्यों, 
नियमों तथा इच्छाओं के अनुरूप एवं इनकी समुचित अभिव्यक्ति करने वाली होनी 
चाहिये । 

प्रशासनीय नीति पर्यवेक्षण के उद्देश्य, सिद्धान्त, क्रियान्वयन आदि सभी को प्रभावित 
करती है । अतः यह आवश्यक है कि प्रशासनीय नीति उचित तथा परय्यवेक्षण के मान्य 
सिद्धान्तों और रीतियों के आधारों पर विकसित की जाये । इसके अभाव में उचित परयंवक्षण 
सम्भव ही नहीं होगा । प्रशासनीय नीति, शाला के शिक्षण तथा व्यवस्था को उन्‍नत तथा 
परिष्कृत करने वाली ही होंनी चाहिये। प्रशासनीय नीति यदि कठोर तथा संकीर्ण होगी तो 
नेतृत्व के विकास में बाधा तथा नवीन अ्रयोगों के प्रति उदासीनता तथा निरुत्साह उत्पन्न 
करेगी । रचनात्मक क्रियाओं को यह सन्देह तथा संशय से देखेंगी । ऐसी नीति से शाला- 
शिक्षकों की योग्यता, विलक्षण प्रतिभा, ज्ञान तथा शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो सकेगा। 
फलस्वरूप रुढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे। सृजना- 
त्मकता के विकास तथा संवद्धन में ऐसी नीति बाधक ही रहती है। 

अतः यह आवश्यक है कि प्रशासनीय नीति लोकतंत्रीय, लचीली तथा स्वतंत्रता को 
प्रोत्साहन देने वाली हो | इस प्रकार की प्रशासनीय नीति मुक्त-प्रयोग, स्वरथ-सृजन, उदार- 
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१४२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


दृष्टिकोण, पर्याप्त उत्साह तथा बानद का विकास करती हैं। ऐसी नीति द्वारा ही नवीन 
परिवत॑नों की संभावना हो सकती है। इस नीति के अन्तर्गत शालाओं में नूतन प्रयोग, परिवर्तन 
तथा विकास स्वतंत्र रूप से चल सकेंगे । शिक्षक, शिक्षण-विधियों तथा पाद्यक्रम संबंधी 
नवीन प्रयोग तथा परिवर्तंत कर सकेंगे जिससे शिक्षण उन्नत तथा प्रभावी होगा । 

इस तरह हम देखते हैं कि कठोर, रूढ़िवादी या लोकतंत्रीय उदार प्रशासनीय नीति 
शालेय शिक्षण-कार्य-विधियों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। 


शिक्षा-पयं वेक्षण सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में बाधाएँ 


शिक्षा-पर्य वेक्षण के सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयाँ हैं जिन पर विचार 
करना आवश्यक है। वर्तमान संसार तीत्र गति से परिवर्तित हो रहा है । विज्ञान- 
3ेक्नालॉजी, गति तथा परिवर्तन इस संसार की विशेषताएँ हैं । इस परिवर्ततशील विकसित 
हो रहे संसार में स्वभाविक ही है कि मूल्यों तथा सिद्धान्तों में सतत्‌ विकास और उलति 
होती रहे । सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में होने वाली आपसी प्रक्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं से 
सिद्धान्तों का परिष्कार तथा प्रिमार्जन होता है। साथ ही साथ नवीन सिद्धान्तों का निर्माण 
भी होता हैं | शिक्षा-पयवेक्षण के क्षेत्र में भी यही होता है । शिक्षा-पर्यवेक्षण के लचीले 
गत्यात्मक सिद्धान्त वातावरण, अनुभव, शैक्षणिक कार्यविधियों, कार्यक्रमों, मूल्यांकनों आदि 
के परिणामों के आधार पर परिरवातित तथा विकसित होते रहते हैं । 


सिद्धान्तों का चयन 


शिक्षा-पर्य वेक्षण के क्षेत्र में किसी एक ही सिद्धान्त का उपयोग नहीं किया जाता 
है | शैक्षणिक पर्यवेक्षण कार्यक्रम एक से अधिक सिद्धान्तों के आधार पर संगठित होता तथा 
चलता हैं। अतः स्वाभाविक हैं कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण के अनेक सिद्धान्त आपस में एक 
दूसरे पर प्रभावशील हों तथा कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी हों । कभी-कभी यह भी होता है 
कि अनेक सिद्धान्त उचित रूप से संघटित होकर समन्‍्वयात्मक रूप से कार्यशील होते हैं । 
ऐसी स्थितियों में भी यह कहना कठिन है कि इनमें से किस सिद्धान्त का देय और 
कितना महत्व है । हम यह जानते हैं कि सहयोग तथा नेतृत्व के सिद्धान्तों का आपस में 
घनिष्ठ संबंध है तथा ये दोनों एक दूसरे को अत्यधिक प्रभावित करते हैं । परन्तु किसी 
स्थिति-विशेष में इनमें से किस सिद्धान्त का कितना स्थान है, कहना कठिन है । कार्यक्षेत्र 
में हम यह देखते हैं कि अनेक सहयोगी कार्यक्रम उचित नेतृत्व के अभाव में असफल 
'हो जाते हैं । उत्तम नेतृत्व के होने पर भी अनेक कार्यक्रम आपसी सहयोग के अभाव में 
सफल नहीं हो पाते । अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण के विभिन्‍न सिद्धान्त 
आपस में समन्‍्वयात्मक रूप से काये. करें। स्टैनले तथा शो का विचार है कि सिद्धान्तों 
में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। इनमें प्रायोगिक सफलता के आधार पर उन्नति तथा 
. पुनविचार होने की सम्भावनाएँ हमेशा रहती हैं। इसलिए शिक्षा-पर्यवेक्षक को सभी नवीनतम 


शिक्षा-पर्य वेक्षण के सिद्धान्त १४३ 


सिद्धानब्रों का समुचित ज्ञान होना चाहिये | इतना ही नहीं, इन नवीनतम सिद्धान्तों के 
क्रियान्वयन के लिए उपयोगी कारयविधियों से भी इनका परिचय होना आवश्यक हैं। तभी 
शिक्षा-पर्य वेक्षक नवीन सिद्धात्तों का उपयोग प्रभावी रूप से कर सकेगा तथा नवीन एवं 
प्राचीन सिद्धान्तों के संघर्ष को दूर कर सकेगा । 


भेद एवं परस्पर संघर्ष दूर कर समन्वय को स्थापना 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि कुछ सिद्धान्त एक दूसरे 
के विरोधी से रहते हैं। इन विरोधी सिद्धान्तों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाय ? उदा- 
हरण के लिये, शिक्षा-पर्यवेक्षण के नियोजना तथा लचीलेपन के सिद्धान्तों को लें । इन दोनों 
सिद्धान्तों में आपसी विरोध है । शिक्षा-पर्यवेक्षण की पूर्वं-नियोजना का कोई विरोध नहीं 
करेगा । यह आवश्यक भी है । परन्तु स्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तत करना भी कभी- 
कभी आवश्यक हो जाता है । बनेक शिक्षा-पर्यवेक्षक, नियोजना बनाने के बाद उसमें थोड़ा! सा 
भी परिवर्तन नहीं करता चाहते । इस प्रकार संघ प्रारम्भ होता है। इसे दूर करने के लिये 
गहन विश्लेषण तथा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है | यह विश्लेषण तथा मूल्यांकन, 
अनुभव तथा प्राप्त ज्ञान के आधार पर, किया जाना चाहिये तथा व्यक्तिगत रुचि-अरूचि एवं 
ऐच्छिक सोचने-विचारने को इससे दूर रखना चाहिये । ऐसा न करने पर शिक्षा-पर्यवेक्षण 
व्यक्तिनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ नहीं। 


प्रमुख तथा गोण सिद्धान्तों को अलग पहचानना 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के क्षेत्र में एक कठिनाई पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धान्तों को साधारण 
सिद्धान्तों से भलग पहचानना भी है । शिक्षा-साहित्य शिक्षण, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन के 
अनेक सिद्धान्तों से भरा हुआ है | इनमें से सहयोग, रचनात्मकता, नेतृत्व, विकास आदि 
प्रमख सिद्धान्त हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होते हैं। इनके अतिरिक्त 
इनसे कम महत्व के अनेक सिद्धान्त हैं जो शिक्षण-प्रक्रिया के क्रियान्वयन को सरल बनाते हैं । 
शिक्षा-पयं वेक्षण के कार्य को यथोंचित रूप से सम्पन्न कराने में ये कम महत्व के सिद्धान्त 
अत्यन्त सहायक होते हैं । इन सहायक सिद्धान्तों को सहायक ही रहना चाहिये | महान उच्च 
सिद्धान्तों का स्थान ये कम महत्व के सिद्धान्त न लें, इसका ध्यान सतत्‌ रखना आवश्यक है । 
उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण में सहकारिता, सहानुभूति 
नेतृत्व आदि सिद्धान्तों का उपयोग होता है। वेज्ञानिक पर्यवेक्षण में नेतृत्व, वस्तुनिष्ठता, मूल्यांकन 
आदि सिद्धान्तों का उपयोग होता है । इन प्रमुख सिद्धान्तों के साथ-साथ अनेक गौण या कम 
महत्व के सिद्धान्त योजना-निर्माण, पर्यवेक्षण, रचना तथा विकास में सहायक होते हैं। परन्तु 
ऐसा भी हो सकता है कि प्रधान सिद्धान्तों पर अधिक बल देने से गौण सिद्धान्त उपेक्षित 
रह जायें या गौण सिद्धान्तों को अधिक बल देने से प्रधान सिद्धान्त गौण दिखाई देने लगें। अतः 
आवश्यक यह है कि पयंवेक्षक मानसिक दृढ़ता से प्रेमुख सिद्धान्तों का संरक्षण करें तथा 
पर्यवेक्षण-नियोजन में गौण सिद्धान्तों का आवश्यक सहयोग लें। 


१४४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


पयंवेक्षक की सनोवृत्ति 


शिक्षा-पय वेक्षक सामान्यत: अपनी चित्त-वृत्ति या अपनी रुचि के अनुसार पर्यवेक्षण 
करने की ओर झुक सकते हैं । ऐसे पर्यवेक्षक अपने लिए ऐसी जटिल समस्याएँ उत्पन्न कर 
लेते हैं जिनका निराकरण बड़ी कठिनाई से हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा- 
पर्यवे क्षक मान्य तथा वास्तविक सिद्धान्तों के अनुसार ही पयवेक्षण-कार्यक्रम नियोजित करें। 
यदि पयंवेक्षक ऐसा नहीं करते तो वे शिक्षा-उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों आदि के 
प्रति न्याय नहीं कर सकते । 
सिद्धान्तों को अपरिवर्तनीय भानना 

पर्यवेक्षण-सिद्धान्तों को अन्तिम तथा श्लुव मानना भी उचित नहीं है । पर्यवेक्षण- 
सिद्धान्त गतिशील होते हैं जो समय तथा अनुभव के साथ परिवर्तित तथा विकसित होते 


हैं । अतः मूल्यांकन के आधार पर इनमें सतत्‌ विकास आवश्यक है । इसलिए पर्यवेक्षकों को 
इन सिद्धान्तों को अपरिवर्तनीय या अन्तिम मानना उचित नहीं है । 
मानवीय गुणों का विकास 

पर्यवेक्षण की सफलता केवल पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण पर ही निभर नहीं रहती है । 
प्रशिक्षण उसे तकनीकी तथा व्यावसायिक ज्ञान के सेद्धान्तिक पक्ष से ही परिचित करा सकता 
है। परन्तु शिक्षा-पर्यवेक्षण के लिए इस सैद्धान्तिक पक्ष का ज्ञान मात्र ही आवश्यक नहीं 
वरन्‌ व्यक्तिगत तथा सामाजिक ग्णों की भी आवश्यकता होती है । पयवेक्षक में सूक्ष्म- 
विचार, सहानुभूति, कत्तंव्य-निष्ठा, उदारता, सहयोग, विश्लेषण तथा संश्लेषण-क्षमता आदि 
गृणों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। पर्यवेक्षक जब इन मानवीय तत्वों तथा गुणों के सहारे 
पर्यवेक्षण करता है एवं अपने व्यावसायिक संद्धान्तिक ज्ञान का उपयोग करता है, तभी पये- 
वेक्षण उचित, प्रभावी तथा शिवत्व से पूर्ण हो पाता है । अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा- 
पर्यवेक्षक को आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण तो दिया ही जाय साथ ही साथ उसमें मान- 
वीय व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के विकास के प्रयास भी किये जायें । 


सिद्धान्तों का श्रेणीकरण द 

पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों को उनके प्रभावों के अनुसार श्रेणीबद्ध करना भी पर्यवेक्षकों 
की एक समस्या रहती है। सिद्धान्तों का श्रेणीकरण इसलिए भी कठिन है कि हर स्थिति 
में सिद्धान्तों का प्रभाव समान' नहीं होता है। साथ ही साथ विभिन्‍न अवसरों पर एक ही 
समस्या या स्थिति में किसी सिद्धान्त का प्रभाव विभिन्‍न रहता है । पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों 
का उचित श्रेणीकरण न करने से परयवेक्षण-प्रक्रियः के असन्तुलित होने का भय रहता है। 
कभी-कभी सिद्धान्त एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता से संबद्ध रहते हैं कि उनके अलग-अलग 
महत्व को स्थिर करना कठिन हो जाता है। ऐसे परस्पर सहायक तथा प्रक सिद्धान्तों को 
श्रेणीबद्ध कर, उन्हें उचित क्रम में रखने की कठिनाई पर्यवेक्षक के सामने आती है। 


अध्याय १६ 
> छह 3 7 
शिक्षा-प* वेक्षण- 57: हद 
नियोजन क्‍या है? 
... वाल्टन महोदय पयवेक्षण के अधिकृत विद्वान माने जाते हैं। उनके अनुसार नियोजन 
की परिभाषा निम्नलिखित है । “0फापफांगहु ब्यत इटापंगर8 प्एए 3 उजडशॉंट्ा) ऐ्रीचवा। ९४- 
96०७ ६76 एगर९डए०टांटत बाते. टब्य इबॉपट 2876 ० १६ जद 4 277४ए९४. नियोजन, 
अनहौनी के सम्बन्ध में पूर्व-विचार करना है, जिसझे जब वह हो, तव उ्के संबंध में कोई 
असुविधा न हो । 

. नियोजना हमें अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करने में सहायक होती है । इससे 
हम अपने साधनों का समुचित तथा प्रभावी उपयोग कर सकते हैं । इससे नैतिकता का 
विकास तथा हमारे कार्य का स्तर ऊँचा होता है | अतः शिक्षा-प वेक्षक को अपने कार्यों, 
समय तथा साधनों की नियोजना बनानी चाहिये । ह 


दिक्षा-पर्यवेक्षणफ-नियोजना क्‍यों आवदयक है ? 


शिक्षा-पर्यवेक्षण का कार्य बालक तथा शिक्षक दोनों का विकास करने में सहायक 
होता है। फलस्वरूप शाला-अभ्यासों के क्षेत्र में शिक्षा-पर्य वेक्षण के प्रयासों के विस्तत रूप. से 
फलन की सम्भावनाएँ रहती हैं। अतः: यह आवश्यक है कि शिक्षा-पर्य वेक्षण के कार्यक्रमों: 
की उचित व्यवस्था तथा नियोजना बनायी जाये । पय॑वेक्षण-नेतृत्व की सम्पूर्ण. शक्ति, एक 
समत्वित प्रयास के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयक्‍त करने की दृष्टि से शिक्षा- 
पर्यवेक्षण-नियोजन अत्यन्त आवश्यक है | इससे असंबंधित तत्वों में समय व्यर्थ नष्ट नहीं 
होता है। फलस्वरूप आजकल शिक्षा-पर्य वेक्षण-नियोजन पहले की अपेक्षा अधिक आवश्यक 
माना जाने लगा है । 

किसी भी शिक्षण-कार्यक्रम को प्रभावी बनाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति -के 
लिए आवश्यक है कि उचित नियोजन द्वारा प्रयासों को समीचीन तथा प्रभावी बनाया 
जाये । इस प्रकार के नियोजन में आवश्यक है कि अध्ययन तथा चयन द्वारा यह निश्चित 
किया जाये कि कौन-कौन सी कार्यविधियाँ शिक्षण के उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायक 
होंगी । 

१६ 


१४६ शिक्षा-प्रशासन एवं पयंवेक्षण 


शिक्षा-पर्यवेक्षण की व्यवस्था तथा संगठन के माध्यम से एक ऐसे ढाँचे तथा ,कार्ये- 
व्यवस्था की उपलब्धि करायी जाती है जो शिक्षण-स्थितियों की उन्नति तथा विकास में 
सहायक होती है। परन्तु इस ढाँचे तथा कार्य-व्यवस्था को उपयोगी, गतिशील तथा प्रभावी 
बनाने के लिये आवश्यक है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का कार्यक्रम विकसित किया जाये तथा सुनि- 
योजित ढंग से कार्यान्वित किया जाये । 

कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम, प्रयासों तथा गतिविधियों को निश्चित करता है तथा 
दिशा निर्देशन देता है। शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन, प्राचाय, शिक्षक, बालक तथा अन्य संबंधित 
कर्मचारियों की गतिविधियों तथा प्रयासों को निश्चित स्वरूप प्रदान करता है तथा व्यवस्थित 
ढंग से कार्यशील होने में सहायक होता है । शिक्षा-पर्य वेक्षण-नियोजन, शिक्षण-स्तर के विकास 
तथा उन्नति के लिए आधार प्रस्तुत करता है । इससे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित 
साधनों तथा विधियों के उपयोग का तरीका ज्ञात होता है। अतः जिस प्रकार जीवन के 
अच्य क्षेत्रों में नियोजन आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में भी परयंवेक्षण-नियोजन 
आवश्यक तथा उपयोगी है। 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन कसा हो ? 


शिक्षा-पययवेक्षण-नियोजन उद्योगों तथा कारखानों की नियोजना के समान व्यावसाथिक 
तथा लोकतंत्रीय दोनों हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पययवेक्षण-कार्यक्रम यदि सुनियोजित 
नहीं हैं तब ये प्रभावी सिद्ध नहीं हो सकते । शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजना में कुछ तत्वों का 
होना आवश्यक है जिनमें निम्नलिखित तत्व प्रमृख हैं 


(१) नियोजना सतत्‌ चलने वालो हो 


शिक्षण की उन्नति के कार्यक्रम, कभी-कभी या रुक-रझक कर चलने वाले नहीं होने 
चाहिये । इन्हें एक सतत्‌ चलने वाली प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिये । 
इन्हें गतिशील भी होना चाहिये। जिस प्रकार शिक्षण-प्रक्रिया निरन्तर गतिशील तथा आवश्य- 


कतानुसार परिवर्तनशील होती है, उसी प्रकार शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन भी सतत्‌ गतिशील 
तथा आवश्यकतानुसार परिवर्ततशील होना चाहिये । 


(२) नियोजना सहयोगी हो 


लोकतंत्रीय शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षण-कार्यक्रमों के विकास तथा उन्नति की नियो- 

जना ऐसी होती चाहिये जिसमें शिक्षा-क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता सहथोगी ढंग से कार्य कर 
सके । सहयोगी नियोजन ऐसी योजना है जिसमें कार्यक्रम ऊपर से नहीं थोपे जाते वरन जिसे 

_ शिक्षक स्वयं तेयार करते हैं।१ शिक्षा-पय वेक्षण-नियोजन में शिक्षकों के सहभागी होने से 
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उनकी रुचियों को प्रोत्साहन मिलता है तथा शिक्षण-कार्यक्रमों को सुधारने एवं उन्नत बनाने 
के लिए व्यक्तिगत योग्यताओं, पहल करने की क्षमताओं एवं उन्हें सभी साधनों के समुचित 
उपयोग की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है। यह स्वयं अध्ययन तथा स्वयं सुधार करने 
के लिए सशक्त प्रेरक का काय भी करता है। वेबर (५४८७००) का विचार है कि सेवारत 
शिक्षा की सर्वाधिक प्रभावी विधियाँ वे हैं जिनमें शिक्षक, शिक्षण-कार्यक्रम को निर्धारित तथा 
कार्यान्वित करने में सहभागी बनते हैं।! आजकल शिक्षण-सुधार-कार्य क्रमों की नियोजना 
में इसीलिए शिक्षकों का सहयोग लेने की प्रवृत्ति अधिक परिलक्षित हो रही है। 


(३) नियोजन कुशलता से हो 


शिक्षा में राष्ट्र का काफी धन लगाया जाता है। अतः यह स्वाभाविक है कि शिक्षा- 
प्रशासक तथा पय वेक्षक इस बात के लिए प्रयत्नशील हों कि इस व्यय से सर्वाधिक उत्पत्ति 
हो। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पत्ति का अर्थ है, कुशल शिक्षण के द्वारा बालक का समुचित 
विकास । शिक्षा-पर्यवेक्षण के क्षेत्र में भी इसीलिए कुशलता के सिद्धान्त को मान्य किया जाता 
है। शिक्षा-पयंवेक्षण-नियोजन इसीलिए अत्यन्त कुशलतापूर्ण किया जाना चाहिये जिससे 
शिक्षण में सुधार तथा उन्नति सर्वाधिक हो। मानवीय साधनों के विकास तथा व्यवस्था 
में निश्चित क्रम तथा व्यवस्था आवश्यक है । मानवीय साधनों के विकास के लिए, शिक्षा- 
पर्यवेक्षण के प्रयासों को समन्वित करने तथा दिश्ञा-निर्देशन देने के लिए यह आवश्यक है 
कि शिक्षा-पर्य वेक्षण-नियोजन कुशलतापूर्ण हो । 


(४) नियोजन, शक्षणिक लक्ष्य तथा कार्य स्पष्ट करने वाला हो 


अध्ययनों तथा शोधों ने स्पष्ट किया है कि शाला-व्यवस्था में उत्तम मानवीय संबंध 
लक्ष्यों तथा कार्यों की स्पष्ठता पर निर्भर रहते हैं। अमेरिका में मिचिगन राज्य-शिक्षा- 
विभाग ने शालाओं में शिक्षकों तथा अन्य सदस्यों के कार्यों के संबंध में निर्देशन देने के लिए 
एक बुलेटिन तेयार की है । इसमें यह स्पष्ट संकेत किया गया है कि किसी भी शाला में 
मानवीय साधन, व्यावसायिक कौशल तथा एकत्व का विकास ही उसके प्रभावी होने का 
प्रमाण है। शालाओं में सभी के कार्यों तथा लक्ष्यों का स्पष्ट संकेत, कार्य को सरलता से 
पूर्ण करने में सहायक होता है । अत: शिक्षा-पर्यवेक्षणग-नियोजन ऐसा होना चाहिए क्रि कार्यों 
को अनावश्यक आवृत्ति न हो जिससे प्रयासों का अपव्यय रोका जा सके । 

शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण, शिक्षण-स्तर-सुधार-कार्यक्रम-नियोजन के लिए बहुत 
आवश्यक है। ये लक्ष्य ही शिक्षण-कार्य्रमों तथा गतिविधियों का आधार बनते हैं। किसी 
भी शैक्षणिक कार्यक्रम के ठोस होने तथा शिक्षण-समस्याओं का समाधान करने योग्य होने 
के लिए यह आवश्यक है कि उस कार्यक्रम के शक्षणिक लक्ष्य स्पष्ट हों। शिक्षा-पाठ्यक्रम, 
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श्डद शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


शिक्षण-विधि, सहायक सामग्री, उपकरण आदि सभी का मूल्यांकन अच्त में इन्हीं: शक्षण्षक 
लक्ष्यों के आधार पर होता है। शिक्षा-पर्यवेक्षण-कार्यक्रम की व्यवस्था, कार्यान्‍्वयन-विधि 
आदि सभी बातें लक्ष्यों पर निभर करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-पयवेक्ष ण- 
नियोजन, शैक्षणिक लक्ष्य तथा कार्य स्पष्ट करने वाला हो । 


(५) नियोजन के लिए समुचित नेतृत्व आवश्यक 


शिक्षा-पर्यवेक्षण का संबंध कक्षा-शिक्षण के सुधार, पाठ्यक्रम विकास तथा सेवारत- 
शिक्षक-सेवा से रहता है। इसमें अधिकांश कार्य बैठकों, गोष्ठियों, ग्रीष्म कालीन शिविरों आदि 
के माध्यम से किया जाता है। इनमें पर्यवेक्षक को समुचित नेतृत्व का प्रदर्शन करना आव- 
श्यक रहता है । इस नेतृत्व-प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए भी समुचित नेतृत्व आवश्यक है। 


(६) नियोजन लोकतंत्रीय कार्य विधियों का विकास करने वाला हो 


“गुफ्ल ढिल्लाएलाठ85 एल डप906०507ए7 कछ/0श/ध7 78 व९०थातवेट्या एुएणा 
जि 47009078 007. ०0 ८ 9९०४0८7७४० 970०९१७८८.??? ल्ोकतंत्रीय कार्यविधि के अचन्त- 
गंत निम्नलिखित पाँच तत्वों का होना, मिलर ने आवश्यक समझा है :* 


(१) मानव व्यक्तित्व तथा उसकी मौलिकता का आदर । 

(२) मानव की समस्याओं के हल के लिए मानव-बुद्धि की क्षमता पर विश्वास। 

(३) व्यक्ति को प्रभावित करने वाली नीतियों, निर्णयों आदि के निर्धारण में 
उसके सहयोग का अधिकार । 

(४) जनता को सीधे या प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने का अधिकार। 

(५) समानता का अधिकार । 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के कार्यक्रमों का नियोजन करते समय इन उपरोक्त पाँच सिद्धान्तों 
को मान्यता देना तथा इनका समुचित समावेश करना आवश्यक है। इसके लिए लोकतंत्रीय 
नेत॒त्व भी आवश्यक है। अधिकतम सहयोग की नीति का अवलम्बन तथा उचित नेतृत्व प्रदान 
करके ही शिक्षा-पर्यवेक्षण को लोकतंत्रीय बनाया जा सकता है। 


(७) .नियोजन शिक्षण-विधियों पर केन्द्रित न होकर शिक्षक पर केन्द्रित हो 


किम्बाल वाइल्स महोदय का कथन है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण, शिक्षण-विधियों पर केन्द्रित 
न॑ होकर शिक्षकों पर केन्द्रित होना चाहिये । वाइल्स महोदय का कथन है---शिक्षण की 
उन्नति: के लिए पयंवेक्षण के माध्यम से शाला-कार्य क्र को विकसित तथा शिक्षकों के बाता- 


.... ३ पजुब्यणव 5फ्बाड$, 700७8 # 376605700 2॥572८/४00, ?76700८6 पतत्ग] [72. 
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वरण को सम्पन्त करना चाहिये-“एक समूह में कार्य करते तथा सोचने-विचारने के 
अवसर देना चाहिये तथा शिक्षण-कार्यविधियों का विकास इस प्रकार करना चाहिये जिससे 
शिक्षक में शाला-कार्य-विधि के प्रति आस्था विकसित हो । कार्यक्रम-परिवतंन सत्य मूल्यांकन 
पर हो ।”* जब व्यक्ति अपने कार्य-क्षेत्र के वातावरण को समझने लगता है तब वह अपेक्षा- 
कृत अधिक सहयोगी, उत्पादक तथा विश्वसनीय हो जाता है। वह कार्य अच्छा करता है तथा 
उसकी गतिविधियाँ अधिक बूद्धिमत्तापूर्ण होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण 
की नियोजना शिक्षण-विधियों की अपेक्षा शिक्षकों को केन्द्र बनाकर निर्मित तथा विकसित 
की जाये । 


(८) नियोजन में रचनात्मक आलोचना, नवीन शिक्षण-पद्धतियों, कार्य-विधियों, 
प्रदर्शन-शिक्षण, सहायक सामग्री आदि की व्यवस्था हो 


शिक्षक हमेशा ऐसा पयवेक्षण चाहते हैं जिससे उन्हें भपनी कठिनाइयों के हल के साधन 
उपलब्ध हों तथा उन्हें वह॒ सहायता मिले जिसे वे चाहते हैं। रूथ कनिघम ने “५६७४५ 
 छए०रंमठ्ठ” पर अध्ययन किया तथा ८५० शिक्षकों के उत्तरों के आधार पर यह निष्कर्ष 
निकाला कि शिक्षक अपनत्व तथा महत्व की भावना के प्रति अधिक सक्रिय रहते हैं । वे चुने 
हुए जिस क्षेत्र में कायं कर रहे हैं, उसमें योगदान करने के लिए सजग रहते हैं । 
पी० एम० वेल ने ४६० शिक्षकों से प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि 
४८०प्‌"९६८४९४४ 68४7८ 7708 7८६००४४५ डपए*संअंक्त जाॉत्तरएत ए970०ए0668 ०0०ए४7पट४ए८ 
दातप्रटंड0, ए्रटए ९टांवुप्रद३ढ बाते काला4065, तंद्ा05फब707 ८४८४ए९, इच28०5४6व 
प्रबालापबोंड बाते <वृपांएगटाओ, 4 
उपर्युक्त कथनों तथा विवेचनों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजना 
में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि उसमें ऐसी कार्यविधियाँ अवश्य रखी जायें जो 
शिक्षक में अपनत्व तथा महत्व की भावना को विकसित करें एवं रचनात्मक आलोचना तथा 
प्रदर्शन शिक्षण द्वारा उसे नवीन शिक्षण-विधियों तथा रीतियों से परिचित करायें। इससे 
शिक्षक में शिक्षण-कार्य के प्रति लगन तथा आस्था का विकास होगा। 
शिक्षा-पर्यवेक्षणफ-नियोजन के चरण द 
शिक्षा-पर्यवेक्षण के चरण निश्चित करना कठिन है परन्तु फिर भी कुछ सामान्य चरण 
निश्चित किये जा सकते हैं जिनकी सहायता से शिक्षा-पर्यवेक्षण-प्रक्रिया उचित तथा विधिवत 
ढंग से सम्पन्न की जा सकती है । सीयसं ने पर्यवेक्षण-रचना के निम्नलिखित चार चरण 
सुझाये हैं : द द 
|  कुछाशी ५65, उपशशाएउ707 97 2082 ०0005, 77९४४८९ प्र] [7८., 
पलछ ४०7८, 950, 9. 0. क्‍ 
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१५० शिक्षा-प्रशासन एवं पयवेक्षण 


(१) प्रक्रिया का आरम्भ किस प्रकार, कब तथा किसके द्वारा हो । 

(२) उद्देश्य निर्धारण । 

(३) यथार्थता के सामूहिक अध्ययन को विधि । 

(४) पयंवेक्षण-नियोजन या रचना-निर्माण । 

हेमाक तथा ओइंग्स* ने शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन के लिए निम्नलिखित सात सामान्य 

चरण आवश्यक समझे हैं । 

(१) शिक्षकों का विश्वास जीतना । 

(२) शिक्षकों को शाला-दर्शन संबंधी विचारों पर सोचने तथा लिखने के अवसर 

देना । 

(३) सामूहिक रूप से कार्य करने तथा सोचने की विधियाँ खोजना । 
(४) समस्याओं को खोजने तथा अनुभव करने में सहायता देना । 
(५) समस्याओं पर किये जाने वाले कार्यों का समन्‍्वय करना। 
(६) शिक्षक को समस्याओं के हल के लिए गतिविधियों की सहायता उपलब्ध 
कराना । 
(७) कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन । 


मिसेज जोन्स ने पर्यवेक्षण के निम्नलिखित सात चरण आवश्यक माने हैं । 
(१) समस्‍या का प्रवेश तथा उसे दृष्टिगोचर करना । 

(२) उद्देश्यों को स्पष्ट करना । 

(३) विधि, प्रविधि तथा साधन का अनुकूल चयन । 

(४) सहयोग । द 

(५) मूल योजना के रूपांतरण की सीमा के निश्चित संकेत । 
(६) मूल्यांकन-प्रक्रिया । 

(७) योजना या रचना-प्रवाहन । 


अन्य अन्वेषकों ने भी इन्हीं से मिलते-जुलते चरणों को शिक्षा-पर्थवेक्षण-नियोज़न में 
महत्व दिया है। शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन में रचनाक्रम को अपनाने तथा क्रियान्वित करने 
में समुचित सतकता व्यवहार में लानी चाहिये। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि केवल रचना-चरणों का क्रम तथा उनका उचित चयन ही महत्वपूर्ण नहीं है 
. वरन्‌ शाला-सिद्धान्त, दर्शन, सामाजिक तथा अन्य वातावरण, शाला-नियम, आदर्श आदि भी 
महत्वपूर्ण हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है । इन सभी पक्षों तथा तत्वों पर विचार 
करने से शिक्षा-परय वेक्षक का कार्य अधिक सरल हो जायेगा तथा नियोजना की कार्यान्विति' 
उचित ढंग से हो सकेगी । अनेक विद्वानों ने रचना या नियोजन को उचित ढंग से क्रियान्वित 


उ काक्रगा0ण< (>श्रंघा85,.. $0#णउलआए. उनर्जीयदांएत2 का. 5००00 ६70... 66/00/, 
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करने के लिए सुझाव दिये हैं। इनमें से नेल्सन तथा मैकडॉनल ने रचना-प्रक्रिया को क्रमिक 
रूप देने के लिए जिन बातों को आवश्यक समझा है उनका उल्लेख करना उपयोगी होगा । 


(१ 
(२ 


(३ 
(४ 
(४ 


(६ 
(७ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
। 


नियोजन के मूल-प्रतिकारकों को महत्व देना। 

कार्य-प्रारम्भ के पूर्व, नियोजन में सहायक पदों का समावेश करना । 
नियोजन में सहायक शिक्षकों को क्रियान्वयन में भी सम्मिलित करना । 
उपयुक्त अवधि निर्धारित करना । 

संबंधित कार्यकर्ताओं से नियोजना-क्रियान्वयन-विधि संबंधी सुझाव प्राप्त 
करना । 

रचना या नियोजन की सफलता के लिए विविध उपयुक्त प्रविधियों का 
चयन करना । 

सामान्य सुझावों को' प्रस्तुत करना । 


हॉसंमेन लिकन इन्स्टीट्यूट ऑफ स्कूल -एक्जामिनेशन ने पय॑वेक्षण-नियोजन को 
गतिशील बनाने तथा उसे क्रमिक रूप देने के लिए निम्नलिखित चरणों को महत्व दिया है-- 
(१) योजना और उसके उद्देश्यों की स्पष्टता, (२) मापन साधनों की स्पष्टता तथा उपलब्धि, 
(३) मूल्यांकन के आधार पर क्रियाओं का चयन, (४) स्थितियों के सम्भावित परिवर्तन 
पर विचार, (५) अधिकतम सहयोग देने वाली प्रविधियों को महत्व देना, (६) पर्यवेक्षण 
तथा शिक्षक को सहयोगपूर्ण सक्रियता उपलब्ध कराना, (७) नियोजन के प्रत्येक पद या 
चरण में मूल्यांकन को महत्व देना, (८) वर्तमान क्रिया-क्षेत्र को भावी गतिविधियों की ओर 
संकेत देकर विस्तुत करना, (६) सदस्यों को अवधि का ज्ञान देना, (१०) नियोजना प्रमा- 
णिक करना तथा उसमें आवश्यकतानुसार परिवत्नेन करना । 
शिक्षा-पर्य वेक्षण-नियोजन से लाभ 

शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन से अनेक लाभ हैं| इनमें से निम्नलिखित लाभ प्रमुख हैं: 


(१ 
(२ 


(रे 


(४ 


) 
) 
) 
) 


शिक्षा-पर्यवेक्षयण का स्वरूप निश्चित तथा सुस्पष्ट हो जाता है। 

पय॑ वेक्षण-कार्य सुगम तथा विधिवत होता है। 

पर्यवेक्षण नियमित, गतिशील तथा रचनात्मक होता है । 

शाला-समस्याओं के हल के लिए सभी के सहयोग की उपलब्धि सम्भव 
रहती है। द 

नियोजना बनाते समय गहन विचार तथा अध्ययन के अवसर मिलते हैं । 
प्रत्येक चरण का मूल्यांकन तथा मूल्यांकन के आधार पर संशोधन एवं 
परिवर्तन सहज हो जाता है । 

शिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य सभी संबंधित कार्यकर्ताओं को रचनात्मक 
तथा गतिशील बनाती है। 

सभी के समय और शक्ति के अपव्यय की बचत होती है । 

प्यवेक्षक को अपने कार्यक्षेत्र तथा सीमाओं का बोध कराती है। 

इसमें कार्यविधियों पर समुचित नियंत्रण रहता है। 


अध्याय १७ 
शिक्षा-पर्य वेक्षण के प्रकार 


शिक्षा-पर्यवेक्षण का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। शिक्षण संस्थाओं की 
वृद्धि प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों की नियुक्ति तथा इनके कार्यों के विकास, शिक्षण-गतिविधियों 
की विभिन्वताओं के बढने आदि से शिक्षा-पर्यवेक्षण को स्वरूप मिला है तथा इसे अधिकाधिक 
उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाने लगा है । 

शिक्षा-पर्यवेक्षण की धारणा तथा स्वरूप में काल, देश, दर्शन आदि के अनुसार 
परिवर्तन होता रहता है। शिक्षण के पर्यवेक्षण की दृष्टि से शिक्षा-यर्यवेज्ञण के निम्नलिखित 
प्रकार, प्रारम्भ में विकसित हुए : 

(१) शिक्षक-प्रशिक्षण-पर्यवेक्षण । 

(२) विशेष-पर्यवेक्षण । 

(३) विशेष-सेवा-पर्यवेक्षण । 

(४) प्रशासनीय पर्यवेक्षण । 

अेयर (&५००) का विचार है कि ये चारों प्रकार के पर्यवेक्षण विभिन्न होते हुए 
भी, सहयोगी पर्यवेक्षण के विचार के अन्तर्गत एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं। 


(१) शिक्षक-प्रशिक्षण-पर्य वेक्षण 


शिक्षकों की पूर्व-सेवा-प्रशिक्षण-गतिविधियों के पर्यवेक्षण के रूप में फ्रांस में सन्‌ 
१६८४५ में क्रिश्वियन स्कूल्स के ब्रादर्स द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण-पर्णवेक्षण प्रारम्भ हुआ । 
तत्पश्चात्‌ अमेरिका में मानीदोरियल शालाओं में शिक्षकों तथा बालकों के मध्य पर्यवेक्षण 
संबंधों के रूप में इसका विकास हुआ । १९वीं सदी में छात्र-शिक्षक अप्रेन्टिसशिप के 
अन्तर्गत इसका उपयोग इंगलेण्ड तथा हालेण्ड में बहुत हुआ। १६वीं सदी के प्रारम्भ में 
एशिया तथा “अमेरिका' में नाल स्कूलों के विकास से भी इस प्रकार के पर्यवेज्षण को 
बहुत प्रोत्साहन मिला । शिक्षक-प्रशिक्षण का २०वीं सदी में बहुत अधिक विकास हुआ है। 
इससे शिक्षक-प्रशिक्षण-पर्यवेक्षण संबंधी अनेक अभ्यासों तथा कार्य-विधियों का' विकास हुआ 
जिनमें पाठय वस्तु के व्यावसायिक निर्वाह, सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए पयेवेक्षण 
संबंधी अनेक व्यावहारिक कार्यविधियों तथा परय्वेक्षण के उद्देश्यों और कार्यविधियों को 
प्रसारित करने वाले दशंन का विकास महत्वपूर्ण है । 


शिक्षा-पर्य वेक्षण के प्रकार १५३ 
(२) विशेष-प्य वक्षण 
सन्‌ १८७० के बाद शाला-शिक्षा-पाठ्यक्रम में संगीत, चित्रकला, बढ़ईगीरी, गृह- 
विज्ञान आदि अनेक नवीन विषयों का समावेश किया गया तथा इन्हें महत्वपूर्ण भी समझा 
गया। ये विषय प्रारम्भ में विशष शिक्षकों द्वारा या सामान्य शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षकों की 
सहायता से पढ़ाये जाते थे। फलस्वरूप ये नवीन विषय “विशेष विषय” तथा ये 
पर्यवेक्षक “विशेष पर्यवेक्षक” कहलाने लगे । अमेरिका के बड़े शहरों में सन्‌ १६९२५ तक 
सभी जगह विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये थे तथा छोटे शहरों में भी इनका प्रचलन 
बढ़ा । अनेक शालाओं में सामान्य विषयों के पर्यवेक्षण के लिए भी विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त 
किये गये। परन्तु अनेक विद्वान विशेष पर्यवेक्षण के पक्ष में नहीं थे । इनमें विशेषतः वे 
विद्वान थे जिनका विचार था कि विशेष पर्यवेक्षण विशेष विषयों को अपेक्षाकृत अधिक 
महत्व दे रहा है। अनेक विद्वान जो शाला-प्राचार्य को ही पर्यवेक्षक के रूप में विकसित 
करने के पक्ष में थे वे भी विशेष पर्यवेक्षण के समर्थक न थे । विश्व-युद्धों ने पर्यवेक्षण- 
व्यय को कम करने की ओर भी दबाव डाला। फलस्वरूप विशेष पयवेक्षण का प्रभाव कम 
हुआ । परन्तु विशेष पर्यवेक्षण ने पयंवेक्षण के क्षेत्र में दो प्रमुख प्रवृत्तियों का विकास 
किया--( १) विशेष-पर्यवेक्षक बुलाने पर ही आने लगे, तथा (२) समन्वयक पर्यवेक्षक 
विकसित हुए जो अलग-अलग विषयों का परयवेक्षण न कर कक्षा-शिक्षण के सुधार के लिए 
समन्वित कार्यक्रम के पक्ष में थे । परन्तु फिर भी आज अमेरिका की शिक्षा में विशेष 
पर्यवेक्षण का समुचित महत्व है तथा इनकी संख्या आज भी पहले के ही समान काफी है। 


(३) विशष-सेवा-पर्यवक्षण 


विशेष विषयों के पर्यवेक्षण ने विशिष्ट-सेवा, शोध-कार्य, निर्देशन-सेवा तथा 
विशेष शिक्षा के पर्यवेक्षण की प्रवृत्तियों का विकास किया । इन विशिष्ट सेवाओं के प्रमुख 
अधिकारी संचालक, पर्यवेक्षक समन्वयक या संयोजक आदि कहलाये । बीसवीं सदी में इन 
विशिष्ट-सेवा-पर्यवेक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दृश्य-श्रृव्य-सामग्री, स्वास्थ्य- 
सेवा, शिविर-सेवा आदि के पर्वेक्षण की व्यवस्था भी पाठ्यक्रम-विकास के साथ-साथ 
की जाने लगी है। विशेष-सेवा-पर्यवेक्षण ने विशिष्ट विषय-पर्यवेक्षण की अपेक्षा अधिक 
प्रशासनीय प्रभुत्व का प्रदर्शन किया है । द 


(४) प्रशासनीय पर्यवक्षण 


१९ वीं सदी के मध्य तक प्रशासन तथा पर्यवेक्षण में बहुत कम भेद समझा जाता 
था। उस' समय तक शिक्षाधिकारी वर्तमान समय में मान्य किये जा रहें व्यावसायिक 
पर्यवेक्षण की ओर ध्यान देते ही नहीं थे । परल्तु कालान्तर में जैसे-जेसे शालाओं का 
वर्गीकरण हुआ तंथा विषय एवं पाठ्यक्रम प्रमाणित हुए, शाला के प्रधानाचार्य या ब्ाचांय॑ 
का उत्तरदायित्व' शाला के शिक्षण-सुधार के संबंध में अधिक मान्य किया जाने लगा । 

२० 


९ प्र ४ शिक्षा-प्रशासन एवं पयंवेक्षण 


इनके लिए यह पयवेक्षण संबंधी कार्य अपने अन्य उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए करना 
आवश्यक हो गया। आजकल अनेक स्थानों में प्राचार्य अपने सम्पूर्ण समय का लगभग 
एक-तिहाई भाग शिक्षण-स्तर में सुधार के लिए पर्यवेक्षण में व्यय करते हैं । शाला-प्राचार्यों 
के शिक्षण-पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व को विशेष पर्यवेक्षकों के अनुरूप विकसित किया 
गया है । 

प्रशासनीय पर्यवेक्षण आजकल स्थानीय, राज्य तथा केन्द्र सभी स्तरों पर अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया है। स्थानीय स्तर पर तो अभी यह इतना विकसित नहीं है क्योंकि 
स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के यहाँ जो पर्यवेक्षक रहते हैं वे समुचित योग्यता के नहीं होते 
हैं। अतः उनका कार्य शाला में भ्रमण करके प्रशासनीय या हाजिरी संबंधी कठिनाइयों को 
हल करना ही रहता है । 

राज्य-स्तर पर प्रशासनीय परयंवेक्षण राज्य-शिक्षा-विभाग के अधिकारियों द्वारा 
किया जाता है। यह भी देर से विकसित हुआ है परन्तु इसका स्वरूप अब स्पष्ट होता 
जा रहा हैं तथा अब यह अधिक व्यवस्थित है। फिर भी अभी राज्य-शिक्षा-विभाग के 
पर्ववेक्षण का संबंध पाठ्य पुस्तक, सर्टीफिकेट देने, आर्थिक सहायता देने आदि से ही 
अधिक रहता है। इन ऊपरी कार्यों की अधिकता के कारण, राज्य-शिक्षा-अधिकारियों की 
संख्या में काफी वृद्धि होने पर भी राज्य-शिक्षा-अधिकारी, कक्षा-शिक्षण का पर्यवेक्षण 
नहीं कर पाते हैं तथा यह कार्य शाला-प्राचार्य को ही करना पड़ता है। 

केन्द्र की शिक्षा में रुचि अधिक विकसित होने तथा अधिक वित्तीय सहायता देने के 
कारण अमेरिका, इंगलेण्ड, भारत आदि लोकतंत्रीय देशों में भी केन्द्र द्वारा शिक्षा-पर्य वेक्षण 
संबंधी अनेक उत्तदायित्वों का निर्वाह किया जा रहा है। भारत में तो केन्द्रीय शक्षणिक 
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-संस्थान, नई दिल्‍ली, शाला-शिक्षण-विकास के लिए अनेक प्रकार की 
सलाहकारी गतिविधियाँ व्यवस्थित करता है। परल्तु केन्द्र के प्रशासनीय पर्यवेक्षण का अभी 
भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है। शहरी तथा केन्द्र द्वारा संचालित शालाओं में ही इसका 
प्रभाव अधिक दिखाई देता है । इस प्रकार शाला-शिक्षण में सुधार के लिए परय्यवेक्षण के 
व्यावहारिक स्वरूप के विकास में प्राचार्य तथा राज्य-शिक्षा-अधिकारियों का ही हाथ अधिक 
रहता है। 


पर्यवेक्षण-दर्शन पर आधारित शिक्षा-पर्यवेक्षण के प्रकार 


दर्शन, किसी सिद्धान्त, ज्ञान या विश्वास का आधार है जो उस प्रकार के जीवन की 
विधि की पुष्टि करता है। यह दर्शन चाहे किसी व्यक्ति का हो, राष्ट्र का हो या शाला का 
हो । शिक्षा के सिद्धान्त तथा दर्शन, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों आदि के संबंध में काफी 
साहित्य विकसित किया गया है। इस साहित्य तथा सिद्धान्तों एवं दर्शन के विकास का प्रभाव, 
शिक्षा-पर्यवेक्षण पर होना स्वाभाविक ही है क्योंकि पर्यवेक्षण इन्हीं सभी क्षेत्रों की गतिविधियों 
से संबंधित है। परन्तु शिक्षा-पर्यवेक्षण के दर्शन का अभी अधिक विकास नहीं हुआ है। 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के प्रकार १५४ 


अतः यह कहना अनुचित न होगा कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का अभी कोई समन्वित निश्चित दर्शन 
नहीं है । शिक्षा-पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अनेक दर्शन कार्यरत हैं। इनमें से कुछ का प्रभाव पर्य- 
वेक्षण के लिए नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के विचारों, तथा कार्य-विधियों पर पड़ता है। 
परन्तु फिर भी शिक्षा-दर्शन के विभिन्न प्रकारों के आधार पर शिक्षा-पर्यवेक्षण के प्रकार 
निश्चित किये जा सकते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा-पर्यवेक्षण के निम्न प्रकारों पर विचार किया 
जाना उपयोगी होगा : 


(१) अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(२) रचनात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(३) लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(४) वैज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(९) स्वतंत्र शिक्षा-पर्यवेक्षण ([,क४55९2 थि+72) 
(६) संकेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(७) सुधारात्मक शिक्षा-पर्य वेक्षण । 

(5) नेतृत्व-शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(६) निर्देशनात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण । 


अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण 


इस प्रकार के शिक्षा-पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक अपनी सत्ता या प्रभुत्व का उपयोग अधिक 
करता है । प्रशासनीय अधिकारियों के द्वारा किया गया पय्वेक्षण अधिकारिक ही होता है 
तथा इस प्रकार के पर्यवेक्षण को अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण मानना अधिक उचित है। 
इस दृष्टि से अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण वह है जो किसी प्रशासनीय प्रभुत्व के साथ किया 
जाता है । इस प्रकार का पर्यवेक्षण कुछ निश्चित कार्य-विधियों एवं सिद्धान्तों के आधार 
प्र किया जाता है । 


अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण, प्रभुत्वपूर्ण, निरंकुश तथा आज्ञा देने पर बल देने वाला 
होता है। इसमें निरीक्षक तथा शिक्षक द्वारा निश्चित आदेशों तथा कार्यविधियों के अवलम्बन 
पर अधिक बल दिया जाता है। पर्यवेक्षक सभी बातों का ज्ञाता मान लिया जाता है तथा 
जो आज्ञा वह दे, उचित मान ली जाती है। अतः इस प्रकार का पर्यवेक्षण इच्छानुसार, 
अनियोजित तथा अव्यवस्थित रहता है । इसमें कक्षा-शिक्षण के निरीक्षण को ही पर्यवेक्षण 
का मुख्य आधार माना जाता है। शिक्षण की व्यवस्था, निर्देशन तथा पयवेक्षण में आज्ञा 
देना तथा उसका पालन कराना ही इस प्रकार के पर्यवेक्षण में आवश्यक तत्व रहता है। 


अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण ऐसी पूर्व-नियोजित, तथा निश्चित विशेष 
विधियों को दृष्टि में रखकर किया जाता है, जिन्हें पर्यवेक्षक उत्तम मानता है। ऐसी स्थिति 
में शिक्षक की योग्यता का आधार, पयवेक्षक द्वारा मान्य विधियों का उचित ढंग से 


१५६ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


क्रियान्वयन ही रहता है। यदि शिक्षक, पर्यवेक्षक द्वारा बतलाई हुई कार्य-विधियों को अपनाते 
हैं तब वे कुशल तथा योग्य शिक्षक माने जाते हैं, अन्यथा नहीं । 

अधिकारिक-शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। पर्य- 
वेक्षक निर्धारित आदेशों के आधार पर कक्षा-निरीक्षण करता है। तदुपरान्त सामूहिक बठक 
या व्यक्तिगत चर्चा के द्वारा शिक्षकों को उनकी सफलता या असफलता का बोध कराया 
जाता है। इन बैठकों में सामान्यतः उन कार्यविधियों की सराहना की जाती है जिन्हें 
पर्यवेक्षक अच्छा समझता है तथा उन कारयविधियों की निन्‍दा की जाती है जिन्हें वह महत्व 
नहीं देता । इस प्रकार इसमें शिक्षक को स्वतंत्रता नहीं रहती है। 

अधिकारिक शिक्षा-पर्ववेक्षण के गुण--अधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण से अनेक लाभ 
हैं जो निम्नानुसार हैं : 

(१) इसमें निश्चित तथा अनुभव की गयी कार्यविधियों को ही महत्व दिया जाता 
है जिससे कार्य-व्यवस्था सुलभ रहती है । 

(२) समय तथा साधनों की बचत होती है । क्‍ 

(३) सत्ता या प्रभुत्व के उपयोग के कारण कार्य शीघ्रता से होता है। 

(४) पयवेक्षण-नियोजन सरलता से निश्चित विधियों के अनुरूप किया जा सकता है । 

(५) इससे एक निश्चित स्तर तक सुधार किया जाना सम्भव रहता है। 

(६) यदि इस प्रकार के शिक्षा-पर्यवेक्षण को रचनात्मक स्वरूप दिया जाये तो 
प्रगति बहुत शी घ्रता से होना सम्भव है। 

अधिकारिक शिक्षा-पयंवेक्षण के दोष--अधिकारिक शिक्षा-प्यवेक्षण में अनेक दोष 
हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं : क्‍ क्‍ 

(१) यह एकांगी, दुरूह, असंगत तथा विशेष मनोवृत्ति से प्रभावित होता है। 

(२) इसमें शिक्षकों को, कार्य या प्रयोग की स्वतंत्रता का अभाव रहता है तथा यह 
शिक्षकों के हितों के विपरीत रहता है। 

(३) इसमें शिक्षकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है। उनकी 
योग्यता तथा मौलिकता का उचित सम्मान नहीं किया जाता है। 


(४) यह शिक्षकों को परम्परागत, शुष्क, निर्जीव तथा निर्धारित कायविधियों को 
अपनाने पर बल देता है। 


(५) यह प्रंभुतववपूर्ण अधिक होने से शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद 
होता है। 
(६) इसके विध्वंसक होने की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं । 


' (७) 'यह शिक्षकों को आज्ञा-पालन पर अधिक बल देता है तथा उनमें दुर्बल प्रवृत्तियों 
का विकास करता है । 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के प्रकार १५७ 


* (८) दबावपूर्ण अधिक होने से यह असमर्थंताओं तथा दुर्बलताओं को गुप्त रखने 
की प्रेरणा देता है। फलस्वरूप शिक्षकों का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता हैं तथा उनकी 
कमजोरियाँ दूर नहीं हो पाती हैं । 

(६) इसमें वैज्ञानिक तथा दाशंनिक तत्वों का अभाव है। यह अमनोवेज्ञानिक 
भी है । क्‍ 

(१०) इसमें आत्म-विश्लेषण, आत्म-विकास तथा कार्य के उचित परिज्ञान के लिए 
आवश्यक सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं । क्‍ द 

(११) यह सहयोग, सद्भाव तथा सहानुभूति को महत्व नहीं देता है। 

(१२) यह द्वेष, घृणा, संकीर्ण मनोवृत्ति आदि को बढ़ावा देता है । 


रचनात्मक शिक्षा-पर्य वेक्षण 


रचनात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में यह विश्वास व्यक्त किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षक, 
प्रत्येक बालक तथा प्रत्येक पर्यवेक्षक गुप्त रचनात्मक शक्ति रखता है जिसका विकास उपयुक्त 
प्रेरणाओं तथा उत्साहवर्धक स्थितियों से सम्भव है । यह पयवेक्षण तथा शिक्षण के क्षेत्र में 
नवीन एवं मौलिक बातों को लाता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण में परम्परागत प्राचीन बातों के 
अवलम्बन पर बल नहीं दिया जाता है। यह नवीन बातों तथा कार्यविधियों का विकास 
करता है तथा कालान्तर में उन्नत प्रविधियों को विकसित करता है। इसमें आत्म-प्रकाशन, 
अन्वेषण, पहल, मौलिकता, प्रयोग, उन्‍तति आदि को महत्व दिया जाता है। रचनात्मक 
पर्यवेक्षण समन्वय तथा सामुदायिक विकास पर भी बल देता है। इसीलिए रचनात्मक पर्य- 
: वेक्षण को ऐसा वातावरण माना गया है जिसमें उच्च व्यावसायिक आदर्श वाले व्यक्ति सशक्त, 
बौद्धिक तथा रचनात्मक जीवन जीते हैं। “(7८०४7ए८ डफ्फ्ुलणपांअंणा 5८९४४ ६0 970ए7१८ 
87 ९7० एॉं7०फ्रायटएओ 9 छरदा कालाय बणतें जठ्खला ० फ्हा। एएर्णलइअं०प्रकं १622/8 
7787 7९ 8 ए्रंह०0005, 4०८८९ ६८०५, ८८४४ए८ [77 
रचनात्मक पयंवेक्षक के कत्तंब्यों के संबंध में पर्यवेक्षकों एवं शिक्षा-संचालकों के 
विभाग ने व्यक्त किया है कि पयवेक्षक के लिए यह एक रचनात्मक अवसर है तथा उसका यह 
उत्तरदायित्व है कि वह उत्तेजक वातावरण का निर्माण करे, व्यक्ति के मौलिक तथा अनोखे 
योगदान की खोज करे, इस मौलिकता तथा अनोखेपन का उपयोग अन्य शिक्षकों को सम्पन्न 
बनाने में करे, उचित मापदण्डों से रचनात्मक कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करे एवं 
बालकों में निहित रचनात्मक गुप्त शक्तियों का अवलोकन, प्रोत्साहन तथा विकास करे ।”* 


7 [069थ७0९०६ र्ण 579०-70 पव्मतद्गा5, शिष्रत0 प८ढा० 800: : 776 909677- 
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श्प्र्८ शिक्षा-प्रशासन' एवं पयवेक्षण 


रचनात्मक पर्यवेक्षण का मतलब यह नहीं है कि हमेशा नयापन या कोई 'कौतुक 
उत्पन्न किया जाये। शिक्षण के पर्यवेक्षण से आत्माभिव्यक्ति के अवसर मिलना चाहिये जिससे 
शिक्षक अपनी मौलिकता का प्रकाशन करने में समर्थ हों। मौलिकता तथा अनोखेपन का यह 
प्रकाशन, शिक्षक के वर्तमान शिक्षण को उन्नत बनाये तथा भविष्य में और अधिक विकास 
के अवसर प्रदान करे, तब हम कहेंगे कि रचनात्मक पयवेक्षण का उपयोग किया गया है। 
यदि परिणाम अच्छे तथा उन्नत हैं, तब हम कहेंगे कि रचनात्मक पर्यवेक्षण उचित रहा है। 
रचनात्मक पर्यवेक्षण को सीखने तथा शिक्षण और सामुदायिक विकास की सभी प्रकार की 
उत्तम विधियों का विकास करना चाहिये | इसे सामाजिक तथा मनोवज्ञानिक, दोनों के 
रचनात्मक उत्पादन से संबंधित होना चाहिये। शेन तथा मेकस्वेन ने उस प्रकार के पर्यवेक्षण 
को बहुत अधिक महत्व दिया है जिसमें बालक, शिक्षक तथा पर्यवेक्षक, रचनात्मक सीखने 
को प्रोत्साहित करनें वाली गतिविधियों तथा उद्देश्यों का विकास करने के लिए सहयोगी 
विधि से कायरत रहते हैं। उन्होंने कहा है (६ 3 &फा08: ग7ए05ड902 ६0 0०ए€ए- 
200ए74826 ६06 गशए0एक्वत06 67 5 (एए९८ ण कगंंएट ड509९००एंड्र०फ0, 72 

इसलिए रचनात्मक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्र, शिक्षक तथा पर्यवेक्षक, 
सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिये जिससे रचनात्मक गतिविधियों तथा कार्यों को प्रोत्साहन 
मिले । *धफ्र एएएशंडंत्य ण बा वापण्पापरवा: पक जग] €7९८0फ्ब8९० टाधथांए2 
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पल प्राक्ुएा 8०% ० ९४४०९ डपए००एांआं०00, 4 

रचनात्मक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक निम्नलिखित कार्य करता है: 

(१) शिक्षकों को अधिक प्रभावी शिक्षण-प्रविधियों तथा कार्यों का अन्वेषण करने 
के लिए प्रोत्साहित करता है। 

(२) शिक्षकों द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यों के श्रति सजग रहता है तथा उन्हें 
इनके लिए उचित पारितोषिक देता है । 

(३) छात्रों की रुचियों के विकास में शिक्षकों को आवश्यक सहायता देता है। 

(४) नवीन पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों तथा कार्यक्रमों के विकास के लिए शिक्षकों 
को आवश्यक सहायता तथा प्रोत्साहन देता है । 

(५) रचनात्मक कार्यों तथा योजनाओं का लेखा रखता है तथा शिक्षकों को कार्या- 
न्वयन के लिए देता है। 

(६) रचनात्मक पर्यवेक्षण के तत्वों तथा कायविधियों से परिचित रहता है । 

. (७) सुधारात्मक तथा जाँच संबंधी कार्य-विधियों का विकास करता है। 


7 5876 & ८5 छद्कए0, ्दांइदांए द्रव 72 अाक्षारावा) (772४0, िंथाएपए 
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* (८) शिक्षकों के विशेष गूणों तथा कौशलों का विकास करता है। 
(६) रचनात्मक कार्यों के लिए उचित वातावरण का निर्माण करता है तथा उसे 
बनाये रखता है । 
(१०) शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षकों की समितियों का 
निर्माण करता है । 
शिक्षण के क्षेत्र में रचनात्मकता के विकास के लिए (१) छात्रों को रचनात्मक 
कार्य करने की सुविधाएँ देना (२) शिक्षकों को रचनात्मक होने की दिशा में प्रोत्साहित 
करना तथा (३) रचनात्मक पर्यवेक्षण के लिए अनुकल स्थितियों तथा अवसरों का विकास 
बहुत आवश्यक हैं। ये तीनों बातें आपस में बहुत अधिक संबंधित हैं । शिक्षा-पर्यवेक्षण 
को रचनात्मक होने के लिए इन तीनों की ओर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। 
रचनात्मक शिक्षा-पर्षवेक्षण के गुण--रचनात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण से अनेक लाभ हैं 
जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं तथा जिन्हें मलचियोर" ने महत्वपूर्ण माना है : 
(१) यह शिक्षकों को उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधि, मूल्यांकन आदि के संबंध में स्वयं 
स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरणा देता है। 
(२) यह शिक्षकों को पयंवेक्षक तथा अन्य सहयोगियों के साथ एऐंच्छिक रूप से 
सहयोग करने की प्रेरणा देता है। 
(३) यह शिक्षकों को अपने विचारों के संबंध में, प्रयोग करने की प्रवृत्तियों को 
दबाता नहीं है। परन्तु प्रयोग के खतरों की ओर उनका ध्यान अवश्य आक्ृष्ट रखता है। 
(४) यह शिक्षकों को अपने रूप में रहने तथा अपने ढंग से कार्य करने के लिए 
उत्साहित करने में अधिक सहायक होता है। 
(५) यह शिक्षकों में आत्म-विश्वास तथा आत्म-मूल्यांकन की क्षमता का विकास 
करता है। द 
(६) शिक्षा-बोर्ड मिचिगन ने, हेमद्राम्क योजना के अन्तर्गत रचनात्मक पर्यवेक्षण 
को प्रारम्भिक स्तर पर विकास तथा उन्नत स्तर पर सुधार करने वाला बताया है।+* 
रचनात्मक शिक्षा-पर्ववेक्षण के दोष--शिक्षक तथा निरीक्षकों में समुचित योग्यता 
न होने पर, रचनात्मक पर्यवेक्षण के कारण अनेक हानियाँ होने की सम्भावनाएं रहती हैं। 
इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: 
(१) इसमें स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं । 
(२) इसमें विधिवत चलने वाला कार्य स्थगित हो जाता है तथा श्रयोगों में 
अनावश्यक रूप से अधिक समय, शक्ति तथा धन' व्यय किया जाता है। 
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(३) प्रयोगों के परिणामों को समन्वित कर उपयोग में लाना बहुत कठिन होता है । 
अतः यह पुस्तकों में ही लिखे पड़े रहते हैं । 

(४) पययवेक्षक को बहुत योग्य होना आवश्यक है। भारत जसे देश में जहाँ उच्च 
मानवीय तथा भौतिक दोनों प्रकार के साधनों का अभाव है, इसका उपयोग कम ही हो 
सकता है। 


लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्य वेक्षण 


लोकतंत्रीय शिक्षा-पवेक्षण में शिक्षण की नियोजना', नेतृत्व, व्यवहार, क्रिप्रान्विति 
तथा मूल्यांकन आदि में शिक्षण से संबंधित सभी व्यक्तियों का सहयोग रहता है। सिद्धान्ततः 
जितना अधिक आपसी सहयोग होगा, उतना ही उत्तम शिक्षा-पर्यवेक्षण होगा। 
लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्यवेक्षण में आपसी सहयोग, शिक्षकों का समुचित आदर तथा उनकी 
रचनात्मकता पर बल दिया जाता है, शिक्षण-नियोजना ऊपर से प्रारम्भ न होकर नीचे से 
प्रारम्भ होती है तथा नेतृत्व अनेक व्यक्तियों के हाथों में निहित रहता है । इसमें शेक्षणिक 
समस्याओं पर शिक्षण से संबंधित सभी व्यक्ति विचार करते तथा सभी मिल कर उनका हल 
खोजते हैं । इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षक सतत्‌ विकास करता रहे 
तथा उसका हाथ शिक्षा के उद्देश्यों, विधियों, योजनाओं आदि के बनाने में हो जिससे वह 
स्वतंत्रता से अपने को गतिशील रखता हुआ कार्य कर सके ।" अयर ने लोकतंत्रीय शिक्षा- 
पर्यवेक्षण को चित्र द्वारा निम्नानुसार प्रदर्शित किया है :* 
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: छोकतंत्रीय पं वेक्षण का आधारभूत स्वरूप--अयर१ का कथन है कि “पयंवेक्षण उस 
सीमा तक लोकतंत्रीय होता है जिस सीमा तक उसमें विचारशील एवं सहान्‌ भूतिपूर्ण योग्य 
नेता होते हैं जो अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में अन्यों के साथ हिस्सा बठाते हैं।” 
उपयुक्त चित्र में दर्शाये तीनों तत्वों को सिद्धान्त रूप में लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्यवेक्षण का 
आधार माना जा सकता है। नेतृत्व का सिद्धान्त तो शिक्षा-प्रशासन तथा पर्यवेक्षण में बहुत 
अधिक प्रभावी तथा गतिशील है । प्रभावी नेतृत्व में शिक्षा-पर्यवेक्षण शिक्षकों, प्राचार्यों तथा पर्य- 
वेक्षकों के मध्य एक सहयोगी प्रक्रिया ही होना चाहिये । सहानुभूति की चर्चा शिक्षा-पर्यवेक्षण 
के क्षेत्र में कम ही होती है परन्तु अयर का कथन है कि “एफ्र८ छ्तंगलंएा० ०ी ००मर्न॑तल-ब- 
0९7638, &770प88 फणदां। स्‍658 एर्पानठडल्त धाब्य पाल छम्जलंएाल ।९28046757% 
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उचित नेतृत्व तथा सहयोग के साथ-साथ व्यक्ति के लिए आदर, अपनी क्षमतानूसार 
उच्चतभ सीमा तक अपना विकास करने की स्वतंत्रता तथा मानवीय आनन्द एवं सुख प्राप्त 
होते रहना आदि, महत्वपूर्ण आधार हैं जो लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण में सन्निहित रहते हैं। पिट- 
नगर महोदय के अनुसार लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण में सत्य का प्रभूत्व अधिक रहता है। 

लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्य वेक्षण के गुण--लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक गुण हैं 
जिममें निम्नांकित प्रमुख हैं : 

(१) यह समूह के सभी व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षाकृत अधिक उत्तम कार्य- 
विधियाँ तथा नीतियाँ विकसित करता है । 

(२) यह शिक्षण से संबंधित सभी व्यक्तियों को कार्य तथा प्रयोग करने की 
समुचित स्वतंत्रता देता है । 

(३) यह शिक्षकों तथा समूह के अन्य सभी व्यक्तियों के नैतिक स्तर को 

उच्च बनाये रखता है । 

(४) यह शिक्षण से संबंधित सभी के आपसी तथा सामाजिक संबंधों को उत्तम 
बनाता है । 

(५) आपसी सहयोग की वृद्धि कर यह उत्तम उपलब्धियों की वृद्धि करता है। 

(६) यह शिक्षकों के व्यक्तित्व, योग्यता, भावनाओं तथा विचारों का समुचित 
आदर करता है। 

(७) यह शिक्षण-समस्याओं को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से समझने में सहायक 
होता है । 

(८) यह शिक्षण-नियोजन को सुगम तथा व्यवस्थित बनाता है। 

(६) यह शिक्षण-दक्षेत्र में उत्तम नेतृत्व प्रदर्शित करता है । 
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(१०) यह शिक्षण-कार्य तथा व्यवस्था में समुचित लचीलापन लाने में सहायक 
होता है। 

(११) यह शिक्षण से संबंधित सभी व्यक्तियों के सहयोग की वृद्धि करता हैं। 

(१२) यह लोकतंत्रीय कार्य-विधि में आस्था विकसित करता है । 

(१३) यह शिक्षण-दक्षेत्र में व्यावहारिकता का विकास करता है । 

लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्यवेक्षण के दोष--लोकतंत्रीय शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक गुण होते 
हुए भी कुछ दोष हैं : 

(१) इसमें कार्य धीमी गति से चलता है तथा उपलब्धियों के अनुपात में समय 
तथा शक्ति अधिक व्यय होती है। 

(२) इसमें अकुशल शिक्षक अपनी न्यूनताओं तथा कमजोरियों को छिपाये 
रहता है। 

(३) इसके क्रियान्वयन में अनेक बेठकों तथा प्रत्यक्ष भेंट आदि की आवश्यकता 
पड़ती है । इनकी व्यवस्था में बहुत धन, समय तथा शक्ति व्यय होती है । 

(४) तात्कालिक आवश्यक स्थितियों में यह उपयोगी सिद्ध नहीं होता है । 

(५) इसमें व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की व्यवस्था कम होने से कभी-कभी शिक्षक 
उचित व्यक्तिगत मार्ग-दर्शन से वंचित रह जाते हैं । 

(६) बहुधा यह लोकतंत्रीय स्वरूप-मात्र ही ग्रहण कर पाता है। लोकतंत्रीय 
आत्मा के अभाव में यह केवल ढोंग रह जाता है। 


बेज्ञानिक शिक्षा-पर्यवक्षण 


विज्ञान की विधियों का उपयोग सत्य के प्रति अधिक आग्रह के फलस्वरूप बढ़ा है। 
वैज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि 
जिससे शिक्षा-समस्याओं का हल तथ्यों के आधार पर किया जा सके। जेयर ने इसीलिए व्यक्त 
किया है कि #8लटाप्नग० इपएटासंडं०्य ४ व0फा प6 इंत6३ 70 ० 77970ए6- 
पाला. ०ी साडइजाएगता खाबए 2९ 74866 पु००70 776488ए४६946 &704 ९०07970/906 
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शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन, बुद्धि का नाप, शाला-गतिविधियों के परिणामों का 
मापन, शिक्षण-समस्याओं के हल के लिए तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण आदि के संबंध में 
विज्ञान की विधियों का उपयोग अब अधिक होता जा रहा है । भतः स्वाभावतया' 
शिक्षकों तथा पयवेक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पहले की अपेक्षा आजकल 
अधिक की जाने लगी है। वतंमान जगत तो विज्ञान का ही संसार है । भविष्य में विज्ञान, 
जीवन में और भी अधिक प्रविष्ठ होगा। अत: यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होगा कि 
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शालाओं के छात्रों में, अन्वेषण करने की रुचि तथा वैज्ञानिक आदतों एवं प्रवृत्तियों के प्रभावी 
उपयोग के कौशलों का समुचित विकास किया जाये । 


अेयर ने वेज्ञानिक प्यवेक्षण* के स्वरूप को निम्नाकृति द्वारा व्यक्त किया है; 


लचीलाप न 


४४५३ 


मूल्यां 


जा. उमा. आपपधराका.. अोरेलोकिकेका.. समॉिंडक.फिाशापताता+.. लीक आ+6.. सांपमसभ.. मिमिममाओ कही. िशाा+कनधाक वाल आओ ाााआांक अमााशगक, ७७७ााओं ध्आआओं 


वेज्ञानिक पर्यवेक्षण का आधारभूत स्वरूप--ओेयर ने वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के चार 
आधार माने हैं--(१) लचीलापन, (२) नियोजन, (२) वस्तुनिष्ठता, तथा (४) मूल्यां- 
कन । यदि ये चारों तत्व पर्यवेक्षण में हों तो उसे वैज्ञानिक पर्यवेक्षण कहेंगे । अयर ने 
इसीलिए कहा है “पर्यवेक्षण, जिस सीमा तक नियोजन तथा पूर्व निर्धारित परिणामों की 
उपलब्धि के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर सकता हो, उस सीमा तक वह वैज्ञानिक है।”* 


. बार, बढठन तथा बरुकनेर ने वैज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में निम्नांकित वैज्ञानिक मूल्यों 
की अपेक्षा की है। 
(१) जाँच के लिए अयोग्य, असत्य एवं अविवेकपूर्ण विधियों के स्थान' में व्यवस्थित 
तथा प्रामाणिक विधियों का उपयोग । 





+ शषएक, कफव्त 0., अकाबंदाकांद0 9. 0705 ७:28205702, 954. 9. 
326. 

4 ॥7666., 9. 326, क्‍ 

3 छि7, केप्फांणा & फिपटटपाल,, ७६/&०0208, 4609 (ध्याप्एए (7%0०ी५5, 
4938, 99. 39-45, 867-9, 940-94] . ह 
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(२) सापेक्ष निर्णय, मनमानी, घृणा आदि के स्थान पर वस्तुनिष्ठ तथ्यों का 
उपयोग । 

(३) परम्परागत प्राचीन पर्यवेक्षण के स्थान में उपयुक्त सिद्धान्तों तथा स्तरों 
का शिक्षा-पर्यवेक्षण । 

(४) हमारे सिद्धाल्तों तथा सामान्यीकरण के पूरक के रूप में व्यक्तियों तथा 
समस्याओं के संबंध में अधिकाधिक ज्ञान । 

(५) पर्यवेक्षण विकासवादी तथा प्रयोगात्मक हो । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वेज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में प्रयोग तथा 
अन्वेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ तथ्यों के उपयोग को आवश्यक माना 
जाता है । निर्णयों को लेने में प्रामाणिक व्यवस्थित विधियों का उपयोग होता' है तथा उप- 
युक्त सिद्धान्तों एवं स्तरों का विकास किया जाता हैं। 

वैज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण के गुण--वैज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक गुण हैं जिनमें 
निम्नांकित प्रमुख हैं : 

(१) यह लचीला, सुनियोजित एवं वस्तुनिष्ठ होता हैं। 

(२) यह समुचित तथ्यों के आधार पर उपयुक्त मूल्यांकन पर बल देता है । 

(३) यह गलत अनुभव, गलत अवलोकन तथा व्यक्तिगत राय के स्थान में तथ्यों तथा 
वस्तुनिष्ठ निर्णय को आवश्यक मानता है। 

(४) यह शिक्षा में अन्वेषण तथा प्रयोग को बढ़ावा देता है। 

(५) इसमें प्रमाणिकता अधिक रहती है। 


वैज्ञानिक शिक्षा-पयंवेक्षण के दोष--वेज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक दोष तथा 
कमियाँ हैं जो निम्नानुसार हैं + 

(१) भावना, आदर्श, रुचियाँ, शिक्षण-स्तर, व्यक्तित्व-मापन आदि के संबंध में 
शिक्षा-क्षेत्र में विज्ञान की विधियों का उपयोग अभी तक नहीं हो सका है । अतः इन क्षेत्रों 
में यह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है । 

(२) सत्तात्मक या आधिकारिक तथ्यों के आधार पर लिये गये निर्णयों में शंका 
का स्थान नहीं रहता है | अतः ये तथ्य ही आधिकारिक या सत्ता का रूप ले लेते हैं । 

(३) भारत जैसे विकसित हो रहे देश में शिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों, दोनों का ज्ञान 
शिक्षा-क्षेत्र में अपनायी जा रही वैज्ञानिक विधियों के बारे में नगण्य-सा ही है। अतः यहाँ 
इसका उपयोग करना अत्यन्त कठिन-सा ही है। 


स्वतंत्र-शिक्षा-पर्यवेक्षण ( [59862 477८) 


इस प्रकार के शिक्षा-पर्यवेक्षण में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । इसमें शिक्षक शिक्षण 
संबंधी कार्य पूर्ण स्वतंत्रता से करते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार के निर्देश पहले से या बाहर 
से नहीं दिये जाते हैं। इसमें शिक्षक की स्वतंत्र इच्छा ही सर्वोपरि रहती है क्योंकि इसमें 
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अहस्तूज्ञेप की नीति का अवलम्बन किया जाता है । बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न होने पर 
ही इसमें हस्तक्षेप किया जाता है । अतः अकुशल शिक्षकों के विकास की ओर ध्यान नहीं 
जाता | इसमें शाला-भवन, उपकरण, छात्रों की संख्या आदि की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाता है तथा शिक्षण-विधियों की ओर ध्यान प्रायः नहीं दिया जाता है। 

स्वतंत्र-शिक्षा-पर्य वेक्षण किसी दर्शन या पू्व-निश्चित उद्देश्य से निर्देशित नहीं रहता 
है । इसमें परयवेक्षण पूर्ण स्वतंत्र रहता है तथा शिक्षक की इच्छा ही सर्वोपरि रहती है । 
पर्यवेक्षक शिक्षकों का मार्ग-दर्शन करना आवश्यक ही नहीं समझता तथा अपेक्षा करता है कि 
शिक्षक स्वयं इतने विकसित रहते हैं कि वे शिक्षण-कार्य पूर्ण रूपेण उत्तम ढंग से करेंगे । 
फलस्वरूप शक्षकों में आत्म-विश्लेषण तथा आत्म-विकास की भावनाओं का विकास नहीं हो 
पाता है और वे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से तटस्थ एवं उदासीन रहते हैं। स्वतंत्र-प्यवेक्षण 
में शिक्षकों के असावधानी तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहन मिलता है । 

स्वतंत्र-शिक्षा-पर्यवेक्षण के गुण--स्वतंत्र-शिक्षा-परवेक्षण के अनेक गुण हैं जिनमें 
निम्नांकित प्रमुख हैं : ेु 

(१) इसमें शिक्षक अपनी योग्यतानुसार शिक्षण करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। 

(२) यह शिक्षण के भौतिक साधनों जसे भवन, उपकरण आदि को समुचित महत्व 
देता है । 

(३) यह आन्तरिक अनुशासन पर बल देता है। अतः शिक्षकों में किसी हानि- 
कारक ग्रंथि का विकास नहीं हो पाता है । 

(४) अहस्तक्षेप की नीति के कारण इसमें कार्य तीव्र गति से चलता है । 

स्वतंत्र-शिक्षा-पर्य वेक्षण के दोष--स्वतंत्र-शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक दोष हैं जिनमें 
निम्नांकित प्रमुख हैं : 

(१) यह निरुद्देश्य, संकुचित, अस्पष्ट, अनिश्चित तथा अव्यवस्थित रहता है। 

(२) यह कुशल तथा अकुशल शिक्षकों में भेद नहीं करता है तथा इसमें अकुशल 
एवं नवीन शिक्षकों को आवश्यक निर्देशन नहीं मिल पाते हैं । फलस्वरूप उनकी कठिनाइयाँ 
हल नहीं हो पाती हैं । 

(३) आत्म-विकास तथा आत्म-विश्लेषण के अभाव के कारण अनुत्तरदायित्वपूर्ण 
तथा असावधानीपू्वंक किये जाने वाले शिक्षण को प्रोत्साहन मिलता है । 

(४) पर्यवेक्षण का कोई दर्शन अथवा सैद्धान्तिक आधार नहीं रहता है। फलस्वरूप 
इसमें विधियों का अभाव रहता है । 

(५) इससे शिक्षण-स्तर गिरता है। 


संफेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण 


संकेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में शिक्षकों की समस्याएँ उपस्थित होने के पूर्व ही उनके 
समक्ष रखी जाती हैं तथा उन्हें सचेत किया जाता है। यह कारये पर्यवेक्षक अपनी कुशलता, 
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दूरदर्शिता तथा सूक्ष्म विचार-शक्ति के कारण ही कर सकता है । सचेत करने के बाद शिक्षक 
सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निविध्तन काये करते रहते हैं । इस प्रकार यह पर्यवेक्षक 
तथा शिक्षक दोनों के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। 


संकेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण के गुण--संकेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक गृण हैं 
जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं : 

(१) पृ्व-प्राप्त संकेतों के कारण कार्य सहज तथा अबाध्य रूप से चलता है। 

(२) शिक्षक समस्याओं तथा उन्हें हल करने की विधियों से सरलता से परिचित 
हो जाते हैं । 

(३) पर्यवेक्षक समस्याओं के प्रति अत्यधिक सजग रहता तथा उन्हें पहले से ही 
हल करने की विधियों को खोजता रहता हैं। 


संकेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण के दोष--संकेतात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में निम्नांकित 
दोष हैं : द 

(१) सभी शिक्षण-समस्याओं का पूर्व-संकेत मिल पाना कठिन रहता है। अतः 
शिक्षण संबंधी सभी कठिनाइयों का पुर्व-निराकरण इससे सम्भव नहीं है । 

(२) शिक्षण एक कला है। यह कला अभ्यास से ही विकसित होती है। इसकी 
समस्याओं का बौद्धिक ज्ञान, प्रत्यक्ष समस्याओं तथा कठिनाइयों के व्यावहारिक हल में पर्याप्त 
सहायक नहीं होता है। अतः शिक्षकों के समस्याओं संबंधी सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान 
के बीच खाई रहती है। 


(३) यह पयवेक्षकों तथा शिक्षकों के बहुत अधिक कुशल होने की अपेक्षा रखता 
है जो सम्भव नहीं है। 


सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण 


भारतीय शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त अभाव तथा त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हो रही 
हैं। इन अभावों तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण रखकर पर्यवेक्षण 
करना आवश्यक है। सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण शिक्षण से संबंधित सभी अभावों तथा 
त्रुटियों की सूची तैयार करके गोष्ठियों तथा चर्चा के द्वारा इन कमियों की प्रतीति कराता 
है एवं सुधार के उपाय करता हैं। इन' अभावों तथा त्रुटियों से शिक्षकों को अवगत कराने 
की कुशलता पर, इन्हें दूर करने की प्रेरणा आधारित रहती है । जितनी कुशलता से 
कमियों का ज्ञान कराया जायेगा उत्तनी ही शीघत्षता तथा तत्परता से शिक्षक उन्हें दूर करने 
के लिए प्रेरित होगा । सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में शिक्षक को विचार अभिव्यक्त' करने 
को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। फलस्वरूप वह बिना किसी संकोच के अपने विचार, कठिना- 
इयाँ, सुझाव आदि पर्यवेक्षक के समक्ष रखता है। इससे परस्पर चर्चाओं के द्वारा शंकाओं 
तथा मतभेदों का सरलता से निवारण हो जाता है । साथ ही साथ विरोध तथा द्वेष विकसित 
नहीं हो पाता है। इसमें सद्भाव का विकास अधिक होता है.। 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के प्रकार १६७ 


सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण रचनात्मक भी होता है क्योंकि इसमें स्थितियों तथा 
कमियों के सुधार के प्रयास ही किये जाते हैं । इसमें नये प्रयोगों तथा कार्यों को करने की 
प्रेरणा मिलती है । 

सुधारांत्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण के गुण--सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक गृण हैं 
जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं: 

(१) यह शिक्षक को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है। 

(२) यह रचनात्मक होता है। 

(३) इसमें पर्यवेक्षक तथा शिक्षकों में सदुभाव रहता है तथा विरोध एवं द्वेष 
का अभाव रहता है। 

(४) इसमें पर्यवेक्षक उचित मागं-दर्शव कर शिक्षकों के पथ को सुगम, प्रगतिशील 
तथा उन्नत बनाता है । 

(५) यहं शिक्षकों को नवीन श्रयोगों को करने का प्रोत्साहन देता है । 

सुधारात्मक शिक्षा-पर्य वेक्षण के दोष--सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक दोष 
भी हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं: 

(१) यह शिक्षकों के दोषों तथा अभावों की ओर ही अधिक दृष्टि रखता है। 

(२) कुशल पर्यवेक्षक के अभाव में शिक्षकों का पर्याप्त विकास सम्भव नहीं है । 

(३) अभावों तथा कमियों की ओर ही अधिक ध्यान दिलाये जाने के कारण 
शिक्षकों में हीन भावना का विकास सम्भव है। 

(४) दोषों को यदि कुशलता से न बतलाया जाये तो पर्यवेक्षक तथा शिक्षकों 
में आपसी विरोध तथा द्वेष बढ़ने की सम्भावनाएँ अधिक हो जाती हैं। 
नंतृत्व-शिक्षा-पर्य वेक्षण 

प्‌ द्तकडएफओ 45, छरगिण्पा वेग्प६, पा8 ग्ाठ४ 9०06४ 477८९ ढ7ऐं, 
4९ (72८ इ72 प्रंगाट, फट खाठडा काबएादांट 227 ४ ४6 गलत 66 र्कएटब70- 
'गरबों, बवामांएसंडतबरप०ा बाते डप06"एॉडं0ा, 7 नेतृत्व का प्रभाव सभी प्रकार की सहयोगी 
गतिविधियों में बहुत अधिक रहता है । उचित नेतृत्व करने के लिए पर्यवेक्षक में निम्तां- 
कित गुणों का होना आवश्यक है : 

(१) सीधा उत्तम प्रभाव डालने की क्षमता । 

(२) रास्ता दिखाकर, कठिनाइयों का हल सुझाकर उचित निर्देशन देने की क्षमता। 

(३) कार्य, मत तथा विचारों के संबंध में निदेशन देने की क्षमता । 

(४) अपने अधीन रहने वाले समूह को नियोजन, क्रियान्वयन, आदि में आवश्यक 

सहायता तथा निर्देशन देने की क्षमता। 





* ह/ए९००, 77८6 0., #फबदााशर्ईवह तु आग पर70847 5:02/05077, 0. 33. 


श्द्द शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(५) मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता । 

(६) “गुड” के शिक्षा-शब्दकोश के अनुसार, दूसर्रों को प्रेरित, निर्देशित, आदेश 
देने तथा व्यवस्थित करने की क्षमता तथा तत्परता । 

इस प्रकार यदि उपर्यक्त दर्शाये गुण तथा क्षमताएँ पर्यवेक्षक में हैं तभी वह शिक्षकों 
का समुचित नेतृत्व कर सकेगा तथा उनका उचित व्यावसाथिक विकास सम्भव हो सकेगा । 
जेलेनी (2८००५)* का कथन है कि नेतृत्व को व्यक्तित्व के गुणों के रूप में ही नहीं 
समझना चाहिये । जेलेनी', नेता को एक ऐसा व्यक्ति मानता है जिसने समूह में अनेक 
सामाजिक संबंधों पर प्रभुत्व प्रदर्शित किया है, तथा जो “जीवन का केन्द्र” बन गया हैं और 
जिसके पीछे अन्य लोग चलते हैं । जेलेनी की इस परिभाषा से व्यक्ति-केन्द्रित नेता की अपेक्षा 
समूह-केन्द्रित नेता का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। परन्तु शैक्षणिक विकास के लिए हमें 
इसी प्रकार के नेता की आवश्यकता अधिक है। नेता में विशेष रूप से बुद्धि, सामाजिक 
परिपक्वता, आत्म-विश्वास, अधिकार करने की क्षमता, पाण्डित्य, धर्य, सामाजिक-आथिक 
दृष्टि से अच्छी स्थिति, विचारशीलता, महत्वार्काक्षा, बल, सामाजिक समंजन आदि क्षमताओं 
का होना आवश्यक माना जाता है। 

समूह में नैतिकता बनाये रखने के लिए नेता में नेतिकता का होना बहुत आवश्यक 
है। 

शिक्षा की दृष्टि से नेतृत्व-विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पर्यवेक्षण को जब हम 
नेतृत्व मान लेते हैं तब यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक में निम्नांकित कार्य करने की क्षम- 
ताओं का होना आवश्यक है : 

(१) छात्रों का विकास तथा समाज के जीवन-स्तर को उच्च बनाने की क्षमता । 

(२) शिक्षण के सतत्‌ विकास करने की अल्प तथा दीघ॑ कालीन योजनाओं के 
निर्माण तथा क्रियान्वयन की क्षमता । 

(३) लोकतंत्रीय कार्यविधियों का शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता । 

(४) यथार्थवादी तथा व्यावहारिक होने की क्षमता । 

(५) शिक्षण के क्षेत्र में व्यावसायिक तथा पांडित्य संबंधी कौशलों के विकास 
की क्षमता । 

(६) शिक्षकों के संबंध में सामाजिक सूझ-बूझ रखने की योग्यता । 

(७) विभिन्‍न शिक्षकों तथा शालाओं के कार्यों तथा गतिविधियों को समन्वित 
करने की योग्यता । 

(८) शिक्षकों की विशेष योग्यताओं को खोजने, समझने तथा उपयोग में लाने एवं 
विकसित करने की क्षमता । 





3 एललाए, [.6४56 0., ॥,८2१6:क्शए, #/2000/246.. ए॒  खब॑धरदा:0॥4/ १४४८०/८४॥ 
१/8८णा।57 & (०., पिटफ़ ४०7०5, 950, 97. 664-667. 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के प्रकार १६६ 


(६) शिक्षण का व्यावसायिक विकास करने की क्षमता । 
(१०) उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में शिक्षण के उचित मूल्यांकन करने की क्षमता । 
इन उपर्युक्त गुणों तथा क्षमताओं से युक्त शिक्षा-पर्यवेक्षक शिक्षण का सतत्‌ विकास 
करने में सफल होगा । 
वास्तव में संसार के विकसित लोकतंत्रीय देशों में शिक्षा-पर्यवेक्षण शिक्षा-नेतृत्व का 
स्वरूप ले रहा है। 
नेतृत्व-शिक्षा-पर्यवेक्षण के गुण--प्रमुखतः इ समें निम्नांकित गुण हैं : 
(१) यह शिक्षण संबंधी नवीन गतिविधियों से परिचित कराता है। 
(२) यह लोकतंत्रीय तथा यथाथवादी होता है। 
(३) यह छात्रों, शिक्षकों तथा समाज के सदस्यों में सुसंबंध स्थापित करता है। 
(४) शिक्षण का उचित नेतृत्व, शिक्षकों को कार्य करने तथा उन्नति करने की 
प्रेरणा देता है । 
(५) यह शिक्षण-समस्याओं का उचित हल निकालने की प्रेरणा देता है साथ ही 
क्रियाशील सहयोग भी देता है । 
(६) इसमें ससी को अपनी क्षमताओं के अनुसार स्वतंत्रता से विकसित होने के 
अवसर भिलते हैं। 
(७) यह शिक्षण-द्षेत्र में गतिशीलता तथा जीवन का समावेश करता है । 
नेतृत्व-शिक्षा-पय वेक्षण के दोष--नेतृत्व शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक दोष भी हैं जिनमें 
निम्नांकित प्रमुख हैं: क्‍ 
(१) नेतृत्व हमेशा उत्तम तथा निस्वार्थी हो, यह सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में 
शिक्षण में अपेक्षित सुधार तथा उन्नति की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। 
. (२) शिक्षा-नेतृत्व के क्षीण तथा अशक्त होने पर सभी शिक्षण-योजनाएँ व्यर्थ-सी 
ही पड़ी रह जाती हैं । 
(३) शिक्षण-नेतृत्व की ओर हमेशा मुँह ताकते रहने से स्वयं कार्य कर विकास करने 
की क्षमता क्षीण हो जाती है। 
(४) इसमें वे सभी दुर्गूण आ सकते हैं जो आधिकारिक शिक्षा-पर्यवेज्षण में 
विद्यमान रहते हैं--जैसे; अधिक सत्ता का उपयोग, निरंकुश होना, दबाव का उपयोग करना, 
मनमानी करना आदि । 


निर्देशन-शिक्षा-पर्येवक्षण 
आजकल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उचित निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अनेक 
विद्वान तो शिक्षा को एक निर्देशन ही मानते हैं। शिक्षा-पर्य वेक्षण को भी इसीलिए अनेक 
विद्वान निर्देशन के रूप में मान्यता देते हैं । शिक्षकों तथा परयवेक्षकों के आपसी संबंधों पर 
निर्देशन निर्भर करता है। शिक्षण की दृष्टि से निर्देशन का संबंध अनेक गतिविधियों जसे, 
रू 


१७० शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


नवीन शिक्षकों को शाला में व्यवस्थित कराने, नवीन गतिविधियों का ज्ञान देकर शिक्षण- 
स्तर उच्च बनाने, शिक्षकों के नेतिक स्तर को ऊँचा रखने, अनुशासन संबंधी समस्याओं के 
हल करने आदि से रहता है । वही पर्यवेक्षक उचित निर्देशन कर सकता है जो कि शिक्षण- 
स्थितियों के संबंध में सम॒चित रूप से ज्ञान रखता हो, निर्देशन की विभिन्‍न विधियों का ज्ञाता 
हो, उच्च व्यक्तित्व वाला हो एवं मनृष्यता तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला हो, भादि। 
निर्देशन के समय पर्यवेक्षक को वस्तुस्थिति को ठीक से समझन का प्रयास करना चाहिये। 
सामान्यतः शिक्षक, पर्यवेक्षकों के विरोधी होते हैं तथा उनकी बातों को शंका से देखते हैं। 
अतः यह आवश्यक है कि पयवेक्षक पहले रचनात्मक संबंधों की स्थापना से आपसी सद्भाव 
विकसित करे, तत्पश्चात शिक्षकों को वास्तविक निदेशन दे जिससे उनकी समस्याएँ हल 
हों । निर्देशन से शिक्षकों का संरक्षण होना भी आवश्यक है। यदि यह संरक्षण नहीं रहा, 
तब शिक्षकों की आस्था निर्देशन में नहीं रहेगी तथा विरोध विकसित होगा । निर्देशन करने 
वाले पर्यवेक्षक को शिक्षकों की व्यक्तिगत तथा व्यावसाथिक, दोनों प्रकार की समस्याओं में 
रुचि लेना चाहिये | इनकी पृष्ठभूमि में ही निदंशन उचित होगा तथा आपसी सद्भाव के 
विकास की सम्भावनाएँ अधिक रहेंगी । 

निर्देशन शिक्षा-पर्यवेक्षण के गुण--निर्देशन-शिक्षा-पर्यवेक्षण के अनेक गुण हैं जिनमें से 
निम्नांकित प्रमुख हैं: 

(१) इसमें पर्यवेक्षक तथा शिक्षकों के संबंध अच्छे रहते हैं तथा शिक्षकों में 
विकास का पर्याप्त उत्साह रहता है। 

(२) इसमें समय पर उचित सहायता मिलने से शिक्षण में शीच्रता से अपेक्षाकृत 
अधिक विकास होता है। 

(३) इसमें कम परिश्रम से अधिक उपलब्धि होती है। 

(४) इसमें शिक्षकों के संरक्षण की भावना रहने से संशय तथा विरोध को कम 
स्थान रहता है । 

(५) शिक्षकों को ऐसा लगता है कि पर्यवेक्षक उनमें व्यक्तिगत रुचि ले रहा 
है। इससे आत्मीयता की वृद्धि होती है तथा कार्य अधिक होता है। 


निदेशन-शिक्षा-पर्यवेक्षण के दोंष--निर्देशन शिक्षा-पर्यवेक्षण में अनेक दोष हैं जिनमें से 
निम्नांकित प्रमुख हैं : 


(१) बड़ी संख्या में कुशल निर्देशन करने वाले पर्यवेक्षकों का मिलना अत्यन्त कठिन 
है। अतः इसके विकास में अवरोध तथा कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। 


(२) निदेशक आधिकारिक भावना से भी पर्यवेक्षण कर सकता है। अतः इसमें वे 
सभी दोष आ सकते हैं जो आधिकारिक शिक्षा-पर्यवेक्षण में रहते हैं। 


(३) इसमें पर्यवेक्षण का दबाव तथा नियंत्रण हमेशा बना रहता है। 


अध्याय १८ 
कक्षा-शिक्षरण-पर्य वेक्ष रण 


सीमान्डस्‌ ने शिक्षकों तथा पर्यवेक्षक के सुसंबंधों पर अधिक बल दिया है। 
हैरिक तथा कोरी ने भी शिक्षकों में अनुकूलन संबंधी क्षमता होना आवश्यक माना है। 
जाडंन के विचार हैं कि “8८पाए ६६००7१९०४ ततीकाः 80 ए्रापएा), 0855 70070 फकाररिटए 
80 गापद, बचत 776.7005 दांत €6 50 कापटी धाढाव ३5 बपा09 वंष्यु00597002 40 66६- 
टापएं76 6 970002038 ० शंञ्रप8. 7 इस दृष्टि से यह निश्चित करना कठिन है कि 
किस समय कक्षा-पर्यवेक्षण के लिए जाना उपयुक्त होगा । परन्तु कक्षा-पर्यवेक्षण के निम्नां- 
कित उद्देश्य अवश्य निश्चित किये जा सकते हैं: 

(१) अनुभवहीन शिक्षक की आवश्यक सहायता करना। 

(२) अनुभव वाले शिक्षक के विकास में सहायक होना । 

(३) भप्रशिक्षित शिक्षक का मार्ग-दर्शन करना । 

(४) शिक्षक के निमंत्रण प्र कक्षा-निरीक्षण करके उत्तम शिक्षण का अवलोकन 

करना । 

(५) शिक्षक के द्वारा दृश्य-श्रव्य सामग्री के उपयोग का उचित मूल्यांकन करना। 

उपर्युक्त उद्देश्यों को हम दो भागों में विभकत करते हैं । 

(१) शैक्षणिक कार्यक्रमों के सर्वांगीण स्वरूप की जानकारी के लिए पर्यवेक्षण । 

(२) शिक्षण-समस्याओं के उचित हल के,लिए पर्यवेक्षण । 

कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के ये उपर्युक्त' दर्शाये दोनों रूप उपयोगी तथा महत्वपूर्ण 
हैं। परन्तु अनेक विद्वानों का विचार है कि शिक्षण-समस्याओं के हल के लिए ही कक्षा-पर्य- 
वेक्षण किया जाना चाहिये । शिक्षण-कार्यक्रमों के स्वरूप को जानने के लिए कक्षा-शिक्षण- 
पर्यवेक्षण करना आवश्यक नहीं है । परन्तु मेरी राय में यह उचित होगा कि दोनों ही उद्देश्यों 
से कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण किया जाये । 
कक्षा-दिक्षण-पर्य वेक्षण का स्वरूप 

कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक, छात्रों के शिक्षण का' 
प्यवेक्षण करें। यदि शिक्षण-स्तर में उन्‍नति करना है तो यह बहुत आवश्यक है कि पर्यवेक्षक 
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काफी समय ऐसे स्थानों में व्यय करे जहाँ छात्र सीख रहे हों । छात्रों के कार्य करते समय, 
खेलते समय, मेदान में चलते-फिरते समय तथा पाठ्यक्रमगामी गतिविधियों को करते समय 
उन पर पर्यवेक्षक की दृष्टि होना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी गतिविधि 
ऐसी न हो जिसका अवलोकन पयवेक्षक ने न किया हो । इस अवलोकन से पर्यवेक्षक बहुत 
सी बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र के वातावरण, स्वास्थ्य, रुचियों, सहयोग, स्वतंत्रता, 
सुरक्षा, सुख आदि सभी के संबंध में पर्यवेक्षक को अनेक तथ्यों की जानकारी होती हैं। इन्हीं 
तथ्यों के आधार पर वह यह भी ज्ञात कर सकता है कि छात्रों का समुचित विकास' सही 
दिशाओं में हो रहा है या नहीं । इससे उसे इस बात का ज्ञान भी होता है कि शिक्षक की 
स्थिति छात्रों के मध्य कंसी है। वास्तव में शिक्षक का आदर छात्र करते हैं या नहीं। शिक्षकों 
के संबंध में भी यह अवलोकन उसे समुचित ज्ञान कराता है। पाठ्यक्रम वे पूर्ण कर सके 
हैं या नहीं ? शिक्षण के समय शिक्षक व्यक्तिगत रुचियों की विभिन्‍नता का ध्यान कैसे 
रखता है ? या नहीं रखता है ? शिक्षक कक्षा-व्यवस्था कसी करता है ? उपर्युक्त अनेक 
तथ्यों का ज्ञान उसे कक्षा-शिक्षण-अवलोकन से होता है। शिक्षण की बच्छाइयों तथा दोषों 
का ज्ञान भी वह इसी अवलोकन के आधार पर प्राप्त करता है। क्रासबाई ((7०४०9) का 
कथन है कि पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाइयों तथा उसमें आवश्यक परिवतेनों का ज्ञान भी कक्षा- 
शिक्षण-पर्यवेक्षण से होता है।* 

शिक्षक सहायक सामग्री का किस प्रकार उपयोग कर रहा है, शिक्षण-गतिविधियों 
का स्वरूप कितना तथा किस प्रकार विकसित कर रहा है, छात्र इनमें किस प्रकार भाग ले 
रहे हैं, क्या दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री का छात्र समुचित उपयोग कर रहे हैं, आदि 
बातों का ज्ञान पयवेक्षक को कक्षा-शिक्षण-पर्येवेक्षण द्वारा होता है। 

कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण शालाओं की भौतिक सुविधाओं के समुचित ज्ञान के लिए 
भी बहुत आवश्यक है । आजकल शालाओं की भौतिक स्थितियों के शिक्षण-गतिविधियों पर 
प्रभाव के संबंध में अनेक शोध-अध्ययन किये गये हैं। शाला-भवन के स्थान, प्रकाश, आवाज' 
तथा वायुवीजन संबंधी सुविधाओं के शिक्षण पर प्रभाव का अन्वेषण अनेक विद्वानों ने किया 
है। फिर भी भारत ज॑से विकसित हो रहे देश में अनेक क्या, अधिकांश शालाओं के भवनों 
की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं कही जा सकती है । विशेषतः किराये की इमारतों को दशा 
तो प्रतिकूल ही कही जायगी । 

शाला-उपकरणों के उचित माप आदि के संबंध में भी पर्यवेक्षक कक्षा-शिक्षण-अव- 
लोकन से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भौतिक सुविधाओं के संबंध में पर्यवेक्षक एकदम 
सहायक तो नहीं हो सकता है परत्तु यदि शिक्षक तथा पयंवेक्षक दोनों भौतिक स्थितियों के 
संबंध में सजग तथा प्रयत्नशील रहें तो कालान्तर में स्थिति में आवश्यक सुधार अवश्य होगा। 





7 (70879, पायल, $६60०5708 ६6 (0-0/2/68768 4०70, <>)07ल्‍607 (:व्यांपःप़ 
€+णीएड ॥70., 'रटए एै07:, 957, 9. 52, 


कृक्षा-शिक्षण-पय वेक्षण १७३ 


इस तरह हम देखते हैं कि कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण से पर्यवेक्षक को कक्षा-शिक्षण संबंधी 
अनेक तथ्यों का ज्ञान होता है। इसके आधार पर ही आगे के सुधार तथा विकास का कार्य- 
क्रम विकसित होना चाहिये। अतः कक्षा-पर्यवेक्षण के समय पर्यवेक्षक को इन सभी बातों की 
ओर ध्यान देना आवश्यक है । 


कक्षा-शिक्षरण-पर्य वेक्षणु-विधियाँ 
कक्षा-शिक्षण की स्थितियाँ इतनी विभिन्न हैं कि किसी एक विधि का निर्धारण करना 
कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि पयवेक्षक शिक्षण की अधिक से अधिक स्थितियों 
का परययवेक्षण समुचित समय तक करें। इससे उसे कक्षा-शिक्षण संबंधी अनेक तथ्यों का 
ज्ञान होगा। 
कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जा सकता है । 
इनमें से निम्नांकित प्रमुख हैं : 


(१) कक्षा तथा छाला में शिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व या शिक्षण 
समाप्त होने के उपरान्त जाना 


रिक्त कक्षाओं तथा शाला से शिक्षण-संबंधी अनेक तथ्यों का ज्ञान हो सकता 
है । कक्षा-सफाई, श्यामपठ-कार्य, कक्षा-सजावट, भौतिक स्थितियाँ, उपकरण आदि अनेक बातों 
के संबंध में समुचित ज्ञान इन अवसरों पर ही होता है। शिक्षण-वातावरण का ज्ञान भी 
उसे इसी समय हो जाता है। 


(२) शाला रूगने पर कई बार अवलोकन के लिए कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण 


शाला लगने पर कक्षाओं में ५ या १० मिनट तक पयवेक्षण के लिए अनेक बार 
विभिन्न समयों में जाने से शिक्षकों के शिक्षण-स्तर, शिक्षक-छात्र-संबंध, शिक्षण की स्थितियों 
आदि का ज्ञान होता हैं । 


(३) सह-क्रिया के लिए कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण 


 कक्षा-शिक्षण का आधुनिक रूप यह है कि पयवेक्षक कक्षा-पर्यवेक्षण के लिए जाये 
तथा शिक्षक और. छात्रों के साथ शिक्षण-क्रिया, प्रयोग या किसी गतिविधि में स्वयं भाग 
लेकर आवश्यक सहयोग प्रदान करे । सह-कार्य करने में पर्यवेक्षक को शिक्षण-स्थितियों के 
' गुण तथा दोषों का समुचित ज्ञान होगा तथा उसके सहयोग से शिक्षण की कठिनाइयाँ तत्काल 
ही हल होंगी । पर्य वेक्षक, निबन्ध-कापियों के जाँचनें तथा किसी योजना के क्रियान्वयन में 
शिक्षकों का समुचित रूप से सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपने सहयोग से वह शिक्षकों 
तथा छात्रों के समक्ष यह प्रदाशित कर सकता है कि वह वास्तव में एक सहायक है। परन्तु 
पर्यवेक्षक को कक्षा का प्रधान सेव शिक्षक को ही मानना चाहिये। उसे अपने हाथ में कक्षा 


कभी नहीं लेनी चाहिए। वरव्‌-सहायक-मात्र ही रहना चाहिये। 
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(४) आत्म मूल्यांकन के लिए कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण 


फ़ेन्ल्डस का विचार है कि शिक्षक आत्म-मूल्यांकन के लिए अपने द्वारा किये गये 
कक्षा-शिक्षण का ठेप रिकार्ड करके सुने या कक्षा-शिक्षण के संबंध में अपने अनुभव लिपिबद्ध 
कर स्वयं विकास के लिए आत्म-विश्लेषण करे। ग्रे महोदय ने भी आत्म-विश्लेषण के 
गुणों के विकास के लिए अपने शिक्षण को' लेखबद्ध कर उचित मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति के 
विकास को उपयोगी माना है । 

शिक्षक-पर्यवेक्षक-संवाद भी आत्म-विश्लेषण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 
अनेक विद्वानों का विचार है कि आत्म-विश्लेषण के आधार पर विकास अधिक द्वुत गति से 


होता है । 
(५) शिक्षकों के निमंत्रण पर कक्षा-शिक्षण-पर्य वेक्षण करना 


शिक्षण की किसी समस्या के हल के लिए शिक्षकों के निमंत्रण पर भी कक्षा-शिक्षण- 
पर्यवेक्षण करना उपयोगी रहता' है । इस प्रकार का कक्षा-पर्यवेक्षण ऐसे समय करना चाहिये, 
जब कि योजना चल रही हो या कठिनाई उपस्थित होने की स्थितियाँ विद्यमान हों । इस 
प्रकार के पर्यवेक्षण के लिए समुचित तेयारी आवश्यक रहती है। शिक्षक-पर्यवेक्षक-चर्चा भी 
आवश्यक रहती है। कभी-कभी स्थितियों संबंधी अवलोकित' बातों की टिप्पणी लेना भी 
आवश्यक रहता है। कभी-कभी किसी समस्या के हल के लिए अनेक बार अवलोकन करना 
भी आवश्यक हो सकता है। अतः एक ही अवलोकन से समस्या के हल होने की आशा 
हमेशा करता उचित नहीं है । द 


(६) शाला के भीतर, विभिन्न कक्षाओं में श्रवलोकन के लिए शिक्षकों का जाना 


शाला के भीतर अन्य शिक्षकों की कक्षाओं के शिक्षण के अवलोकन से भी शिक्षक 
काफी सीखते हैं। हेमॉक तथा ओइंग्स' का विचार है कि अपने विषयों के अतिरिक्त भी 
अन्य विषयों के शिक्षण के अवलोकन से लाभ होते हैं। पाठ्यक्रम के आपसी संबंधों का 
उन्हें ज्ञान होता है। अनेक नयी विधियों का ज्ञान उन्हें हो जाता है। अपने ही विषय की 
ऊंची कक्षाओं तथा नीची कक्षाओं के अवलोकन से शिक्षण-स्तर का ज्ञान होता है। यह ज्ञान 
अपनी कक्षा-शिक्षण के सुधार में भी सहायक होता है। अपनी शाला की अन्य कक्षाओं के 
शिक्षण-पर्यवेक्षण से शिक्षकों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। 

इस' प्रकार का अवलोकन शिक्षकों को अपने रिक्‍त-कालांश में करना चाहिये । 
_ परल्तु यदि आवश्यक हो तो शाला के अन्य कालांशों में भी इस प्रकार के पर्यवेक्षण की व्यव- 
सथा की जा सकती है। 
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कक्षा-शिक्षण-पर्य वेक्षण १७५ 


(७) अन्य शालाओं में शिक्षकों द्वारा कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण 


इस प्रकार के कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण से विकास की बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं परन्तु 
इसका उपयोग सामान्यतः बहुत कम किया जाता है। शिक्षकों को विभिन्न शालाओं में कक्षा- 
शिक्षण-अवलोकन के लिए जाना चाहिये। यदि एक या दो सप्ताह किसी अन्य शाला में 
पर्यवेक्षण के लिए मिलें तो अधिक लाभ होने की सम्भावनाएँ रहती हैं । 
अन्य शालाओं में उत्तम स्तर की कक्षाओं का शिक्षण-पर्यवेक्षण अधिक लाभप्रद होता है। 
शालाओं में जाकर केवल कक्षा-शिक्षण ही न देखा जाये वरन्‌ प्रयोग-शालाएँ, खेल के मेंदान, 
अभिलेख गतिविधियों आदि अन्य बातों का अवलोकन किया जाना चाहिये। इस प्रकार अन्य 
शालाओं की शिक्षण तथा अन्य गतिविधियों के सुनयोजित अवलोकन से लाभ ही होता हैं। 
अवलोकन के पूर्व तथा उपरान्त शिक्षकों से चर्चा, शिक्षकों के कार्यों में सहयोग आदि का 
ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है। इससे अनेक समस्याओं का स्पष्टीकरण होता है तथा 
अनुभवों के आदान-प्रदान से शिक्षण संबंधी विधियों का समुचित ज्ञान बढ़ता है। अतः कक्षा- 
शिक्षण-पर्यवेक्षण, अन्य शालाओं के कक्षा-शिक्षण-अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। 


अध्याय द १९ 
व्यक्तिगत शिक्षरण-सुधार के लिए 
शिक्षा-पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ 


शिक्षण में उच्चति के लिए यह आवश्यक है कि शाला के प्रत्येक शिक्षक का आवश्यक 
तथा अनुकूल विकास हो। शाला-शिक्षकों में यह विकास तथा परिवर्तन, उनके व्यक्तिगत 
अनुभवों तथा सामूहिक अनुभवों के आधार पर होता है। वास्तव में ये व्तक्तिगत तथा 
सामूहिक अनुभव एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनमें से कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं, जिन्हें 
स्थिति-विशेष के अनुसार व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों कह सकते हैं, जेसे यदि पाठ-प्रदर्शन 
किसी शिक्षक को, उसके विकास या उसकी किसी कठिनाई को हल करने के लिए कराया 
गया है तब वह व्यक्तिगत अनुभव होगा परन्तु यदि यही प्रदर्शन किसी समूह के विकास या 
किसी नवीन विधि के क्रियान्वयन को दिखाने के लिए व्यवस्थित किया गया है. तब वह सामू- 
हिक अनुभव होगा । इस तरह हम देखते हैं पर्यवेक्षण-प्रविधियाँ, व्यक्तिगत तथा सामूहिक, दो 
प्रकारों में से किसी एक के अन्तगंत हो सकती हैं। यहाँ पर्यवेक्षण-प्रविधियों को इसीलिए 
विवेचना की सुविधा के लिए दो भागों में विभकत किया गया है--(१) व्यक्तिगत रूप से 
शिक्षकों के शिक्षण को उन्नत करने वाली (२) समूह में शिक्षकों के शिक्षण को उन्नत 
करने वाली । 


शिक्षक के व्यक्तिगत शिक्षण को उन्नत करने वाली प्रविधियाँ 


शिक्षण-पर्यवेक्षण की निम्नांकित प्रविधियाँ शिक्षक की व्यक्तिगत उनन्‍नत्ति के लिए 
उपयोगी रहती हैं : 

(१) शिक्षकों की नियुक्ति । 

(२) कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण । 
(३) कक्षा-प्रयोग। 
(४) व्यावसायिक उच्च शिक्षा। 
(५) व्यक्तिगत गोष्ठियाँ। 
(६) प्रदर्शन-शिक्षण । 
(७) मूल्यांकन । 


शिक्षा-पयवेक्षण की प्रविधियाँ १७७ 


) व्यावसायिक संगठनों की गोष्ठियाँ। 
) व्यावसायिक साहित्य-अध्ययन । 
) व्यावसायिक साहित्य-लेखन । 
) शक्षणिक सहायक सामग्री-निर्माण । 
) व्यावसायिक स्टाफ का चुनाव । 
) पर्यवेक्षण संबंधी बुलेटिन । 
(१४) अविधिक सम्पक । 
(१५) अन्य अनुभव । 


(१) शिक्षकों की नियुक्ति 


सामान्यतः शिक्षकों की नियुक्ति प्रशासन का कार्य समझा जाता है। परन्तु 
शैक्षणिक दृष्टिकोण से यह पर्यवेक्षण का कार्य होना चाहिये | शिक्षक को बालकों के समान 
अपनी रुचि के अनूसार कार्य करने देना, अधिक उपयोगी रहता है। शिक्षा-प्रशासक 
नवीन अनुभव-विहीन शिक्षकों को दूरस्थ, कठिनाई वाले स्थानों में नियक्त करके भेजते 
हैं ज़बकि सरल स्थानों में इन्हें भेजना अधिक उपयुक्त होता है। इसी प्रकार शालाओं 
में कार्य-वितरण करते समय शिक्षा-प्रशासक तथा पर्यवेक्षक को, व्यक्तिगत योग्यताओओं 
तथा रुचियों के अनुरूप शिक्षकों का कार्य देना चाहिए | इस दृष्टि से सभी शिक्षकों को 
समान देखना उचित नहीं है। प्रत्येक शिक्षक को उसकी व्यक्तिगत योग्यता तथा आवृश्यक- 
ताओं की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिये । 


(२) कक्षा-शिक्षण-पयंवेक्षण 
कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में अत्यन्त विवादग्रस्त तथा विरोधी विचार 
विद्वानों के हैं | ये विवाद पर्यवेक्षण की विधियों तथा स्थितियों के संबंध में ही हैं । 
इस संबंध में प्राचीन तथा परम्परागत विचार यह है कि पयवेक्षक, शिक्षक की कक्षा में 
जूब चाहे जा सकता है तथा पर्यवेक्षण कर सकता है। परन्तु इस संबंध में आधुनिक 
विचार यह है कि शिक्षक से अच्छे संबंध की स्थापना के उपरान्त ही पयंवेक्षक को 
शिक्षक की कक्षा में पर्यवेक्षण के लिए जाना चाहिये । कक्षा में पर्यवेक्षण के लिए जाने 
के संबंध में निम्नांकित बातें विचारणीय हैं 
(१) शिक्षक तथा पर्यवेक्षक के मध्य अच्छे संबंध स्थापना के पश्चात्‌ । 
(२) शिक्षकों के निमंत्रण पर। 
(३) पययवेक्षक अच्छी तैयारी के बाद कक्षा में पर्यवेक्षण के. लिए. ज़ाये । 
(४) शिक्षक के अनजाने जाये तथा उसे पता न चले कि प्रग्रवेक्षण .किय्रा 
जा रहा है । _ 
(५) कक्षा-पर्यवेक्षण के पूर्व शिक्षक से विचार-विमर्ष किया जाये। 
२३ 


श्छ्प शिक्षा-प्रशासन एवं पयवेक्षण 


(६) कक्षा-पर्यवेक्षण के उपरान्त विचार-विम्ष किया जाये। 

(७) पर्यवेक्षण, सीखने की सम्पूर्ण स्थितियों में किया जाये । 

(८) पयंवेक्षक केवल गुणों की ओर विशेष ध्यान दे। 

(६) पर्यवेक्षण के समय, पर्यवेक्षक उत बातों का आभास न होने दे जो उसे 

अरुचिकर लगी हैं । 
उपर्युक्त दर्शाये गये विचारों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक विचार हैं, परल्तु इनमें 

से किसका उपयोग कब किया जाये, यह स्थिति-विशेष पर तिभर करता है। कक्षा- 
शिक्षण-पर्यवेक्षण के संबंध में विस्तृत विवेचना आगे चलकर अलग से एक अध्याय में की 
गयी है। 


(३) कक्षा-प्रयोग 


शिक्षकों को कक्षा-शिक्षण संबंधी नवीन प्रयोगों, विधियों तथा सामग्रियों के संबंध 
में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है। शिक्षकों द्वारा नवीन प्रयोगों के 
सम्बन्ध में अमेरिका में जो अध्ययन किये गये हैं, उनसे स्पष्ट होता हैं कि ७५ प्रतिशत 
से ८० प्रतिशत शिक्षक, गणित तथा पठन के सम्बन्ध में प्रयोग करने के पक्ष में रहते हैं। 
शिक्षण-अभ्यासों के सम्बन्ध में प्रयोग, साधारण परिवतंन से लेकर वृहत्‌ पेमाने पर परिवतंन 
या शोध-कार्य के रूप में हो सकता है। ग्विन (07४५४४) महोदय) कक्षा-शिक्षण- 
पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रयोगों के सम्बन्ध में निम्नांकित सावधानियाँ रखना आवश्यक 
समझते हैं : 

(१) प्रयोगों के संबंध में पालकों तथा छात्रों, दोनों को ज्ञान कराना 
आवश्यक है । द 

(२) प्रयोगों के संबंध में पालकों तथा छात्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । 

(३) प्रयोग की असफलता के लिए शिक्षकों को दोषी नहीं ठहराया जाना 
चाहिये । क्‍ क्‍ 
द (४) प्रयोग के लिए चुनी गयी विधि ऐसी होनी चाहिए कि उससे छात्रों को 
किसी प्रकार की हानि' न हो। क्‍ 

(५) प्रयोग में लायी जा रही नवीन विधि में पुरानी विधि से अधिक उत्तम 
होने: की सम्भावनाओं का होना जरूरी है । 


(४) व्यावसायिक उच्च शिक्षा 


शिक्षकों को अपने व्यवसाय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना, 
व्यावसायिक विकास के हितों में रहता है। सामान्यतः अनेक पयवेक्षक तथा निरीक्षक उच्च 





3 (>एपए्ग7, ॥. 0, 27609 द्क्ब॑ 46756 री 8४१९४०४४008, 0000, ६६० 
* (0., *८ए ४०४, 964, 9, 339 2०० 340. 


शिक्षा-पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ १७६९ 


व्यावसायिक शिक्षा का विरोध करते हैं। परन्तु यह उचित होगा कि कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण 
को उनन्‍नत करने के लिए शिक्षकों को उच्च-व्यावसाथिक शिक्षण के लिए उत्प्रेरित 
किया जाये । 


(५) व्यक्तिगत गोष्ठियाँ या संवाद 


शिक्षक से व्यक्तिगत विचार-विमष या संवाद कक्षा-शिक्षण के स्तर-विकास में बहुत 
अधिक सहायक होता है। संवाद या विचार-विमषे, कक्षा-शिक्षण के अवलोकन के पहले 
या उपरान्त किया जाता है। अतः दोनों प्रविधियाँ, साथ-साथ चलने वाली क्रियायें हैं। 
व्यक्तिगत विचार-विमषे या संवाद के संबंध में कोई निश्चित रूपरेखा निर्धारित नहीं 
की जा सकती है। संवाद या विचार-विमर्ष निम्नांकित बातों के कारण आवश्यक है: 


(१) शिक्षक अपने कक्षा-शिक्षण के उपरान्त पयंवेक्षक से अपने शिक्षण के संबंध 
में राय जानना चाहते हैं । 

(२) शिक्षक बच्छे कक्षा-शिक्षण के उपरान्त प्रशंसा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। 

(३) विचार-विमर्ष से कठिनाई सरलता से सुलझायी जा सकती है। 

(४) भप्रशिक्षित, अल्प-अशिक्षित तथा अनुभवहीन शिक्षकों के कक्षा-शिक्षण-स्तर 
में सुधार के लिए कक्षा-अवलोकन ही. पर्याप्त नहीं है, सुनियोजित संवाद भी आवश्यक है। 


विचार-विमषं या संवाद क्‍या है ? 


इन्हें व्यक्तिगत गोष्ठियाँ भी कहते हैं। बर्टन तथा ब्रकनेर ने व्यक्तिगत संवाद या 
विचार-विमर्ष को ऐसा सम्मेलन माना है जहाँ दोनों पक्ष, स्थिति को सुधारने में समान झचि 
रखते हैं। प्रत्येक दल के विचार तथा तथ्य, चित्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक रहते हैं। 
तथ्यों तथा विचारों का आदान-प्रदान, समस्या के हल की ओर केन्द्रित रहता है, किसी एक 
व्यक्ति की ओर नहीं ।” उपर्युक्त दर्शाये अनुसार, व्यक्तिगत संवाद बहुत महत्वपूर्ण, मौलिक 
तथा उपयोगी होते हैं। कक्षा-शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने भें इनका उपयोग अवश्य 
किया जाना चाहिये । 


व्यक्तिगत विचार-विसष या संवाद को उपयोगी बनाने के लिए सुझाव 


. (१) व्यक्तिगत संवाद के लिए पर्यवेक्षक तथा शिक्षक, दोनों के द्वारा पर्याप्त 
तैयारी की जानी चाहिये। क्‍ द 
(२) इसे कक्षा-निरीक्षण के तत्काल बाद ही किया जाना चाहिये। 
(३) इसे शाला-समय में ही व्यवस्थित किया जाना चाहिये । 
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श्८० शिक्षा-प्रशासन एवं पयवेक्षण 


(४) यह जितना अधिक अविधिक होगा उतना ही अधिक प्रभावी तथा उपंयोगी 
होगा | & हट ग रत हल 

(५) इसे ऐसे स्थान में व्यवस्थित किया जाना चाहिये, जहाँ दोनों को सर्वाधिक 
सुविधा हो। ्््ः 

(६) संवाद के विभिन्न पक्षों को लिखकर भी रखना लाभदायक होता है। 

(७) संवाद द्वारा लिये गये निर्णयों को लिखकर दोनों पक्षों में वितरित करना 
चाहिये । 
..._ (5) व्यक्तिगत गोष्ठियों को शिक्षण-समस्या-हल का महत्वपूर्ण उपाय समझना 
चाहिये । 


शनि ॥ * ७ 


प्रदर्शन-शिक्षण, व्यक्तिगत तथा सामहिक, दोनों रूपों में प्रयक्‍त किया जा सकता 
है। पर्यवेक्षक से यह अपेक्षा होती है कि वह शिक्षक से कक्षा तब तक न लेगा, जब तक कि 
शिक्षक स्वयं न कहे । परन्तु प्रदर्शन-शिक्षण, उत्तम शिक्षण के अवलोकन का साधन है जिसके 
माध्यम से शिक्षण-कौशल तथा कला की बारीकियों से शिक्षक को परिचित कराया जा 
सकता हैं। स्पीयर्स महोदय का विचार है कि अन्य शिक्षकों के उत्तम कार्यों के अवलोकन की 
परम्परा अच्छी है, जो शिक्षक-प्रशिक्षण से प्रारम्भ होती तथा सम्पूर्ण व्यावसाथिक जीवन 
भर चलती है।' 

प्रद्शन-शिक्षण एक सेवा-पथ-प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से नवीन' था अकुशल शिक्षक 
शिक्षण संबंधी अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से हल होता हुआ देखता है। फलस्वरूप उसे 
अन्धकार में, भूल और प्रयास-विधि से सीखना नहीं पड़ता । प्रदर्शन-शिक्षण से उसे विश्वास 
तथा कुशलता से निश्चित दिशा में उत्साहपुवंक कार्य करने का निर्देश मिलता है। यही 
कॉरंण है कि प्रदशन-शिक्षण, शिक्षण के विकास तथा उन्नति के लिए एक महत्वपर्ण प्रविधि 
के रूप में मान्य किया जाता है। 

प्रंदं्शन-शिक्षण को प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के लिए निम्नांकिंत सोवधानियों को 
ध्यान में रखना चाहिये : 

(१) भ्दर्शन-शिक्षण सामान्य कक्षा-शिक्षण के अनुरूप ही व्यवस्थित होना चाहियें । 

(२) इसे सामान्यतः निमंत्रण पर व्यवस्थित किया जाना चाहिये । 

(३) प्रंदंशन-शिक्षण, अंच्छे सहयोगी छात्रों की कक्षा में किये जानें से अधिक 
प्रभावी होता है। 

(४) प्रदशन-शिक्षणं बिना पुंबें तैयारी के नहीं किया जाना चाहिये। 

(५) प्रदर्शन के तंत्कांल बाद विचार-विमष अवश्य किया जाना चाहिये । 
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शिक्षा-पर्यवेक्षण की प्रविधियाँ (१ 


(६) प्रदर्शन हमेशा एक ही शिक्षक या' एक ही कक्षा कें छात्रों द्वारा व्यवस्थित 
नहीं किया जानी चाहिये । 

(७) प्रदशन का मूल्यांकन, अवलोकन-कर्त्ताओं तथा छात्रों द्वारा किया जाना 
चांहियें । क्‍ 

(८) टीम-ठीचिंगं के प्रदर्शन में शिक्षण कें लिए वृहत्‌ समूंह चुनना चाहियें। 


(७) मूल्यांकन 


“समल्यांकन सीखने की स्थितियों के सुधार के लिए की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया 
है ।”* अत: आत्म-मंल्यांकन' पंयवेक्षकों द्वारा मूल्यांकन तथा छात्रों द्वारा मल्यांकन आवश्यक 
से वंयवस्थितं किया जाना चाहिये। पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को म॑ंल्यांकन स्टाफ के 
अन्य संद॑स्थों हरा भी किया जाना उपयोगी होता है। पयंवेक्षक को ऐसी स्थितियाँ के 
विकास के लिए सर्चेष्ट रहना चाहिये कि जिनमें, शिक्षण से संबंधितं सभी व्यक्ति उन्नति 
करने के लिए सर्जग रहे । शिक्षण-विकास के लिए कला-शिक्षण, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री 
के उपयोग, श्यामंपर्ट-कार्य॑, प्रश्नोत्तेर, भौतिक साधन, आदि के विकास की ओर ध्यान देना 
बहुत जरूरी है । इन सभी क्षेत्रों में विकास के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करते रहना, 
शिक्षण-विंकार्स की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। 
इसके लिए सतत्‌ मूल्यांकन करना लाभप्रद रहता है। परन्तु मूल्यांकन का अंर्थ 
केंवेल दोष॑ खोज॑ना नहीं है। गुणों को खोजने से व्यक्ति और अंधिक प्रगति के लिए प्रोत्सा- 
हित होता है। अत: शिक्षण-विकास के लिए दोषों की अपेक्षा गुणों की ओर अंधिंक॑ बल 
शिक्षण का मूल्यांकन छात्रों, शिक्षकों, पर्यवेक्षेकों आदि के द्वारा किया जा संकता 
हैं। इंसके लिए अनेक॑ साधन विकंसित किये गये हैं। शिक्षक स्वयं भी अपने शिक्षण का 
मल्यांकन कर प्रगति कर सकते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया, विकास के लिए आवश्यक 
निर्देशन देती है। अतः कक्षा-शिक्षण का मुँल्यांकन आवश्यक है | अँन्य शालांओं के शिक्षण- 
मुल्यॉकिन के लिए शिक्षकीं को सर्मितियों में भी रखा जा संकंता है। 


(८) व्यावसायिक संगठनों की गोष्ठियाँ 


शिक्षकों को व्यावसायिक संगठनों की स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय ग्रोष्वियों में 
सम्मिलित होने तथा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। परन्तु यह कार्ये 
उने पर थोपा नहीं जाना चाहिये । शिक्षेकों को इन गोष्ठियों में भेज कर शिक्षण संबंधी 
नंवौन चर्चाओं, साहित्य आदि से परिचित होने के अवसंर अवश्य प्रंदान करना चाहिये। 
भजकल इन गोष्ठियों के कार्यक्रमों में अत्यंधिकं वद्धि हो गयी है। एक ही प्रकार के या 
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श्८२ . शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


कुछ शिक्षकों को ही हमेशा गोष्ठियों में भाग लेने के लिए भेजना उचित नहीं है । शिक्षकों 
को भेजने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कुछ वर्षों में अधिक से अधिक शिक्षकों को 
सम्मिलित होने का लाभ मिल सके । अमेरिका में कुछ जिला-शालाओं ने यह व्यवस्था की है कि 
उनके सभी शिक्षक किसी न किसी व्यावसायिक' गोष्ठी में अवश्य ही सम्मिलित होते हैं । 
फिलाडेल्फिया में कुछ शालाएँ तो दो तीन दिन के लिए केवल इसीलिए बन्द कर दी जाती हैं 
कि शिक्षक उत्तम स्तर की व्यावसायिक गोष्ठियों में सम्मिलित हो सकें | 


(९) व्यावसायिक साहित्य-अध्ययन 


किसी भी व्यवसाय से संबंधित विकास से सुपरिचित रहने का एक उत्तम साधन 
व्यावसायिक साहित्य-अध्ययन है। अतः शिक्षण से संबंधित नवीनतम विकास से परिचित होने 
के लिए शिक्षकों को शैक्षणिक पत्रिकाओं, लेख तथा नवीन शिक्षा संबंधी पुस्तकों का अध्ययन 
नियमित रूप से करते रहना चाहिये। परन्तु आजकल शिक्षा के संबंध में इतना साहित्य 
प्रकाशित हो रहा है कि इसमें से चुनाव करना, कुशलता की अपेक्षा रखता है। अतः पर्यवेक्षक 
को इस संबंध में भी शिक्षकों का उचित मार्ग-दर्शन करना चाहिये। इसके लिए निम्नांकित 
उपाय अपनाये जा सकते हैं : 

(१) शिक्षकों को उत्तम शक्षणिक पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सूची समय समय 
पर भेजी जाये । 

(२) शालाओं में उत्तम स्तर की शैक्षणिक पत्रिकाएँ तथा शिक्षा संबंधी साहित्य, 
ग्रंथालय में रखा जाये । क्‍ 

(३) स्टाफ-बेठकों, अध्ययन-गोष्ठियों बादि में उत्तम शिक्षण-अभ्यासों का विवरण, 
पुस्तक संक्षेप. आदि का पठन किया जाये। 

(४) स्टाफ-नोटिस-बोर्ड पर पुस्तकों तथा उत्तम पठनीय लेखों का संक्षिप्त विवरण 
तथा सूची टाँगी जाये । 

(५) पयंवेक्षक स्वयं समुचित अध्ययन करे । 

(६) शिक्षकों को साधनों के अनुसार स्वयं की व्यावसायिक लायब्रेरी विकसित 
करने को प्रोत्साहित किया जाये । 

(७) शिक्षक-पुस्तक-कलबों को विकसित किया जाये। 


(१०) व्यावसायिक साहित्य-लेखन 


व्यावसायिक साहित्य-लेखन भी एक साधना है जिससे व्यावसाथिक उन्नयन होता 
है। शिक्षकों को शिक्षण-साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षा संबंधी प्रयोग करने 
की प्रेरणा देना तथा अपने अवलोकन के आधार पर लेखन को प्रोत्साहित करना, उनके तथा 
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अन्य दूसरों के विकास में अत्यन्त सहायक होता है। पर्यवेक्षकों को, इस दृष्टि से शिक्षकों 
को लेखन के लिए प्रेरणा देते रहना चाहिये। इस क्षेत्र में भी पर्यवेक्षक स्वयं लिखकर शिक्षकों 
का मार्ग-दर्शन कर सकता है। आवश्यकतानुसार शिक्षकों को सह-लेखक के रूप में रहने की 
प्रेरणा देना भी उपयोगी होगा । 


(११) शेक्षणिक सहायक सामग्री-निर्माण 


सहायक सामग्री-निर्माण से शिक्षकों का समुचित व्यावसायिक विकास होता है। 
आवश्यकताओं का निर्धारण, आधारों का चुनाव, योजना-निर्माण, सहायक सामग्री-प्रदर्शनी 
का अवलोकन आदि अनेक ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएँ हैं जिनसे शिक्षकों का व्यावसायिक विकास 
होता है। इसके साथ-साथ पाठय-पुस्तकों के चयन से भी शिक्षकों का विकास होता हे । 
शिक्षकों को, पुस्तक तथा साहित्यिक सामग्री-प्रदर्शनी आदि में, भ्रमण करने के लिए जाने की 
प्रेरणा देते रहना लाभदायक रहता है। 


(१२) व्यावसायिक स्टाफ का चुनाव 


व्यावसायिक स्टाफ का चुनाव, शिक्षण-स्तर के विकास से, अनेक दृष्टियों से संबंधित 
है। शिक्षकों के चुनाव की प्रक्रिया में यदि शिक्षकों का सहयोग लिया जाता है, तब परोक्ष 
रूप से शिक्षकों का विकास होता है तथा वे शिक्षक आत्म-अध्ययन करके अपना विकास 
करने की दिशा में उत्साहित होते हैं। अतः शिक्षकों तथा शिक्षण के लिए अन्य कर्मचारियों 
की चुनाव-समितियों में, शिक्षकों को रखना आवश्यक है। 
(१३) पर्ववेक्षण संबंधी बुलेटिन 

पर्यवेक्षण संबंधी बुलेटिव यदि अच्छी तरह निर्मित हो तथा उपयुक्त विधि द्वारा 
उपयोग में लाया जाये तो यह शिक्षण-स्तर-सुधार में अत्यन्त सहायक हो सकता है। पर्ये- 
वेक्षण-बुलेटिन में, शिक्षकों के लिए किसी नवीन शिक्षण-विधि के प्रदर्शन का स्वरूप दिया जा 
सकता है। इसमें किसी शिक्षण-प्रक्रिया का संक्षिप्त रूप, पुरक रूप या फॉलो-अप भी दिया जा 
सकता है। कक्षा-अवलोकनों के अथवा उत्तम शिक्षण-अभ्यास के विवरण आदि भी इसमें 
दिय जा सकते हैं। बुलेटिन को शिक्षक-निर्देशिका का स्वरूप भी दिया जा सकता है। 
विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षक-निर्देशिकाएँ हो सकती हैं। शिक्षा के विभिन्‍न 
क्षेत्रों की गतिविधियों, जैसे निर्देशन, शिक्षक-पालक-संबंध, गतिशील विधियों, शिक्षण-सहायक- 
सामग्री अनशासन आदि पर भी अलग-अलग शिक्षक-निर्देशिकाएँ तैयार की जा सकती हैं। 
शिक्षकों के लिए हैंडबक्स भी इसका एक स्वरूप हो सकता है । बटन तथा ब्रुकनर का कथन 
है कि बुलेटिन में सहयोग के लिए शिक्षकों का आभार-श्रदर्शव करने से शिक्षकों को बहुत 
प्रोत्साहन मिलता है। 
(१४) अविधिक सस्पकक 


पर्यवेक्षण एक सतत्‌ चलने वाली प्रक्रिया है। अतः शिक्षण के विकास के प्रति पर्यवेक्षक 
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के उत्तरदायित्व का अन्त कभी नहीं होता । उसे हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना 
चाहिये कि शिक्षकों की कहाँ तथा किस प्रकार सहायता की जाये । शिक्षकों से रास्ते में भ्रमण 
के समय केफेटेरिया, समाज आदि में अविधिक व्यावसायिक चर्चाएँ, शिक्षण-स्तर उच्च बनाने में 
अत्यन्त सहायक होती हैं । अतः परयवेक्षक तथा शिक्षक, जितना अधिक आपसी ,सम्पक में 
आ सकेंगे, उत्तम होगा । सामान्यतः पर्यवेक्षक शिक्षकों से सामान्य चर्चा करना, अपने समय 
का अपव्यय समझते हैं । परन्तु यह दृष्टिकोण उचित नहीं है । 


(१५) अन्य साधन 


शिक्षकों को उनके उत्तम शिक्षण के विशेष सर्टीफिकेट देना, शिक्षकों के साथ कार्य 
करना तथा उन्हें आवश्यक सहायता देवा, समस्यात्मक शिक्षकों से विशेष सम्पक-स्थाप्रना, 
पुराने उत्तम शिक्षकों से सम्पर्क, शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहायक 
होना, आदि ऐसे साधन हैं जो शिक्षकों के शिक्षण-स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध होते हैं। 
अतः पयंवेक्षक को इन साधनों को अपनी पयंवेक्षण-प्रक्रिया का अंग बनाना चाहिये । 


अध्याय २० 


. 


शिक्षण-सुधार के एलए उष्णेत्रे स्भृह->/विधिः । 


समू ह-प्रविधियों के द्वारा शिक्षा-पयवेक्षक शिक्षकों के शिक्षण-स्तर को सुधारता तथा 
उच्च बनाता है। शिक्षण की अनेक प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों की उन्तति में समू ह-प्रविधियाँ 
ही अधिक उपयोगी तथा सहायक होती हैं क्योंकि इनमें अनुभवों तथा विचारों का आदान- 
प्रदान होता है। समूह-प्रविधियों की सफलता के लिए गतिशील लोकतंत्रीय नेतृत्व तथा 
प्रभावी मानवीय संबंध नितांत आवश्यक हैं । इन प्रविधियों के-उपयोग के समय प्रत्येक शिक्षक 
को अपना मौलिक-सहयोगी योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक हैं। तभी 
शिक्षण तथा शिक्षण के मूल्यांकन में वांछनीय सुधार हो सकेगा। 
शिक्षण-सुधार के लिए निम्नांकित समृह-प्रविधियाँ उपयोग में लायी जा सकती हैं : 
(१) नवीन शिक्षकों का व्यवस्थीकरण । 
(२) क्रियात्मक अनुसंधान । 
(३) वकंशाप । 
(४) सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण । 
(५) अध्ययन-गोष्ठियाँ | 
(६) सामूहिक परामश । 
(७) भ्रीष्मकालीन विस्तार-योजना या ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम । 
(5) बड़ी सामूहिक सभाएँ | 
(६) शाला-सर्वेक्षण । 
(१०) प्रचार-पत्रिकाएँ तथा अन्य उपकरण । 
(११) अन्य साधन | 


(१) नवीन शिक्षकों का व्यवस्थीकरण 


'ज्ञालाओं की संख्या-वृद्धि तथा पाठ्यक्रम में नवीन विषयों के समावेश से,ःवर्त मारम॑ 
समय में नवींन शिक्षकों का प्रतिवर्ष अधिक संख्या में आगमन होने लगों है। ये शिक्षक 
प्रशिक्षित तथा बप्रशिक्षित, दोनों प्रकार के होते हैं । इंनकी आवश्यकताएँ स्वीभॉविंकंत: 
विभिन्न होती हैं । इन नवीन शिक्षकों के व्यवस्थीकरण के निमित्त लंचीलां तंथा ब्येक्तिग्ते 
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आवश्यकताओं की पूर्ति करते वाला कार्यक्रम होना चाहिये। इसके लिए कार्यक्रम की व्यवस्था 
निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर की जा सकती है : 

(१) मानवीय संबंध हमेशा अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं । बतः पर्यवेक्षकों तथा 
प्राचा्यों को सदभाव, सहानभति, सहयोगी तथा मेंत्री भाव रखना चाहिये । 

(२) यह कार्यक्रम निरन्तर चलता रहे। केवल एक या दो बंठकों में पूर्ण होने 
वाला न हो । 

(३) आवश्यक तथा तत्काल हल किये जाने योग्य समस्याओं को पहले हल करने 
के प्रयास किये जायें। 

(४) अनुभवी शिक्षकों को इस कार्यक्रम की नियोजना बनाने के लिए संलग्न 
किया जाये । 

(५) नवीन शिक्षकों के व्यवस्थीकरण की योजना समुचित तो हो परन्तु नियमों 
आदि की अधिकता से किकत्तव्यविमढ़ करने वाली न हो । 

(६) नवीन शिक्षकों के लाभा्थ विशेष सेवा-कार्यक्रम व्यवस्थित किये जायें। 

(७) सामूहिक समितियों में उन्हें अपने विचार स्पंष्ट रूप से व्यक्त करने को 
सुविधाएँ दी जायें | वाद-विवाद के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाये । 

(८) उन्हें शाला के साधनों, जैसे ग्रंथालय, संग्रहालय, खेल के मंदान, कक्षाएं आदि 
देखने के अवसर भी प्रदान किये जायें । 

(९) स्थानीय सुख-सुविधाओं, विशेष बातों तथा स्थलों के भ्रमण से शिक्षकों के 
ज्ञान-वधन के प्रयास किये जायें। 

(१०) व्यवस्थीकरण को चार स्तरों में व्यवस्थित किया जाना चाहिये। (१) 
आगमन, (२) अपने अनुभव, (३) काय प्रारम्भ, (४) व्यवस्थापन । 

(११) समाज के सदस्यों से मिलने के लिए पार्टियों, प्रीतिभोजों आदि का आयोजन 
किया जाना चाहिये। इनसे उन्हें आवास-स्थानों के मिलने तथा समाज से सम्पक-वृद्धि के 
अवसर मिलते हैं । 

इस प्रकार उपर्युक्त आधारों पर नवीन शिक्षकों को शाला में व्यवस्थापित' करने के 
प्रयास करने चाहिये। प्रारम्भ से इन्हें यह प्रतीत कराने का प्रयास करना चाहिये कि शाला 
में उनकी आवश्यकता है तथा शिक्षण के कार्य में उनका विशेष स्थान है। 


(२) क्रियात्मक अनुसंधान 


विभिन्न शिक्षा-शास्त्री क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न अर्थ लगाते हैं। कुछ का 
विचार है .कि शाला-कार्य करत समय शाला-कार्थ की उन्नति के लिए जो प्रयोग-कार्य किये 
जाते हैं, वे क्रियात्मक अनुसंधान-कार्य हैं। परन्तु अन्य विद्वानों का विचार है कि क्रियात्मक 
अनुसंधान के लिए विधिवत योजना बनायी जानी चाहिये तथा स्थितियों का नियंत्रण 
कर प्रयोग तथा शोध-अध्ययन किया जाना चाहिये । अमेरिका के कोरी महोदय ने 
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क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में बहुत कार्य किया है । भारत में भी वे बहुत समय तक रहे 
हैं। उनका विचार है---/#ए००ए 'सिखते ण॑ #68687८४ फएणेए०ड 8०८एकप्रॉबएु क्षा्पे 
(7ट्जु/<एंग्र8 ९एंतेद्याट०8, >प 8९009 7ठढद्वटीए [02086 00 ९एंवेट्ाटट एड: 8699 - 
था5छ८०० प6 तृष्टअ४४095 : खत 8 ए०एए८टप्रीबए ६०४०7 7ट5प: कं ९ त657870/6 ९07- 
इट(पथ:८८ड 2६००८ 2०४ ८०००/८०.”7 फ्रेन्सेथ * महोदय का कथन है “शिक्षा में क्रियात्मक 
अनुसं धान, शिक्षकों, पाठ्यक्रम-कार्यकर्तताओं, प्राचार्यों, शिक्षा-संचालकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनका संबंध छांत्रों के शिक्षण-स्तर-सुधार में सहायता देने 
से रहता है। इसमें शिक्षक अपनी कक्षा में, पाठयक्रम-कार्यकर्त्ता अपने अध्ययन समूह में तथा 
अन्य शिक्षाविद्‌ किसी व्यावहारिक स्थिति में परिकल्पनाओं की जाँच करते हैं।......आधार- 
भूत, व्यावहारिक तथा क्रियात्मक, सभी प्रकार के अनुसंधानों में एक तत्व समान रूप से विद्य- 
मान रहता है, और वह है अध्ययन-पूर्ण जाँच, विधिवत अन्वेषण, सत्य की सावधानीपूर्वक 
खोज । समस्या का विस्तार, तथ्यों का विधिवत एकत्रीकरण, व्यवस्थीकरण, विश्लेषण तथा 
निष्कर्षों के आधार पर सुझाये गये उपायों का, स्थिति-सुधार के लिए उपयोग आदि सभी 
कार्यों में शोध के वैज्ञानिक सिद्धान्त उपयोग में लाये जाते हैं । 

कोरी तथा फ्रेन्सेथ महोदय के कथन से यह स्पष्ट होता है कि क्रियात्मक अनुसं- 
धान, विधिवत, सावधानीपूर्वक नियंत्रित शोध-अध्ययन है. जो कक्षाओं तथा शालाओं में किया 
जाता है। ये कक्षाएँ तथा शालाएँ शिक्षण की उन्नति के लिए प्रयोग-कक्ष बन जाती हैं। 
डेवीसन का विचार हैं कि व्यावसायिक कार्यकर्त्ताओं के पास छात्र, उपकरण, छात्रों के साथ 
शाला-स्थितियों में अनुभव आदि अनुसंधान के लिए आधारभूत-साधन विद्यमान रहते हैं । 
अतः शिक्षा-अनुसंधान में विकास तथा आन्दोलन, कक्षा-शिक्षकों तथा पाठ्यक्रम-विशेषज्ञीं सेः 
ही आ सकता है। डेवीसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के निम्नांकित सोपान सुझाये हैं : 


क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों की 
व्यवस्था-विधि 


(१) क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्य- (१) शाला-समस्याओं को, शाला- 
क॒ता की प्रतीति । शिक्षकों के समक्ष रखने से यह आवश्यकता 
ह प्रतीत होने लगती है। शाला समस्याओं के 

सर्वेक्षण से भी यह्‌ आवश्यकता उपस्थित 


'जाती है। गा ः 
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श्दद 


क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान 


(२) समस्या का स्पष्टीकरण । 


( ने ) ४ संबंधित साहित्य-अध्ययन जिससे 


सम्रझ्या: के अध्य यच की रूपरेखा विकसित की 


जा. सके. 


(है) . परिकल्पनाओं का निर्माण । यह 
शेध-अध्ययत् की. विधि के प्रारम्भिक एवं 
अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाना 
चाहिये । 


(५) प्रगति-प्रतिवेदद, जिससे विभिन्न 
शोध-कर्ताओं की प्रगति का परिचय मिल सके 
तथा अनावश्यक तत्वों को अलग किया जा 
सके .। 

(६) बंठकों,. भ्रमण, स्ममग्रीनवितरण 
आदि की उचित व्यवस्था, जिससे तथ्य एक- 
त्रित किये जायें । * 

(७) तथ्यों का. एकत्रीकरण तथा 
विश्लेषण । . 


| 


हू, 


(पर) , निष्कर्ष, जिसमें परिकल्पनाश्रों को 
अपनाया जाये या अमान्य किया जाये । इस 
स्तर पर समस्‍या के प्रमुख प्रश्त का' उत्तर 
अवश्य प्रिलना चाहिये । 

(६) . शेध-सुझावों का क्रियान्वयन 4 


शिक्षा-प्रशासन एवं परयवेक्षण 


क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों 
की व्यवस्था-विधि 





(२) शिक्षक द्वारा समस्या पर सतत्‌ 
विचार तथा पुनविचार करते रहने से यह 
सम्भव होगा । 

(३) प्राचार्य या शिक्षा-पर्यवेक्षक द्वारा 
संबंधित साहित्य की उपबब्धि कराना तथा 
शिक्षकों के अध्ययन के उपरान्त शिक्षक-समूह 
में प्रस्तुत करना । 

(४) इसमें. रेटिंग स्केल, केस-स्टडी, 
समस्याओं की सूची बनाकर जाँच करना, आवि 
अनेक साधनों का उपयोग किया जा सकता 
है। परिकल्पनाओं के निर्माण के लिए किये गये. 
मूल्यांकन की विधि शोध-अध्ययन-विधि की 
दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिये । 

(५) यह एक जटिल काय है। पर्यवेक्षक 
को इस स्तर पर समूह-बंठकों की व्यवस्था 
क्रने की आवश्यकता होगी.॥ 


(६) किसी एक व्यक्त को इनका उत्तर- 
दायित्व सौंपना उचित होगा । 


(७) ग्राफ, चार्ट, सांख्यिकी, तुलना 
आदि की उचित व्यवस्था | उपयोग्रिता तथा _ 
विवेक के अनुरूप उनका वितरण तथा व्यव- 
स्थीकरण । 

(८) शोध-कर्त्ता द्वारा शोध का प्रति- 
वेदन, लेखन तथा पुननरीक्षण। 


(६) बंठकों आदि की व्यवस्था के 
माध्यम से शोध-सुझावों के क्रियान्वयन के. 
संबंध में. निर्मंय लेकर, शिक्षक तथा 'पययंवेक्षक 
काय॑ प्रारम्भ करें। 





उपयोगी समह-प्रविधियाँ रैंप 


डेवीसन के द्वारा सुझाथी गयी. उपर्युक्त विधि. से कक्षा-शिक्षण, शाला-व्यवस्था या 
अन्य किसी भी समस्या के हल के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है । पय॑वेक्षक 
यदि चाहे तो अनेक शालाओं की समान समस्याओं के हल के लिए विभिन्न शालाओं के 
प्रतिनिधि शिक्षकों की सभा द्वारा भी, क्रियात्मक अनुसंधान-अक्रिया अपना कर समस्याओं के 
हल्न खोजने की प्रेरणा दे सकता है तथा उचित नेतृत्व-प्रदर्शन कर सकता है। 


(३) वर्कशाप 


शिक्षकों का विकास व्यक्तिगत कार्य के माध्यम से तो होता ही है परन्तु अच्य शिक्षकों 
तथा विद्वानों के साथ विचारों के आदान-प्रदान तथा कार्य-विधियों पर विचार-विमष के 
माध्यम से विकास.और भी अधिक होता है। “वकशाप” व्यक्तियों में विकास करने का 
अति उत्तम साधन है। 

आधुनिक काल में वकशाप का काफी प्रचलन है। इसका प्रारम्भ अमेरिका में 
उस समय हुआ, जब सन्‌ १६३६ में प्रोग्रेसिव एज्केशन एसोसियेशन के अन्तर्गत ३५ शिक्षक 
प्रीष्मकाल में गहन अध्ययन के लिए एकत्रित हुए। इसके बाद तो अमेरिका में “वर्कशाप” की 
व्यवस्था काफी चली तथा अमेरिका-शिक्षा-परिषद के शिक्षक-प्रशिक्षण-आग्रोग ने-वर्कशाप- 
सलाह-कार-सेवा स्नन्‌ १६४२ तक चलाग्री-.4 भ्राजकल वर्कशझ्ाप, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास 
का महत्वपुर्ण- साधन बन गयी . है. तथा. इसका उप्रयोग संसार के अनेक देशों में शिक्षा के 
अतिरिक्‍तः अन्य क्षेत्रों में भी काफी होते लगा. है । 

शिक्षण की दृष्टि से वकंशाप, शिक्षण-प्रक्रिया से-संबंधित रहती है । वकशाप, सेमी- 
नार, क्लिनिक, अध्ययन-समूह , ग्रीष्मकालीन शिविर आदि में, बहुधा व्यक्ति श्रम में पड़ जाते 
हैं तथा सभी को समानार्थी मानते हैं। परन्तु ये सभी अलग तथा भिन्न अथं एवं उद्देश्य 
रखते हैं। सेमीनार में विचार-विमर्ष ही होता है । वर्कशाप में समस्या के हल के लिए 
सभी मिलकर सोचते-विचारते तथा प्रत्यक्ष कार्य भी करते हैं। वर्कशाप में कोई व्यावहारिक 
समस्या ही ली जा सकती है। शिक्षकों की देनिक शिक्षण-समस्याओं या व्यावहारिक कार्यों 
प्र विचार करने तथा हल” सोचने के लिए शिक्षक वर्कशाप का आयोजन करते हैं । अत: यह 
स्वाभाधिक” है कि' अपनी' व्यावहारिक सभस्याओं के प्रति शिक्षकों में' सजगता हो, रुचि'हो 
तथा इन समस्याओं के हल के' लिंए वे प्रयत्नशील हों. तभी वकशाप सफल हो सकती" है । 
प्रो० बेकेर का कथन है “वकशाप वह स्थान है जहाँ उत्पादन-कार्य (सुनने या भाषण देने 
के अतिरिक्त) किया जाता है; प्रदर्शन तथा अवलोकप्त किया जाता है एवं समितियों में भाग 
लिया/जाता है ।” टेलर ने कहा' है “व्कशाप वह व्यवस्था है जहाँ अध्यापक या' शाला- 
घिकारी' अपने विद्यालय से'संबंधित किसी समस्या को हल करने के लिए कार्य करता है तथा 
उसे अपने इस प्रयास में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों की सहायता प्राप्त हो सकती 
है। इस दृष्टि से वकशाप में (१) विचार-विम्ष, (२) बेठकें, (३) व्यक्तिगत कार्य, (४) 
 सामूहिंक बठकें, तथा (५) मनोरंजन आदि होता है । वककंशाप प्रायः अवकाश के समय ही 
व्यवस्थित की जाती' हैं। ये ३ दिन' से ४५ दिन त्तक की होती हैं । 


१६० शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


वर्कशाप के लिए समस्याओं का चयन--एम० आर० मिचल ने वर्कशाप की 
समस्याओं के चयन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया है। उनका विचार है कि इन 
समस्याओं का चयन बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिये । मिचल ने वककशाप के लिए 
समस्या-चयन के निम्तांकित सिद्धान्त सुझाये हैं : 

(१) वर्कशाप में विचार के लिए केवल उन्हीं समस्याओं का चयन किया जाना 
चाहिये जो शिक्षकों के विकास में सहायक हों। 

(२) ऐसी समस्याओं का चयन करना चाहिये जो शिक्षकों को आधारभूत समस्याओं 
का बोध करा सकें तथा उनके शेक्षणिक महत्व का ज्ञान कराते हुए शालेय विकास-योजना 
में उन्हें शामिल करने के लिए प्रोत्साहन दे सके । ं 

(३) शिक्षक, छात्र तथा समाज के संबंध दृढ़ करने वाली समस्याएँ चुनता अधिक 
उपयोगी तथा लाभकर होता है । 

(४) वर्कंशाप, शिक्षकों में व्यावसायिक नेतृत्व का विकास करने में सफल होना 
चाहिये । द 

(५) समस्याएँ रचनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षण-कौशल से विशेष 
रूप से संबंधित हों । 

(६) समस्याएँ ऐसी हों जो निर्धारित वित्तीय साधनों से पूर्ण की जा सके । 

(७) समस्याएँ दीर्घकालीन श्रयत्त तथा अध्ययन को प्रोत्साहित करने वाली हों। 

(८) समस्‍्याएँ शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्व का बोध कराने में समर्थ हों । 

(६) समस्याएँ शिक्षकों के ज्ञान, कोशल तथा क्षमताओं के विकास में सहायता 
पहुँचाने वाली हों । 

(१०) समस्याएँ नवीन अनुभव, कार्य-स्वतंत्रता, समूह-मूल्यांकन को श्रोत्साहिंत 
करने वाली तथा सभी प्रकार के शिक्षकों की क्षमताओं के उपयोग की सम्भावनाओं से 
युक्‍त हों । ु 
वर्कशाप-व्यवस्था--वर्कशाप शिक्षकों की सुविधा के स्थान में व्यवस्थित की जानी 
वाहिये परन्तु अन्य तकनीकी सलाहकारों, आवश्यक सामग्री को उपलब्धि, आदि का ध्यान 
भी रखता आवश्यक हैं। शिक्षण-समस्या पर वर्कंशाप किसी शाला या शिक्षक-प्रशिक्षण 
संस्था में रख ना अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक रहता है। वर्क शाप में एक समान कार्य करने 
वाले शिक्षक या विभिन्‍न स्तरों पर कार्य करने वाले शिक्षक सम्मिलित हो सकते हैं। यह समस्या 
के स्वरूप तथा आवश्यकता पर निभर करता है । वर्कशाप का एक संचालक होता हैं तथा 
एक या दो रिसोरस व्यक्ति होते हैं । ये अनुभवी तथा कुशल होते हैं । ये लोकतंत्रीय विधि से 
सदस्यों को स्वतंत्रता से कार्य करने की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं।ये वकशाप को 
“समस्या की प्रयोगशाला” बनाने में सहायक होते हैं । वर्कशाप के सदस्य कार्याविधि, समय 
या अन्य बातों का निर्णय स्वयं करते हैं। इस प्रकार वर्कशाप की सफलता का आधार 
सदस्यों या शिक्षकों का स्वयं का कार्य तथा उपलब्धि होता हैं। ई० सी० केले ने वकशाप- 
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प्रविधि के संबंध में 776 2#०४४70? ढ 769 # /४्द/यग्ट नामक पुस्तक में व्यक्त 
किया है कि वकंशाप की सफल्ता, आपसी संबंधों के उत्तम विकास, समस्याओं के रचना- 
त्मक समाधान, समस्याओं के हल के लिए सदस्यों की तात्कालिक सहायता, विशेषज्ञों के 
विषयानुकूल सुझाव, सर्व सम्मति से निर्णय, सदस्यों के आत्म-विश्वास, संयम, मौलिकता, 
उपयुक्त साधनों की उपलब्धि, आदि पर निभर रहती है। इसमें समस्या केन्द्र रूप में रहे, 
जिससे सदस्य इसके हल के लिए सक्तिय कार्य कर सके । 
वर्कशाप-विधियाँ---वकंशाप की कार्य-विधि लचीली होनी चाहिये। इसमें विचार- 
विमरं, व्यक्तिगत कार्य तथा बठकों की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे प्रत्येक शिक्षक 
को सनन्‍्तोष मिले तथा उसे कार्य करने के अवसर उपलब्ध हों। अत: वर्कशाप की कोई एक 
निश्चित रूपरेखा या विधि निश्चित नहीं की जा सकती है । परन्तु यह अवश्य निश्चित 
किया जा सकता है कि वकशापः में विधिवत व्याख्यान या शिक्षण नहीं होना चाहिये । वर्क- 
शाप-कार्य-विधि में लोकतंत्री य कार्य-विधि काः स्वरूप स्पष्ट प्रदर्शित होना चाहिये । वर्क शाप 
के संचालक, सहायक तकनीकी सदस्य, तथा अन्य सदस्यों को समृह में सहयोगी ढंग से 
सीखने का' तथा गतिविधियों को व्यवस्थित करने का कार्य करना चाहिये। इस प्रकार 
वकशाप लोकतंत्रीय सहयोगी जीवन का महत्वपूर्ण. अनुभव प्रदान करने वाली, होनी चाहिये । 
, वर्कशाप में मनोरंजन क़े कार्यक्रमों का समावेश अनिवार्यंत: किया जाना चाहिये। 
इसीलिए वकंशाप किसी आनन्द तथा सौन्दये के स्थान में व्यवस्थित की जाती है। 
शिक्षण-सुधार के लिए व्यवस्थित की गयी वकंशाप के अन्तर्गत शालाओं में, छात्रों 
से मिलकर किये जाने वाले कार्य तथा गतिविधियों का समावेश किया जाना चाहिये । 
इंससे व्कशाप प्रत्यक्ष-शिक्षण-गतिविधियों से संबंधित हो जायेगी। डाइडेरिक तथा टिल ने 
47४ 947007570/ पुस्तक में व्यक्त किया है कि ८8 ७४०+डा09 07 62८2८ छाप 
फरदोपतल श0 एढाउणातबों] 5008८ श्र एणफाए ए60फॉ6 ड सिंग्मोंटा कंग्रप8 7८ 
७८[6700०॥07ए 70876 क्रॉंफाटॉ[, 7 । 
.. वंकशाप की सफलता के लिए भौतिक साधनों का, अनुरूप तथा सहायक होना भी 
आवश्यक है। सहायक सामग्री या चल-चित्र-प्रदर्शन इसमें बहुत सहायक होते हैं। 
बर्कशाप-संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि वकंशाप में भाग 
लेने वाले शिक्षकों को वित्तीय लाभ अवश्य मिले। अमेरिका में उत्तम स्तर की वकंशाप में 
भाग लेने पर शिक्षकों को आथिक लाभ दिया जाता है। 
वर्कश्ाप का सूल्यांकन--वकशाप कितनी सफल या असफल रही यह जानना भति 
आवश्यक है । इसके लिए कोई औपचारिक परीक्षण या मूल्यांकन विधि तो नहीं अपनायी 
जा सकती है परन्तु प्रत्येक भाग लेने वाले शिक्षक के विकास के आधार पर ही वकशाप 
की सफलता आँकी जा सकती है । शिक्षक अपना विकास करके शालाओं में जाकर क्‍या 


& उअल्तद्लंक, 2. 8., & 7, ५४. ५., 7१% ॥#077%5४०/, सरंग्रठ5, जंबएवंला & 
करावलंव86 770., रेट ४०7४, 943, 9. 32 
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प्रगति करते हैं, यही मूल्यांकत का आधार होना चाहिये । अतः कुछ प्रश्नों का उत्तर 
देकर शिक्षक स्वयं अपना मूल्यांकन करें । वर्कशाप का लाभ अपने अन्य साथियों को देने 
के लिए भेंट तथा बैठकें आयोजित करना आवश्यक है | वकशाप की सफलता उद्देश्यों की 
स्प्ष्टता तथा योजना की व्यवस्था पर, भाधारित रहती है । अतः इसका ध्यान भी रखा 
जाना आवश्यक है । 
वर्कशाप से लाभ--वर्कशाप के निम्नांकित मुख्य लाभ हैं: 
(१) व्कशाप से शिक्षक का व्यावसायिक उत्थान होता हैं। 
(२) विशिष्ट कार्य के संबंध में विशिष्ट ज्ञान मिलता है। कि 
(३) परम्परागत तथा रूढ़िगत विधियों के स्थान में नंबीन लोकतंत्रीय कार्य-विधियों 
का विकास होता है । 
(४) शिक्षकों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास होता है । 
(५) शिक्षकों के शिक्षण संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं का हल प्राप्त होता है । 
(६) यथार्थ स्थिति में कार्य करने, विचार-सामग्री तथा परिणामों का प्रयोग करने, 
की क्षमताओं का विकास होता है । 
(७) शिक्षकों की व्यक्तिगत कुशलता तथा आत्म-विश्वास में वृद्धि हीती है । 
(८) नवीन प्रयोग तथा स्वयं-मूल्यकिन करने की क्षमताओं का विकास होता है। 


(४) सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण 


सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत वर्कशाप, नवीन शिक्षक व्यवस्थापन, अध्ययन 
गोष्ठियाँ, आदि अनेक प्रविधियों का उपयोग होता है.। जब शिक्षकअ्शिक्षण-संस्थाएं, 
शालाओं के शिक्षकों के शिक्षण तथा व्यावसायिक कौशल-विकास के, लिए विशेष प्रयास 
करती हैं तब उन्हें “सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण ' कहते हैं। अनेक विद्वान कार्यरत शिक्षकों 
के शिक्षण में विकास करने के उद्देश्य से अपनायी गयी भ्रविधियों- को ही “सेवारत शिक्षक- 
प्रशिक्षण” मानते हैं । इसके अन्तर्गत सामूहिक बैठकें, सेमीनार, वकशाप, अध्ययन-गोष्पियाँ, 
आदि सभी आ जाते हैं। इसकी अनेक श्रविधियाँ हो सकती हैं। इसको निम्नांकित गति- 
विधियों के अन्तगंत व्यवस्थित किय्रा जा सकता है : 
(१) पाठ्यक्रम-अध्ययन तथा विकास । 
(२) शिक्षकों द्वारा स्वयं अध्ययन । 
(३) शाला-प्रगति की प्रवृत्तियों का अध्ययन । 
(४) शिक्षाण-समस्याओं के हल॑ के लिए सेमीनार तथा वर्कशाप की व्यवस्था। 
(५) शिक्षण-सामग्री के विकास के लिए गोष्ठियाँ । 
(६) शिक्षण-विधियों तथा पाठ्यवस्तु संबंधी सेमीनार तथा वर्कशाप । 
(७) बालकों के अध्ययन के लिए मोष्ठियाँ । 
(५) क्षेत्र-विशेष के शिक्षण-स्तर में विकास के लिए कार्यक्रम । 
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सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए सुझाव--सेवारत शिक्षक-प्रशि- 
क्षण सुनियोजित तथा व्यवस्थित होना चाहिये । इससे शिक्षकों की रुचि तथा सक्रिय योग- 
दान की वद्धि होगी एवं अधिक शिक्षक इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस 
दृष्टि से निम्नांकित उपाय अपनाये जा सकते हैं : 

(१) इसमें अविधिक चर्चा तथा विचारों के आदान-प्रदान की समुचित सुविधाएं 
रहनी चाहिये । 

(२) इसके उद्देश्य, क्षेत्र, आदि स्पष्ट होने चाहिये तथा लेने वालों को इसका समु- 
चित ज्ञान होना चाहिये। 

(३) सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रारम्भिक नियोजन में भाग छेने वाले शिक्षकों का 
सहयोग अवश्य लिया जाना चाहिये। 

(४) सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान होना चाहिये । 

(५) इसकी अवधि, कार्यक्रम के लिए उपयुक्त हो | दिन भर कार्य करने के उपरान्त, 
शिक्षकों से इसकी गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा करना, उचित नहीं । अतः छूट्टियों 
में या कार्य-अवधि में ही इसे पूर्ण कालिक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिये । 

(६) इसका स्वरूप वकंशाप, सेमीनार, विचार-गोष्ठी या इनके सम्मिलित रूप 
का हो। 

(७) इसके उपरान्त शिक्षक विकास-कार्य क्रम अपनायें, इसका ध्यान रखा जाना 
आवश्यक है । 

सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के बाधक तत्व--सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण के अनेक बाधक 
तत्व हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं : 

(१) शिक्षकों का अधिक कार्य-भार । 

(२) शिक्षकों में विकास करने के प्रति उत्साह न होना । 

(३) वित्तीय या आर्थिक अभाव । 

(४) नियोजन का अभाव । 

वेबर ने शिक्षकों में उत्साह के अभाव के संबंध में अध्ययन्न किया तथा निष्कर्ष 
सिकाला कि अधिक सेवा वाले शिक्षकों का उत्साह सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण की ओर नहीं 
रहता है । शिक्षकों में विकास करने के प्रति निरुत्साह तथा आलस भी महत्वपूर्ण कारण है । 

अनेक शिक्षकों में इस प्रकार की सेवा के प्रति संदेह की भावनाएँ रहती हैं । उन्हे 
विश्वास ही नहीं रहता कि इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षण के विकास में सहायक रहेंगें। वे 
सोचते हैं कि इनमें समय तथा साधन व्यर्थ ही व्यय किये जाते हैं। 


(५) अध्ययन-गोष्ठियाँ 
विभिन्‍न विषयों के लिए. स्थानीय शिक्षकों की अध्ययन गोष्ठियाँ संगठित की जा 
सकती हैं । अलग-अलग विषयों के लिए, अलग-अलग बेठका का आयजिन किया जाना 
चाहिये । ये बैठक, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था या किसी शाला में, आयोजित की जानी चाहिये। 
२५ 


१९४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


क्रम से विभिन्‍न शालाओं में गोष्ठियाँ करना भी लाभदायक रहता है । इन गोष्ियों में, 
विषय-पिक्षक अपने विषय से संबंधित किसी समस्या पर विचार करते तथा सामूहिक रूप 
से सोच-विचार कर शिक्षण-समस्याओं के हल सोचते हैं। गोप्ठी में लिये गये निर्णयों को 
क्रियान्वित कर शिक्षण को उन्‍नत बनाया जाता है। इन गोप्टठियों को व्यावहारिक स्वरूप 
देने के लिए शिक्षण-समस्याओं से संबंधित प्रदर्शन-पाठ भी आयोजित कर, विचार-विमर्ष किया 
जा सकता है। अध्ययन-गोप्ठियों में विषय-शिक्षण से संबंधित उत्तम कार्य-विधियों या 
अभ्यासों का, विवरण एवं प्रदर्शन, दोनों हो सकते हैं । इनकी बेंठकें, साप्ताहिक, पाक्षिक 
या मासिक, सुविधानुसार आयोजित की जा सकती हैं। 


(६) सामूहिक परामशं 


सामूहिक परामर्श के लिए पयवेक्षक, टूर्नामेंट या अन्य उपयुक्त अवसरों पर, संबंधित 
शिक्षकों, प्राचार्यों आदि को आमंत्रित कर ऐसी समस्याओं या कार्य-विधियों के संबंध में आपसी 
परामर्श कर सकता है, जिससे सभी को लाभ हो । ये परामर्श-बेठकें एक से तीन या चार 
दिन तक की हो सकती हैं । जिला या क्षेत्रीय टूर्नामेंट, आदि के समय इन बंठकों को आयो- 
जित करने से, शिक्षकों या प्राचार्यों के शाला से अनुपस्थित रहने के कारण शाला के शिक्षण 
की हानि नहीं होती है । 

ये परामर्श-बैठकें सहयोगी तथा लोकतंत्रीय ढंग से व्यवस्थित की जानी चाहिये । 
इनकी पू्व-तैयारी अच्छी होने से व्यर्थ समय नष्ट नहीं होता है । 


(७) प्रीष्मकालीन विस्तार-पोजना या पाठ्यक्रम 


ग्रीष्म-अवकाश काफी लम्बा होता है। सामान्यतः यह दो माह का होता है।इस 
लम्बे ग्रीष्म-अवकाश में एक माह या डेढ़ माह का शिविर, शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं या 
विश्वविद्यालयों में आयोजित किया जा सकता है । इनमें शिक्षण संबंधी अथवा विषय- 
विशेष संबंधी उच्च ज्ञान दिया जा सकता है। कहीं कहीं तो एम० ए० या एम० एस-सी० 
की डिग्री, ८ या € माह के अध्ययन तथा विश्वविद्यालय-परीक्षण के उपरान्त, दी जाती 
है। भारत में, रीजनल कालेज आफ एजूकेशन में ५ वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों को 
दो तीन ग्रीष्मकालीन शिविरों में अध्ययन तथा परीक्षण के उपरान्त बी० एड० की डिग्री दी 
जाती है। सन्‌ १६६९-७० से सागर में एम० एड० की डिग्री के लिए भी इसी प्रकार की 
व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। 

इस प्रकार ये ग्रीष्मकालीन विस्तार-योजनाएँ, शिक्षकों के व्यावसायिक तथा विषय 
से संबंधित ज्ञान-वर्ध न में, अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। शिक्षण-समस्याओं पर विचार 
करने के लिए भी ये शिविर, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय आधारों पर, आयोजित किये जा सकते हैं । 

ग्रीष्मकालीन शिविरों से अनेक लाभ हैं। जेसे, व्यापक दृष्टिकोण विकसित होना, 
आपसी संबंध उत्तम होना, ज्ञान-वृद्धि होता, नवीन अनुभव मिलना, सामाजिकता के गुणों 
का विकांस होना आदि । 
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(८) बड़ी सामहिक सभाएं 


बड़ी सामूहिक सभाओं के निम्नांक्ति तीन रूप हो सकते हैं--(१) कन्वेन्शन, 
(२) सभाएं, तथा (३) फंकल्टी बैठक । इन तीनों पर अलग अलग विचार करना उपयोगी 
होगा । 

(१) कन्वेन्शन---कन्वेन्शन शैक्षणिक तथा अन्य विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए संगठित 
किये जाते हैं । इनमें एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले विचारक तथः विद्वान एकत्रित होते 
तथा अपने कार्य-क्षेत्र से संबंधित बातों पर विचार कर निर्णय लेते हैं | कन्वेन्शन, व्यावसा- 
यिक तथा तांतिक विचार-विनिमय में बड़े सहायक होते हैं । ये स्फूर्ति, संस्कृति, प्रज्ञा तथा 
शिक्षा के विकास में सहायक होते हैं । योग्य नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूर्व-नियोजित होने 
पर इनसे समूचित लाभ होता है । 

(२) सभाए--सभाएँ एक दिवसीय, दो या तीन दिवसीय या एक से तीन सप्ताह 
तक चलते वाली हो सकती हैं । एक दिन की सभा, प्रत्येक संस्था में होने वाली बैठकों के 
रूप में ही,आायोजित की जाती है। इसमें चल-चित्र प्रदर्शन, सहायक सामग्री-प्रदर्शन, शिक्षा 
तथा शाला विशेष से संबंधित समस्याओं पर विचार आदि किया जाता है। 

एक या दो दिवसीय सभाओं में सम्पूर्ण शहर या आस-पास के सम्पूर्ण क्षेत्र के 
शिक्षकों, प्राचार्यों अथवा इनके मिले जुले रूप का सम्मेलन होता है । शाला खुलने से पूर्व 
या टूनामेंट आदि के समय ये सभाएँ व्यवस्थित की जाती हैं। 


एक से तीन सप्ताह तक चलने वाली सभाएं शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं में, शिक्षण- 
समस्याओं पर विचार-विमषे करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। शिक्षक-प्रशिक्षण- 
संस्थाएं या क्षेत्र के चुने हुए शिक्षक, इनमें भाग लेते हैं। क्‍ 

(३) फंकल्टी बंठक--शाला-विशेष के, किसी विषय-विशेष से अथवा सभी विषयों 
से संबंधित, शिक्षकों की बेठक प्रति सप्ताह, पक्ष या माह में आयोजित को जाती है। इसमें 
शिक्षण संबंधी विशेष स्थितियों या समस्याओं पर विचार-विमरष होता है। साथ ही साथ 
आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों के भाषणों, चर्चाओं, आदि के कार्यक्रम भी रखे जाते हैं । 

बेठकों तथा सभाओं को प्रभावी कसे बनाया जाये ? बेठकों के उद्देश्य तथा लक्ष्य, 
स्पष्ट एवं निश्चित होने चाहिये। इनकी कार्यं-विधियाँ भी निश्चित होनी चाहिये। केवल 
प्रशासनीय दृष्टिकोण से आयोजित न कर, इन्हें शक्षणिक दृष्टिकोण से भी आयोजित किया 
जाना चाहिये। तभी ये सभाएँ या बेठकें समुचित रूप से उपयोगी सिद्ध होंगी। इन बंठकों में 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, दोनों प्रकार की चर्चाएँ होनी चाहिये । इनमें भाग लेने वाले 
सभी सदस्यों को स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिये तथा लोकतंत्रीय कार्य-विधियों को इनका आध।र बनाया जाना चाहिये | सभ,ओं की 
बैठकें, सीमित तथा निश्चित समय तक, चलने वाली हों । प्रदर्शन-पाठ या शिक्षण का अन्य 
व्यावहारिक स्वरूप भी इनमें प्रदर्शित हो तो बैठकों से अधिक लाभ होता है । इन बेठकों में 


१९६ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


विशेषज्ञों को आमंत्रित करके शिक्षकों को इनसे विचार-विमर्ष के अवसर भी प्रदान 
किये जाने चाहिये । 


साम्‌हिक बेठकों या सभाओं से लाभ--सामूहिंक बैठकें पर्यवेक्षक, शिक्षक तथा 
प्राचार्य की विशिष्ट प्रतिभाओं तथा योग्यताओं का परिचय देती हैं। सामान्य शिक्षक, विलक्षण 
तथा प्रतिभावान शिक्षकों तथा विद्वानों के संपक में आते तथा उनके सुझावों से लाभान्वित 
होते हैं | इनमें सभी को आपस में एक दूसरे की विशिष्टताओं से परिचित होने का अवसर 
मिलता है। इनमें लोकतंत्रीय विधि अपनाने से मानवीय संबंध अ उ्छे होते हैं । भाग लेने वाले 
सदस्यों में स्फूरति तथा उत्साह का विकास करने में, ये अत्यधिक सहायक होती हैं। रचना- 
त्मकता के विकास में भी ये सहायता प्रदान करती हैं । 


ब्रिस तथा जस्टमेन ने सामूहिक शिक्षक-सभाओं से लाभों के संबंध में व्यक्त किया 

_ “में स्भाएँ, शिक्षकों की आवश्यकताओं, कठिनाइयों तथा समस्याओं का, आभास कराती 

हैं। इनसे समस्याओं के हल की प्राप्ति तथा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है । पर्यवेक्षक 

तथा शिक्षकों के बीच सइुभाव विकसित करने तथा मधुर संबंध बनाये रखने में, ये सहायक 

होती हैं। ये शिक्षकों का दृष्टिकोण व्यापक बनाती हैं तथा इनसे कत्तव्य-निष्ठता का विकास 

होता है । शिक्षक तथा पर्यवेक्षक इन सभाओं के माध्यम से शिक्षण-कार्य-स्तर का, अनुमान 
लगा सकते हैं । विशेषज्ञों के विचारों से भी शिक्षक लाभान्वित हो जाते हैं। 


सामूहिक बेठकों तथा सभाओं के दोष--सामूहिक बेठकें यदि सुनियोजित न हों तथा 
उचित गतिशील नेतृत्व यदि इन्हें उपलब्ध न हो तो इनसे लाभ कम होता हैं। इनमें भ।ग 
लेने वाले सदस्यों में आपसी सहयोग होना भी आवश्यक है। अनेक बार औपचारिकता को 
भधिक महत्व देने के कारण ब्यक्तिगत भावश्यकता तथा सुझाव को इनमें उचित महत्व नहीं 
मिल पाता है। कभी-कभी विषयान्तर होने से महत्वपूर्ण विषय समयाभ।व के कारण रह 
जाते हैं । चुने हुए विषयों पर केवल सेद्धान्तिक चर्चा करने से इन बेठकों द्वारा समुचित लाभ 
नहीं होता है । द 


(९) शाला-सर्वेक्षण 


आजकल कुछ विशेषज्ञों या शिक्षण से संबंधित व्यक्तियों द्वारा शालाओं का सर्वक्षण 
किया जाता है। किसी शाला-विशेष या कुछ शालाओं के शाला-सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त 
ज्ञान द्वारा, शाला या शालाओं को समस्याओं के हल के प्रयास किये जाते हैं। इस प्रकार 
शाला-सर्वक्षण द्वारा शाला-समस्याओं का विशेष अध्ययन करके शालाओं को उन्नत बनाने 
के प्रयास किये जाते हैं। शाला-सर्वेक्षण सप्रयोजन होता है तथा व्यावहारिक रहता है। 
सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों में प्रशासनीय कौशलों का इससे विकास होता है। सर्वेक्षण के 
. लिए आवश्यकतानुसार कुछ विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। विशेषज्ञों की 
. सहायता स्रे, कार्य-विधियाँ एवं परिणाम, स्पष्ट एवं उन्नत प्रकार के हो जाते हैं । 
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शाला-सर्वेक्षण के द्वारा शिक्षण-विधियों, विशिष्ट समस्याओं, स्थितियों, प्रशासनीय 
व्यवहार, मूल्यांकन आदि के संबंध में समृचित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शाला में विद्यमान 
स्थिति तथा अवस्थाओं का ज्ञान इसके द्वारा हो जाता है। शाला-सर्वेक्षण शाला-विशेष, क्षेत्र- 
विशेष या राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं । विभिन्‍न प्रकार की शालाओं के लिए अलग-मलग 
या मिला जुला सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। शाला-सर्वेक्षण शाला से संबंधित किसी 
पक्ष से संबंधित हो सकता है | इसमें अनेक पक्षों को एक साथ मिला कर भी तात्कालिक 
विद्यमान स्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह लगातार बहुत समय तक भी 
चल सकता है, ज॑से एक वर्ष, ५ वष, १० वर्ष या अल्प कालिक---एक दो माह का भी हो सकता 
है । इसे शाला के शिक्षक, प्रशिक्षण-संस्थाओं के आचायें, शिक्षा-विशेषज्ञ या प्रशासनीय 
अधिकारी; कोई भी व्यवस्थित कर सकते हैं । शाला-पर्यवेक्षण कोई भी करे, इसका उद्देश्य 
वर्तमान स्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें उन्नत बनाना ही होता है। 


द शाला-सर्वक्षण के लिए प्रश्नावली, प्रत्यक्ष भेंट, स्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन आदि 
किसी भी विधि का, उपयोग किया जा सकता है। इनका अलग-अलग या सभी का, या 
किन्‍्हीं भी दो विधियों का, उपयोग शाला-सर्वेक्षण के लिए किया जाता हैं। एक से अधिक 
विधियों का उपयोग अधिक उपयोगी रहता है। इससे जो जानकारी मिलती हैं वह अधिक 
प्रामाणिक तथा वस्तुनिष्ठ होती है । उपयुक्त विधियों का चुनाव करने के साथ-साथ प्राप्त 
जानकारी तथा तथ्यों के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक तथा सांख्यिकी विधियों द्वारा उनका 
विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है। आजकल शाला-सर्वेक्षण, विकसित तथा विकसित हो रहे 
देशों में, काफी प्रचलित हो रहा है। 


(१०) प्रचार-पत्रिकाएं तथा अन्य उपकरण 


प्रचार-पत्रिकाएँ राजकीय या अराजकीय तथा क्षेत्रीय या राष्ट्रीय, हो सकती हैं । 
विभिन्‍न स्तरों के शिक्षक-संघ भी अनेक प्रकार की व्यावसाथिक सामग्री-यक्त पत्रिकाएं 
निकालते हैं। अनेक पुस्तक-प्रकाशक भी आजकल अपनी पुस्तकों के प्रचांर के साथ-साथ 
अनेक प्रकार की शिक्षण-समस्याओं पर विद्वानों के विचार पत्रिकाओं के माध्यम से प्रसारित 
करते हैं । 

इस प्रकार के साहित्य से शिक्षकों को शिक्षकीय व्यवसाय संबंधी अनेक बातों का 
ज्ञान होता है। इस प्रकार के साहित्य में सृत-सामग्री, पाठयक्रमानुसार सामाजिक, राजनीतिक 
तथा अन्य विषयों पर उपयोगी सामग्री रहती है। शिक्षण-समस्याओं, विभिन्न विषयों की 
शिक्षण-विधियाँ, सीखने की कठिनाइयों तथा व्यावसायिक विकास संबंधी विशिष्ट सामग्री 
इन पत्र-पत्रिकाओं में रहती है। ये पत्रिकाएँ, शाला-विशेष की, स्थानीय, क्षेत्रीय, जिला- 
स्तरीय तथा राज्य या राष्ट्र-स्तरीय हो सकती हैं । 

इन प्रचार-पत्र-पत्रिकाओं में निम्नांकित गुण भी होने चाहिये : 

(१) शिक्षण की किसी एक या अनेक समस्याओं के हल के लिए सुझाव । 


श्ध्प शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(२) शिक्षकों के लाभाथथ व्यावसायिक, व्यावहारिक तथा उत्तम सामग्री । 

(३) स्वरूप, न बहुत वृहत्‌ और न बहुत छोटा हो । 

(४) शैली रोचक तथा प्रभावोत्पादक हो । 

(५) वाह्म स्वरूप आकर्षक तथा उत्तम हो । 

(६) सामग्री क्रम-बद्ध, विवेक-पूर्ण तथा व्यावहारिक हो । 

(७) हस्तलिखित या स्टेन्सिल के स्थान में छपी हो । 

(८) कक्षा-शिक्षण से संबंधित व्यावहारिक तथा उपयोगी सामग्री समुचित मात्रा 
में हो । 


(११) अन्य साधन 


अन्य साधनों के अन्तगंत (१) व्यावसायिक ग्रंथालय, (२) अन्य शिक्षकों के शिक्षण 

का अवलोकन, (३) परस्पर पर्यवेक्षण, (४) अन्तर्विद्यालय-भ्रमण, (५) शिक्षक-सभा, 
(६) विभागीय सभा, तथा (७) पनेल-विचार-विमर्ष सम्मिलित किये जा सकते हैं । पैनेल- 
विचार-विमर्ष के लिए ३ से १० सदस्यों की समिति बनायी जाती है। इसके माध्यम से 
शिक्षण-विधि या पाठ्यवस्तु पर प्रकाश डाला जाता है। एडे (4.. &. ७०6) ने पंनेल-समिति 
के अध्यक्ष के कत्तंव्यों की चर्चा विस्तार से की है। इसके संबंध में उनका विचार है कि 
अध्यक्ष का कार्य, शिक्षकों को प्रेरणा देना, उनके काये का पु]न्निरीक्षण करना, आवश्यक 
शंका-समाधान करना, तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक दृष्टान्त देना, वार्ता को 
संश्लिष्ट तथा सार रूप में प्रस्तुत करना, वार्तालाप के मध्य भावावेश तथा रोष को दूर 
करना; त्वरित निर्णय ढेना, सजगता' तथा तत्परता से कार्य-निर्वाह करना, सहृदयता तथा 
धेयें से कार्य सम्पन्न करना, आदि हैं । 

पैनेल-विचार-विमर्ष को सक्रिय तथा सफल बनाने के लिए सभाओं तथा गोष्ठियों 
के अनुरूप सावधानियाँ व्यवहृत करना आवश्यक है। 

उपर्युक्त दर्शायें साधनों के अतिरिक्त यात्रा, सामाजिक उत्सव में भाग लेना, पूर्वे- 
शाला-बठकें, पाद्यक्रम-प्रयोग शालाएँ, कक्षा-निरीक्षण के लिए कक्षा-भ्रमण, शिक्षण-मापन 
तथा मूल्यांकन आदि अनेक साधन हैं, जिनकी सहायता से पर्यवेक्षक समूह में शिक्षकों का 
व्यावसायिक कौशल विकसित कर सकता है। 


अध्याय २१ 
शिक्षा-पर्र& क्ष ५ की समस्याएं 


शिक्षा-पर्यवेक्षण के अर्थ, सिद्धान्त तथा प्रविधियों की विवेचना के उपरान्त यह 
आवश्यक है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण की समस्याओं पर भी विचार कर लिया जाये । शिक्षा- 
पर्यवेक्षण की निम्नांकित समस्याएं प्रमुख हैं : 

(१) पर्यवेक्षक का शिक्षण-विषयों में उचित नेतृत्व का प्रदर्शन करने में असमर्थ 

होना । 

(२) शालाओं में पाठय पुस्तकों का चुनाव । 

(३) मापन-परिणामों का विवेकपूर्ण उपयोग । 

(४) पर्यवेक्षण का मापन । 

(५) शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमताओं का विकास । 
(१) पर्यवेक्षक का शिक्षण विषयों में उचित नेतृत्व का 
प्रदर्शन करने में असमर्थ होना 
.. शिक्षण-पर्य वेक्षक के पास शाला-व्यवस्था संबंधी अनेक काय रहते हैं। भारत में तो 

निरीक्षक तथा शिक्षण-पर्य वेक्षक एक ही व्यक्ति रहता है। इन दोनों उत्तरदायित्वों का एक 
ही व्यक्ति में निर्धारण उसे और भी अधिक व्यस्त बनाता हैं। इसके साथ ही साथ यह 
मानव-स्वभाव है कि अधिकार तथा प्रभृत्व की ओर उसका अधिक झुकाव रहता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि भारत में निरीक्षक नियंत्रण, प्रभुत्व तथा अधिकारों की ओर 
अधिक ध्यान देते हैं तथा शिक्षण-स्तर उच्नत बनाने का कार्य अपने आप ही चलता रहता 
है । अनेक शालाओं में प्राचार्य भी इस ओर समुचित ध्यान नहीं देते हैं। फलस्वरूप कक्षा- 
शिक्षण का समृचित पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है । यही कारण है कि भारत में शिक्षण-स्तर 
जितना अच्छा होना चाहियें उतना अच्छा नहीं है। 

पय॑वेक्षक को अपनी रुचियों के विषयों में नेतृत्व करने के लिए, समुचित अध्ययन 
करना आवश्यक है । इसके लिए उप्तके पास समय नहीं है। यह समस्या शिक्षा-पर्यवेक्षण के 
क्षेत्र में अत्यन्त जटिलता से विद्यमान है। इसके उचित निराकरण से ही शिक्षण-स्तर उन्नत 
हो सकेगा । 

पर्यंवेक्षक अपने विषयों का विस्तृत तथा गहन अध्ययन कर अनेक विधियों द्वारा 
शिक्षकों का मार्ग-दर्शन कर सकते हैं| सामान्य चर्चाओं में शिक्षकों की अनेक कठिनाइयों 


२०० शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


का हल हो सकता है। पर्यवेक्षण-बुलेटिन में लेख लिख कर पर्यवेक्षक उचित नेतृत्व का प्रदर्शन 
कर सकता है। शिक्षकों की सभा या गोप्ठी के माध्यम से भी शिक्षण संबंधी अनेक कठि- 
नाइयाँ हल की जा सकती हैं । शिक्षकों के ग्रंथालय-विकास में भी पर्यवेक्षक का विभिन्‍न 
विषयों में गहन एवं विस्तृत अध्ययन सहायक हो सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यवेक्षक अनेक प्रकार से विभिन्‍न विषयों में नेतृत्व 
प्रदर्शित कर शिक्षकों को लाभ पहुँचा सकता है। पर्यवेक्षक के पास समय की कमी तथा 
कार्याधिक्य होते हुए भी शिक्षण-विषयों में ज्ञान-वुद्धि तथा व्यावसायिक कौशल-वुद्धि का कार्य 
इसके द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार छात्रों के शिक्षण में तीव्र रुचि 
विकसित की जाती है, उसी प्रकार शिक्षकों में भी शिक्षण के प्रति तीत्र रुचि तथा उत्साह 
विकसित किया जा सकता हैं। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक, अपने स्वयं 
के ज्ञान तथा व्यावसायिक कौशल के उचित नेतृत्व का, विकास करे तथा पर्यवेक्षण की 
विभिन्‍्म प्रविधियों के माध्यम से, इस नेतृत्व को शिक्षकों की समस्याओं के हल के लिए 
सक्रिय तथा गतिशील बनाये । इस प्रकार पर्यवेक्षक, शिक्षकों का केवल तकनीकी सलाहकार 
ही नहीं रहेगा वरन्‌ वह उत्तका निर्देशक तथा नेता बतकर और भी सम्पन्न तथा उत्तम शिक्षण 
करने के लिए, उचित प्रेरणा देने वाला भी बनेगा । 


(२) शालाओं में पाठ्य पुस्तकों का चुनाव 


शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । सामान्यतः 
शालाओं में शिक्षक पाठय पुस्तकों पर ही निभर रहते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से शिक्षण 
होता है। परन्तु अनेक शिक्षाविदों का विचार है कि कक्षाओं में एक ही पाठ्य पुस्तक निर्धा- 
रित नहीं होनी चाहिये। वे चाहते हैं कि एक के स्थान में प्रत्येक विषय के लिए अनेक 
पाठय पुस्तकों का चुनाव किया जाये जिससे छात्र तथा शिक्षक, अपनी आवश्यकता तथा 
रुचि के अनुसार पुस्तकों का चुनाव कर, सन्दर्भ-प्रन्थ के रूप में पुस्तकों का उपयोग 
कर सकें । 

यह तो सर्वमान्य है कि किसी एक ही पुस्तक में छात्रों के लिए सभी उपयोगी सामग्री 
नहीं मिलती । लेखक किसी पुस्तक के सभी विषयों पर समान अधिकार से नहीं लिखता है। 
अतः छात्रों को, पाठय पुस्तक के साथ-साथ सहायक पुस्तकों की सूची देकर विस्तृत अध्ययन 
की, प्रेरणा देना अत्यन्त आवश्यक है। फिर भी विद्वानों में इस बात में मतभेद हैं कि पाठ्य 
पुस्तक एक हो या अनेक, या बिलकुल न हो । इससे द्विविधा का विकास होता हैं। शिक्षा- 
पर्वेवेक्षक के समक्ष इस दिशा में उचित मार्ग-दशंत करने की समस्या बहुत समय से बनी 
हुई है । द 
क्‍ पाठ्य पुस्तकों के चयन के संबंध में अनेक विधियाँ विकसित की गयी हैं, जैसे (१) 
शाला द्वारा स्वयं अपने लिए पाद्य पुस्तकें चुनना, (२) राज्यया विभाग द्वारा पाठ्य पुस्तकें 
चुनकर निर्धारित करना, (३) राज्य या विभाग द्वारा अनेक पुस्तक सन्द्भ-ग्रंथ के रूप में 
प्रस्तावित करना, (४) क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय 


शिक्षा-पय॑ वेक्षण की समस्याएँ . २०१ 


आधार पर पुस्तकें निर्धारित करना, आदि । परन्तु इन सभी विधियों में कुछ गुण हैं तथा 
शालाओं का इस दृष्टि से केसे मार्ग-दर्शन किया जाये तथा पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण के 
विकास में किस प्रकार सहायक बनाया जाये। 


(३) मापन परिणामों का विवेकपूर्ण उपयोग 


आजकल अनेक प्रकार के बुद्धिमापत तथा उपलब्धि-मापन परीक्षणों का उपयोग 
किया जाता हैं। इतके परिणामों का विवेकपूर्ण उपयोग सामान्य शिक्षक नहीं कर पाते हैं। 
अत: पयवेक्षक के समक्ष यह समस्या रहती है कि इस दृष्टि से वह शिक्षकों का मार्ग-दर्शन 
कैसे करे। भारत में शिक्षक साधारण योग्यता के होते हैं तथा प्रमाणीकृत विभिन्न परीक्षणों 
का विधिवत उपयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ अनेक पालक भी कम पढ़े लिखे होने 
के कारण, मापन परिणामों का उचित अर्थ वहीं लगा पाते हैं। फलस्वरूप कभी-कभी परीक्षण- 
परिणामों से शिक्षक तथा पालक दोनों अधिक चिन्तित हो जाते हैं। इससे शिक्षकों की 
रचनात्मकता कम होती है । यही कारण है कि आजकल शालाओं में परीक्षा पास कराने 
का भूत प्रत्येक शिक्षक के मस्तिष्क में समाया रहता है । वह परीक्षा को ही शिक्षण का लक्ष्य 
समस्या रहती है कि कैसे परीक्षण-परिणामों का विवेकपूर्ण उपयोग कराने में वह सहायक हो 
तथा परीक्षा में पास कराने के लक्ष्य के स्थान पर उत्तम शिक्षण को कैसे प्रतिप्ठित करे । 
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(४) पर्यवेक्षण का मापन 


भारत तथा अन्य अनेक देशों में आजकल निरीक्षण पर ही अधिक बल दिया जा रहा 
है । शिक्षा-पर्यवेक्षण की ओर न तो शाला-अ्राचार्य ध्यान दे रहे हैं और न निरीक्षक । वास्तव 
में शिक्षण-पयंवेक्षण का उचित मापन एवं मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है। इससे पये- 
वेक्षकों का विकास होता है तथा शिक्षण-स्तर भी परोक्ष रूप से सुधरता है । पर्यवेक्षण के 
मापन तथा मूल्यांकन के संबंध में विस्तार से चर्चा अगले अध्याय में की गयी है । परल्तु 
यहाँ इसकी समस्या की ओर इंग्रित कर देना आवश्यक है। पर्शवेक्षण का उचित मापन 
तथा मूल्यांकन न होने से कार्य रुढ़िगत-सा ही चल रहा है । उत्तम पर्यवेक्षण तथा निदृष्ट 
पर्ववेक्षण, दोनों को ही आज समान महत्व मिल रहा है। फलस्वरूप पर्यवेक्षण का तकनीकी 
विकास तथा उसका उचित प्रभाव शिक्षण-स्तर को उच्च बनाने में असमर्थ है । यह स्थिति 
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उचित नहीं है। 


(५) शिक्षकों की व्यावसाथिक क्षमताओं का उचित विकास 


शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में, समयाभाव तथा विभिन्‍न गतिविधियों के आधिक्य के 
कारण, शिक्षकों को व्यावसायिक कौशलों से सिर्फ परिचित ही कराया जा रहा हैं। अल्प 
र्‌द्‌ 


२०२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


प्रशिक्षण-अवधि में, व्यावसायिक कौशलों में उनकी दक्षता बढ़ा पाना तथा उनका अच्छा स्तर 
विकसित कर पाना, सम्भव ही नहीं है। अतः आजकल सेवारत शिक्षक-सेवाओं का महत्व 
बढ़ता जा रहा है। परल्तु पर्यवेक्षक की समस्या यह हैं कि धनाभाव के कारण सेवारत शिक्षक- 
सेवा कैसे व्यवस्थित की जाये तथा शिक्षकों को इससे लाभान्वित होने के लिए कैसे उत्प्रेरित 
किया जाये। शिक्षक स्वयं प्रशिक्षण-संस्थाओं की विधियों में आस्था नहीं रखते हैं । वे 
प्रशिक्षण को नौकरी के स्थायित्व के लिए ही आवश्यक समझते हैं, शिक्षण के लिए नहीं । 
ऐसी अवस्था में जहाँ शिक्षकों को अपने व्यावसायिक कौशल-वृद्धि के प्रति कोई लगाव नहीं 
है, पर्यवेक्षक क्या करें ? वह शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल्नों को. कसे.. विकसित करे ! यह 
समस्या अति जटिल है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में सेवारत शिक्षक-सेवा प्राप्त करने 
तथा व्यावसायिक कौशल-वृद्धि करने पर शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलता है। अतः वे वहाँ 
समुचित रूप से तत्पर रहते हैं तथा अपने व्यावसायिक कौशलों की वृद्धि के उपाय करते रहते 
हैं। परन्तु भारत जैसे विकसित हो रहे देश में, जहाँ सभी शिक्षक प्रशिक्षित तो क्‍या अल्प 
प्रशिक्षित भी नहीं हैं, जहाँ शिक्षक-प्रशिक्षण को शिक्षण-कौशल के लिए आवश्यक समझा 
ही नहीं जाता, वहाँ शिक्षकों को व्यावसायिक कौशल-विकास के लिए सजग करना कठिन 
समस्या ही है । 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-परिषद (ऐ यह ), दिल्ली, शिक्षकों के 
व्यावसाथिक कौशल-विकास के समुचित प्रयास कर रही है। इस परिषद की स्थापना प्रमुखत: 
शालाओं के शिक्षण-स्तर में विकास की दृष्टि से की गयी हैं। इस परिषद का अध्यक्ष केन्द्रीय 
शिक्षा-मंत्री होता है तथा सभी राज्यों के शिक्षा-मंत्री इसके सदस्य रहते हैं । अतः यह परिषद 
(पटछाए'), राज्य-शिक्षान्समितियों,. रज्य-शिक्षा-विभागों, राज्य-शिक्षा-संस्थानों आदि 


के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर शाला-शिक्षा-सुधार की महत्वपूर्ण तकनगकी एजेत्सी बन जाती 


है । इस परिषद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य-शिक्षा-विभाग, इसके 
सुझावों को कितनी मान्यता देते हैं तथा यह क्षेत्र की शक्षणिक समस्याओं के उचित समा- 
धानीकरण में कितना सहयोग दे पाती है। इन दोनों कार्यों के लिए 7९एछहत में राज्य- 
शिक्षा-विभाग के अधिकारी नियुक्त किये जाते तथा राज्य-शिक्षा-विभागों में भी इस परिषद 


के तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। यह आदान-प्रदान सतत्‌ चलता 


हा । देश की शिक्षा-समस्याओं पर विचार-विमर्ष के लिए विभिन्‍न स्थानों में 
शिक्षा-गोष्ठियाँ आयोजित करता है । चार क्षेत्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालय भी, देश के 
विभिन्‍ल क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों में, इसके अन्तर्गत इसी दृष्टि से खोले गये हैं। दिल्‍ली में 
केन्द्रीय शिक्षा-संस्थान भी इसके अन्तगंत कार्यरत है । '९८'छारए' का विस्तार-सेवा-विभाग, 
देश के विभिन्न शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के विस्तार-सेवा-विभागों के कार्यों को, गति 
तथा निर्देशन देता है। यह इनकी गतिविधियों का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय भी करता है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में १९८४४ शिक्षा-पर्यवेक्षण की विभिन्‍न गतिविधियों 
के माध्यम से शिक्षा-स्तर के विकास का प्रयास करता रहता हैं। 
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शिक्षा-पर्यवेक्षण का मुल्यांकन 


शिक्षा-पर्यवेक्षण की उपादेयता प्रदर्शित करने वाले बनेक शोध-अध्ययन हुए हैं परन्तु 
शिक्षा-पर्यवेक्षण के मूल्यांकन के लिए समग्र स्वरूप तथा कार्यक्रम निश्चित करने के उद्देश्य से 
शोध-अध्ययन अपेक्षाकृत कम ही हुए हैं । शिक्षण के विकास तथा उन्नति के लिए, पर्यवेक्षण के 
उपयोग तथा प्रभाव का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम की उन्नति में 
उसके प्रभाव का-मूल्यांकन बहुत सहायक होता है । यदि शिक्षा-पर्यवेक्षण की प्रभावोत्पादकता 
का अध्ययन उचित मूल्यांकन-विधियों के द्वारा न किया जायें, तब यह कैसे विदित होगा कि 
शिक्षा-पर्यवेक्षण की कौन सी विधि कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है तथा विकास वास्तव में 
हो रहा है या नहीं | अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण की विधियों का उचित मूल्यां- 
कन कर, यह ज्ञात किया जाये कि वे शिक्षण-स्तर के सुधार में कितना सहयोग दे रही हैं । 
शिक्षा-पर्यवेक्षण के उचित तथा ठोस मूल्यांकन-कार्यक्रम ही यह स्पष्ट कर सकते हैँकि पये- 
वेक्षक का नेतृत्व शिक्षकों के विकास तथा शिक्षण-स्तर की उन्नति में कितना प्रभावी सिद्ध 
हो रहा है। 

शिक्षा-पर्यवेक्षण का मूल्यांकन सामान्यतः: बहुत साधारण तथा अविधिक ढंग से किया 
जाता है। इसका कारण यह हैं कि यह मान्य किया जाता है कि जो व्यक्ति, शिक्षण का 
पर्यवेक्षण कर रहे हैं, वे छात्रों के विकास का काय समुचित रूप से करते हैं तथा छात्रों का 
विकास हो रहा है। परयवेक्षकों की नियुक्ति, सेवारत शिक्षकों के विकास के लिए अनेक 
प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था, पाठयक्रम-सुधार के प्रयास आदि ही, छात्रों के वास्तविक 
विकास के प्रमाण मान लिये जाते हैं। परन्तु यह उचित नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है 
कि शिक्षा-पर्यवेक्षण की उचित मृल्यांकन-विधियाँ विकसित की जायें। जिस प्रकार आजकल 
केवल शिक्षक का मूल्यांकन न कर सम्पूर्ण शिक्षण तथा सीखने की स्थितियों का मूल्यांकन 
किया जाता है, उसी प्रकार केवल पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन न कर सम्पूर्ण शाला-कार्यक्रमों 
का मूल्यांकन किया जाना चाहिये | इसका कारण यह है कि पयंवेक्षक भी शाला-कार्य का 
एक अभिन्‍न अंग है । सभी प्रकार के मूल्यांकन में मानवीय संबंध तंथा व्यक्तित्व संबंधित 
रहते हैं। अत: मूल्यांकन में कुछ न कुछ सापेक्ष तत्व अवश्य विद्यमान रहेंगे। इसी सापेक्षता के 
कारण अनेक विद्वानों का विचार है कि शिक्षकों, प्रशासकों तथा पयंवेक्षकों के कार्यों का 
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समृचित वस्तुनिष्ठ-मूल्यांकन सम्भव नहीं है। परन्तु अनुभव तथा शोध-अध्ययनों से ये 
प्रमाण मिलते हैं कि ये सभी, सहयोगी ढंग से छात्रों के शक्षणिक अनुभवों के विकास तथा 
मल्यांकन के लिए कार्य कर सकते हैं । इसी दृष्टि से शिक्षा-पर्यवेक्षण के मूल्यांकन के लिए 
अनेक प्रश्नावलियाँ, पर्यवेक्षकों के स्वयं-मृल्यांकन तथा अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा किये 
गये मल्यांकन के आधार पर विकसित की गयी हैं। हरमेन* ने तो शिक्षा-पर्यवेक्षण के मूल्या- 
कन में पर्यवेक्षक की अपेक्षा शिक्षण-कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया है। उनका 
कथन है कि शिक्षकों से ही यह ज्ञात करना चाहिये कि कौन-कौन से पयवक्षण-कार्यक्रम 
या विधियाँ उन्हें अधिक प्रभावी प्रतीत हुई हैं । 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के सिद्धान्त 


शिक्षा-पय वेक्षण-मल्यांकन के अनेक सिद्धान्त विकसित किये गये हैं जो आपस में 
समचित रूप से संबंधित हैं तथा जो शिक्षा-पर्य वेक्षण-मूल्यांकन के व्यवहार या क्रियान्विति को 
प्रभावित करते हैं। पर्यवेक्षकों को इन सभी सिद्धान्तों के उपयोग तथा उचित मिश्रण की 
व्यवस्था करनी चाहिये । किसी एक सिद्धान्त का उपयोग या व्यवहार इतना अधिक नहीं 
होना चाहिये कि अन्य सिद्धान्त स्पष्ट गोचर ही न हों॥ “40 9० छ०३ ० णि। छ0- 
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ओेयर का उपरोक्त कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन का संबंध 
पर्यवेक्षण के सभी सिद्धान्तों से है तथा पर्यवेक्षक को इन सभी सिद्धान्तों का उचित निर्वाह 


करना चाहिये । वाइल्स महोदय ने शिक्षा-पर्य वेक्षण-मूल्यांकन के निम्नांकित चार सिद्धान्तों 
का निरूपण किया है। 


(१) प्रशासक को शिक्षकों, छात्रों तथा समाज के सदस्यों का' अधिकतम उत्तर- 
दायित्वपूर्ण सहयोग प्राप्त करना। 


(२) शाला-कार्यक्रम को उन्नत तथा व्यापक बनाने के लिए उपयुक्त वांछनीय 
सुविधाएँ उपलब्ध करना । 


(३) उत्तम शिक्षण-स्थितियों का विकास कर छात्रों की उन्नति में सहायक होना 
(४) शाला को, जन-जीवन-सुधार के कार्यों में अधिक मात्रा में योगदान देना । 
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वाइल्स के अनुसार इन उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर पर्यवक्षक के योगदान तथा 


सक्रियता का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित 
सिद्धान्तों को अपनाया जा सकता है। 


(१) शिक्षा में विकास, शक्षणिक गतिविधियों के उचित मूल्यांकन 
तथा मापन पर निभर रहता है। 


आजकल यह मान्य किया जाता है कि शिक्षा में सुधार एवं विकास, शेक्षणिक गति- 
विधियों के उत्पादन के सही मापन तथा ठोस आधार के रूप में स्तर के मूल्यांकन पर 
निर्भर रहता है । मापन तथा मूल्यांकन अलग-अलग न होकर एक दूसरे पर निभर हैं। 
मापन से हमें उत्पादन की मात्रा का ज्ञान होता है तथा म्‌ल्यांकन उसकी उपादेयता निश्चित 
करता है । उदाहरण से यह और भी अच्छी तरह स्पष्ट हो जायेगा। हिन्दी भाषा में रचना 
की परीक्षा से भाषा संबंधी उपलब्धियों तथा स्तर का ज्ञान होता है जबकि मूल्यांकन के 
द्वारा विचार व्यक्त करने की क्षमता, पत्र-लेखन, निर्देशन देने तथा किसी समस्या को स्पष्ट 
करने की क्षमत्ता का ज्ञान होता है| इस प्रकार मापन और मूल्यांकन को हम एक दूसरे 
से अलग नहीं कर सकते हैं । ये एक दूसरे के पुरक हैं। “['फ्रट टएएलका फटा 0 0प- 
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(२) मूल्यांकन नायकत्व के सिद्धान्त से पूरित होना चाहिये 


मूल्यांकन के लिए नायकत्व आवश्यक रहता है । मूल्यांकन की योजना के विकास, 
उद्देश्य-निरूपण, क्रियान्वयन तथा गतिविधियों, विधियों के उपयोग, परिणामों के आधार 
पर शिक्षण-विकास के लिए उन्नत प्रशासनीय नीतियों के निर्धारण, आदि सभी के लिए 
उत्तम नेतृत्व आवश्यक है। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेतृत्व के विकास के 
लिए मूल्यांकन आवश्यक है। अतः प्राचार्यों तथा पर्यवेक्षकों को सतत्‌ अपना मूल्यांकन, 
मानवीय संबंधों तथा शेक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टियों से, करते रहना चाहिये । 


(३) मूल्यांकन सहयोग पर आधारित है 


मूल्यांकन करने के लिए अन्य संबंधित व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक है। अतः 
समूह-गतिविधियों की नियोजना सहयोगी ४ंग से विकसित की जानी चाहिये। शिक्षा-पर्य- 
वेक्षण-मूल्यांकन में समूह को भावना परिलक्षित होनी चाहिये। इसमें बाल-व्यवहार तथा 
कार्य-विधियों को उन्‍नत करने तथा परीक्षण लेने वाले सभी सदस्यों को सम्मिलित करना 
चाहिये। शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांक+ को एक ओर तो समूह-प्रयासों को प्रोत्साहित करना 
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२०६ शिक्षा-प्रशासन एवं पयवेक्षण 


चाहिये तथा दूसरी ओर समूह-प्रविधियों के प्रभाव तथा उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन 
करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा-परय वेक्षण-मू ल्यांकन शिक्षकों तथा छात्रों को आपसी क्रिया- 
प्रतिक्रिया तथा मानवीय संबंधों के लिए संवेदनशील बनायेगा, छात्रों तथा शिक्षकों को 
सहयोगी रूप से आग बढ़ने की प्रेरणा देगा तथा लोकतंत्रीय व्यवहार विकसित करेगा। 
इससे पाठ्यक्रम, छात्र-प्रगति, समाज-संबंध आदि नियोजना में, सहयोग विकसित होगा । 
इस दृष्टि से शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन में सहकारिता के सिद्धान्त को मान्यता देनी चाहिये 
क्योंकि यह अधिक फलदायी, व्यापक तथा विश्वसनीय है। 


(४) रचनात्मकता का सिद्धान्त 


मूल्यांकन से रचनात्मकता विकसित होती है । मूल्यांकन गतिशील है । यह परिवर्तन 
तथा विकास को प्रेरित करता तथा उसका उचित मापन भी करता है। मूल्यांकन की उपा- 
देयता शिक्षण-प्रक्रिया से संबंधित व्यवितयों को रचनात्मक शक्तियों से समन्वित करने में ही 
है। पयंवेक्षक की रचनात्मकता का बोध, शिक्षकों तथा छात्रों की समस्याओं के उचित हल 
तथा आत्म-अभिव्यक्ति से सूसंबंधित होने में ही होता है। अतः शिक्षा-पर्यवेक्षण-मू ल्यांकन 
को, आत्म-अभिव्यक्ति तथा समस्या के हल को विकसित तथा उन्नत बनाने में, सफल होना 
चाहिये । व्यक्तित्व-विकास में बाधक सभी तत्वों का निरोध कर रचनात्मक शिक्षण एवं 
पर्यवेक्षण को विकसित करने में इसे सहायक होना चाहिये । 


(५) समन्वय, मूल्यांकन का स्रोत तथा उद्देश्य है 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा उपलब्धियों की उत्तमता की जाँच का 
आधार छात्र, शिक्षक तथा समाज में सामंजस्थ स्थापित करना, होना चाहिये । अतः 
शिक्षा-पयवेक्षण-मूल्यांकन को स्वयं-निर्देशन, स्वयं-नियंत्रण तथा समन्वित व्यक्तित्व के 
विकास में सहायक होना आवश्यक है। इसके द्वारा व्यक्तित्व-विकास तो होता ही है 
परन्तु यह व्यक्तित्व-विकास समाज से समन्वित होना चाहिये । 


(६) सहानुभूति, मुल्यांकन-मापत का आधार हो 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन, मानवीय संबंधों, छात्रों तथा शिक्षकों के मानसिक स्वा- 
स्थ्य एवं वातावरण को दृष्टि में रखकर, कल्याणमय होना चाहिये। आज के विज्ञान-युग 
में वस्तुनिष्ठता बहुत अधिक अपेक्षित है। परन्तु इस वस्तुनिष्ठता के साथ-साथ विवेकपूर्ण 
सहानुभूति का विकास भी शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन द्वारा होना आवश्यक है । अतः शिक्षा- 
पर्यवेक्षण-मूल्यांकन शिक्षक तथा समाज के संघर्ष को कम करने, छात्रों के अशान्ति के पक्षों 
का उचित समाधान करने का शिक्षकों का उचित मूल्यांकन उनके व्यक्तिगत विकास 
के उद्देश्यों से करने वाला होना चाहिये । शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के सहानुभूतिपूर्ण तत्व 
का यही आधार है। द 


शिक्षा-पर्यवेक्षण का मूल्यांकन २०७ 


(७) मूल्यांकन, नियश्रोजना से अत्यधिक संबंधित है 


नियोजना के सिद्धान्तों से शिक्षा-पर्यवेक्षण-म्‌ ल्यांकन अत्यधिक संबंधित है । शिक्षा- 
पर्यवेक्षण-मूल्यांकन सुनियोजित होना चाहिये। इसकी प्रक्रिया, शिक्षा के अन्य क्षेत्रों, जैसे 
पाद्यक्रम, छात्र-शिक्षक-संबंध, आदि की नियोजना-प्रक्रिया के अनुरूप ही है। अतः इसका 
प्रारम्भ समस्या से होता है तथा क्रमशः उद्देश्य-निर्धारण, प्रक्रिया या प्रविधि-चुनाव, तथ्य 
एकत्रीकरण तथा मूल्यांकन एवं परिणामों का समस्या के हल के लिए उपयोग आदि प्रक्रियाएँ 
इस उपयोग में लायी जाती हैं । 

शिक्षण-विकास की उत्तम नियोजना में, बीच-बीच में, तथा अन्त में मूल्यांकन का 
स्थान रहता है तथा मूल्यांकन ही विकास का आधार बनता है। नियोजना की प्रक्रियाओं, 
विकास तथा उपलब्धियों का मापन तथा मूल्यांकन, शिक्षा-पर्यवेक्षण-मल्यांकन के द्वारा ही 
सम्पन्त होता है।इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन से ही शिक्षण 
नियोजना प्रारम्भ होती है तथा शिक्षण-विकास इसी की उपलब्धियाँ हैं। 


(८) मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ तथा लचीला होना चाहिये। 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन का महत्वपूर्ण तत्व तथा आधार, वस्तुनिष्ठता तथा 
लचीलापन है। मूल्यांकन स्वयं-गारंटी देने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके मापन में 
वस्तुनिष्ठता का तत्व ही इसे अधिक उपयोगी बनाता है। अतः शिक्षा-पयवेक्षकों तथा 
उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रविधियों को, वस्तुनिष्ठ होना चाहिये । वस्तुनिष्ठ होने 
प्र ही मूल्यांकन स्वयं अपना विकास करता है। मूल्यांकन में समुचितता तथा विश्वस- 
नीयता के तत्वों का भी समावेश होना चाहिये । 

प्रत्येक स्थिति मौलिक तथा भिन्न होती है। अतः स्थितियों के अनुसार विभिन्नता 
के लिए मूल्यांकन में लचीलापन अवश्य होना चाहिये। पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों तथा 
अन्य बातों में, आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना मूल्यांकन हारा सुगम होना चाहिये । 


(९) पुनर्स्थायन से म्ल्यांकन संबंधित है 


मूल्यांकन पुनर्स्थापना की ओर दृष्टि रखता है तथा वातावरण के सभी तत्वों पर 
उचित ध्यान देकर सम्पूर्ण स्थितियों में समन्वय की स्थापना करता है। अतः शिक्षा-पर्य- 
वेक्षण-मूल्यांकन को शाला के आन्तरिक तथा बाह्य जीवन, समाज संबंध, मूल्य-द्वन्द्त तथा 
विशेष संगठनों के घातक संघर्षों का, उचित ध्यान रखना आवश्यक है | साथ ही साथ 
शाला तथा समाज के जीवन-विकास, संगठन तथा निदेशन में, शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन 
को उन्नत सूझ-बूझ एवं समन्वय का, उपयोग करना चाहिये । इसके सम्पूर्ण वातावरण से, 
छात्र की क्रिया-प्रतिक्रिया के प्रति विकसित सजगता का, बोध होना चाहिये । 

इस प्रकार उपर्यक्त दर्शाये गये पुनस्थापना के सिद्धान्त के आधार पर संगठित 
होकर शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन को समुचित रूप से प्रभावी होना चाहिये | इसके माध्यम से 


श्ण्द शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


शिक्षण-व्यवस्था, संग ठत-व्यवस्था तथा अवरोधन की शक्ति का, समुचित विकास तथा 
संवद्धन होगा । 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-समूल्यांकन के कार्य 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के निम्नांकित कार्य महत्वपूर्ण हैं : 

(१) यह पर्यवेक्षण-प्रविध्चियों के चयन में सहायक होता है। 

(२) यह शिक्षण-उद्देश्यों से मापन को संबंधित बनाता है। 

(३) यह मापन, संयंत्र के चयन तथा उसे और अधिक उन्नत बचाने में सहायक 


(४) यह बाल-व्यवहार के परिवर्तनों को उचित रूप से आँकता हैं। 

(५) यह विशेष साधनों तथा विधियों की उपयोगिता तथा भप्रभाव का उचित 
अंकन करता है । 

(६) यह शिक्षकों के कौशल-स्तर का मापन करता है । 

(७) यह पयवेक्षक के कौशल-स्तर का' ज्ञान भी कराता है। 

(८) यह शिक्षण के आवश्यक स्तर तथा उद्देश्यों के चयन में समुचित रूप से 
सहायक होता है । 

(६) यह स्वयं-विकास में सहायक होता है। 

(१०) यह शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं तथा विकास से परिचित 
कराता है । 

(११) यह शाला तथा समाज-सम्बन्धों के विकास में सहायक होता है । 

(१२) यह पर्यवेक्षण के लिए विकसित योजनाओं की सफलता का बोध 
कराता है । 

(१३) यह शिक्षा के लिए किये गये व्यय की अवश्यकतां तथा उपादेयता की 
पुष्टि करता है । 


शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन-प्रविधियाँ 
'शिक्षा-पर्यवेक्षण के मूल्यांकन के संबंध में दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया 
जा सकता है : 
(१) शिक्षण-कार्य का मूल्यांकन, तथा 
(२) पयवेक्षक का मूत्यांकन । 
शिक्षण-कार्य के मल्यांकन के अन्तर्गत वे सभी तत्व आते हैं जो कक्षा में छात्रों 
के अनुभवों को प्रभावित करते हैं; जसे छात्रों में स्वयं आने वाले परिवर्तन, शिक्षण-विधियों 
में आने वाले परिवर्तन, शाला-स्थितियों में आने वाले परिवर्तन, पाठ्यक्रम में आने वाले 
परिवतंन, शाल्राओं में प्रयोग तथा शोध करने से सम्बन्धित परिवरतंन, आदि । पर्यवेक्षक के 
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मूल्यांकन के अन्तर्गंत वे कार्य आते हैं जो पर्यवेक्षक, शिक्षण को उन्‍नत बनाने के लिए 
करता है। 


शिक्षण-कार्य का मूल्यांकन 


शिक्षण-कार्य के विभिन्‍न पक्षों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की सभा तथा 
पर्यवेक्षकों की बैठकों आदि में, शिक्षण-कार्य, उसकी उपादेयता, प्र भाव, शिक्षण उन्नत 
करने के लिए अपनाये जा रहे उपाय, शिक्षण-समस्याओं के बोध तथा उनके हल' के लिए किये 
जा रहे उपाय तथा शिक्षण-विकास के लिए अपनाये जा रहे उपायों के संबंध में, अनेक 
प्रश्तों पर विचार करना चाहिये । शिक्षकों को स्वयं-मूल्यांकन करने की प्रेरणा देना 
चाहिये. । मोरर (04087८०) ने एक संयंत्र विकसित किया है जो शिक्षण-पर्यवेक्षण 
के स्वयं-मूल्यांकन में बड़ा सहायक हो सकता है। शालाओं में बाहरी पर्यवेक्षक-टीमः 
द्वारा मूल्यांकन भी अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है । “(७४५ 8९०0ग्रतेंदए ४८00 7८ 
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शिक्षण-कार्य-मूल्यांकन विधियों को हम निम्नलिखित भागों में विभक्‍त कर. 
सकते हैं : 

(१) सांख्यिकी विधि | 

(२) भ्रश्नावलि विधि । 

(३) मापन विधि। 

(४) तुलनात्मक विधि । 


(१). सांख्यिकी विधि 


शिक्षण-कार्य के मूल्यांकन के लिए इस विधि का उपयोग, छात्रों की प्रगति, 
स्तर, आयुक्रम के ज्ञान, पर्यवेक्षक। के संस्था पर अधिकार, शिक्षण-निर्देशन के प्रभाव, 
पाद्यक्रम-विकास, शिक्षक-समाज संबंधों, आदि के संदर्भ में किया जा सकता है। इस 
विधि का उपयोग सन्‌ १६०६ में अयर महोदय ने छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए किया था। इसके बाद अनेक शिक्षा-विदों ने इसका उपयोग किया है। परन्तु 
अभी भी यह पूर्णरूपेण विकसित नहीं हुई है । इसका स्वरूप निखरता जा रहा है तथा 
क्षेत्रविशेष की सांख्यिकी जानकारी प्राप्त कर, उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के 
लिए इस विधि का उपयोग अधिक किया जाने लगा है। इस विधि का उपयोग इसलिए 
अधिक हो रहा है क्योंकि यह विधि यंत्रवत है तथा इससे निश्चित परिणाम उपलब्ध 





7 ८०९००, हि०058 4... & एए०75, ४, 70689, खक्क/वं0००४ उ_श #&॥79%४87८ 
"शचाउाशा  ॒ी अछ#बद00, शिएलापं०० जब बच... काह्डोट्एणठत 0#95,. ] 964. 
0. 420. । 

२७ 


२१० शिक्षा-प्रशासन एवं परवेक्षण 


करना सम्भव है। इसके माध्यम से प्रत्येक शाला के शिक्षग संबंधी विकास का' ज्ञान 
अच्छी तरह हो जाता हैं। ' | 

इस' विधि का उपयोग लाओरी नेलसन ने, संस्था के प्राचाय का संस्था पर 
अधिकार तथा उसकी सीमा आँकने के लिए किया था। परन्तु उसने प्रयोग द्वारा यह 
पाया कि सांख्यिकी विधि द्वारा यह सिद्ध करना कठिन है कि अधिकार कौ मात्रा, कार्य- 
सफलता की प्रामाणिकता के लिए यथष्ट रूप से आवश्यक है क्योंकि उसने देखा कि अधिक 
अधिकार वाले प्राचार्य, कुशल न होने से, उनका पूर्ण उपयोग न कर सके; कम अधिकार 
वाले अपनी अधिक योग्यता से अधिक सफलता से कार्य कर सके तथा समान अधिकार 
वाले प्राचार्य अपने स्वभाव, गृूण तथा योग्यता की विभिन्‍नता के कारण, कार्य-स्तरों में 
बहुत विभिन्‍न रहे। अंतः शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के क्षेत्र में सांख्यिकी विधि को सहायक 
विधि के रूप में उपयोग में लाना उचित होगा । 

अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा-समिति ने सांख्यिकी विधि का उपयोग पयवेक्षण 
की प्रभावपूर्णता एवं शाला के कार्यक्रमों की उपयोगिता आँकने की दृष्टि से किया । 
इस विधि से एकत्रित तथ्यों को उसने राष्ट्र समाज तथा राज्य के समक्ष प्रस्तुत किया 


परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ये तथ्य तथा निष्कर्ष उतने श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुए । कुछ 
आंशिक सफलता उन्हें अवश्य मिली । 


इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता' है कि इस विधि 
द्वारा, बाल-प्रगति, शिक्षण, पर्यवेक्षण, नेतृत्व आदि में सहायक सिद्ध होने वाले तत्वों का 
समचित रूप से अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं है। इस विधि द्वारा, मान- 
वीय प्रभावों तथा प्रगति-सम्बन्धी सूक्ष्म प्रभावों एवं उनकी सीमा को आँकना सम्भव नहीं 
है । इसका कारण यह है कि शालाओं में सूक्ष्म प्रभाव, स्थिति, नियम, कार्य-स्तर, आदश 
वातावरण समान प्रतीत होते हुए भी सूक्ष्म. रूप से पर्याप्त भिन्‍तता रहती है। 


(२) प्रश्नावलि-विधि 


बालकों के विकास को पाठ्यक्रम, निदेशन, शिक्षक--उनका प्रशिक्षण, आयु तथा 
अनूभव, सहायक सामग्री, पाठय पुस्तक, बाल-रुचि, भौतिक, सामाजिक तथा नंतिक वाता- 
वरण, शाला-नियम, आदि अनेक प्रतिकारक प्रभावित करते हैं। अतः केवल बालक में 
दृष्टिगोचर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पर्यवेक्षण के नेतृत्व की परख नहीं की जा 
सकती है | शिक्षा-पर्यवेक्षण-नेतृत्व के मूल्यांकन में उपर्युक्त दर्शाये इन प्रतिकारकों का 
ध्यान रखना आवश्यक है । इसके लिए प्रश्नावलि-विधि का उपयोग अच्छा रहता है । 
इस विधि द्वारा बालक के विकास को श्रभावित करने वाले तत्वों तथा प्रतिकारकों का 
सापन सरलता से किया जा सकता है । 

शिक्षा-पर्यवेक्षण-तायकत्व की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा नियोजित 
तथा क्रियान्वित क्रियाओं के आधार पर किया जा सकता है। इसके लिए इन गतिविधियों 
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के संबंध में शिक्षकों, शिक्षाविदों तथा अन्य संबंधित सदस्यों से प्रश्नावलि के द्वारा मत लिया 
जाना आवश्यक रहता है। इस दृष्टि से सम्मति या मत गणना के लिए प्रश्नावलि-विधि 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रूकती है। शिक्षा-पर्यवेक्षण-म्ल्यांकन की शुद्धता के लिए 
शिक्षक, छात्र तथा पालक, तीनों की राय जानना अधिक उपयोगी होगा । बार तथा रेयन 
ने प्रश्नावलि के माध्यम से शिक्षकों की पर्यवेक्षण-प्रक्रिया के प्रति अभिवत्ति का अध्ययन 
किया । ७१ शहरों के २०,००० शिक्षकों को प्रश्नावलि भेजकर पर्यवेक्षण संबंधी तथ्य 
एकत्रित करने पर इन विद्वानों को ज्ञात हुआ कि शिक्षा-पर्यवेक्षण में सुनियोजना तथा 
सुसगत रचना का अभाव, शिक्षण के मध्य पयं वेक्षक द्वारा अवरोध, अनावश्यक बातों पर बल 
देनिक व्यावहारिक समस्याओं की ओर कम ध्यान, नवीन प्रयोगों की ओर उदासीनता 
शिक्षा-तीतियों में आकस्मिक तथा निरुद्देश्य परिवर्तन, नियंत्रण की भावना अधिक, 
ध्वंसात्मक श्रवृत्ति, महत्वपूर्ण उपयोगी सुझावों का अभाव, शिक्षण-उन्नति में बाधक होना 
आदि अनेक दोष विद्यमान हैं। इन विद्वानों को शिक्षा-पयं वेक्षण के गणों संबंधी तथ्य भी 
मिले, जैसे शिक्षक को कार्य के प्रति स्चेष्ट बनाना, शिक्षकों को कत्तंव्यनिष्ठ बनने को 
प्रोत्साहित करना, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण करना, शिक्षकों के कार्य को नियंत्रित 
करना, नवीन शिक्षकों में अनुकूलन विकसित करना, मौलिक कार्यों के लिए सुविधाएँ देना 
आदि। प्रश्नावली के उत्तरों से इन विद्वानों को यह भी ज्ञात हुआ कि कक्षा-भ्रमण तथा 
शिक्षण-अवलोकन, गोष्ठी, शिक्षण-प्रदर्शन, शिक्षा-सम्मेलन, व्यावसायिक साहित्य-अध्ययन 
आदि विधियों का उपयोग शिक्षा-पर्यवेक्षण में अधिक किया गया है। प्रश्नावलि के आधार 
पर एकत्रित तथ्यों से इन दोनों विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुशल तथा उपयुक्त 
पर्यवेक्षण शिक्षण-स्तर-सुधार में सहायक होता है। 


रेडिट ने पर्यवेक्षण-नेतृत्व पर विशेष अन्वेषण किया तथा प्रश्नावलि-विधि का 
उपयोग कर अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले; जेसे पर्यवेक्षकों में निष्ठाभाव रहता है, ये 
प्रदर्शन को कम महत्व देते हैं, निष्पक्ष पर्यवेक्षण उत्साह-वर्धक तथा कार्य-सम्पन्नता में सहायक 
होता है, पर्यवेक्षण शिक्षकों को यथ्थेष्ट सहायता पहुँचाते हैं, आदि । इन्होंने पर्यवेक्षण के 
माध्यम से शिक्षकों के विकास के संबंध में अनेक सुझाव भी दिये हैं। द 


जूड ने निर्देशन-सेवा-गतिविधियों का मूल्यांकन प्रश्नावलि के माध्यम से किया । 
इस श्रश्नावलि में उन्होंने निर्देशन-सेवा-गतिविधियों की शाला-दर्शन से अनुरूपता, इन 
गतिविधियों के प्रति छात्र-प्रतिक्रिया, इनके प्रकार, मूल्यांकन, इनके आधार पर प्रगति के 
प्रमाण आदि से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया था । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के लिए प्रश्नावलि को उपयोग 
किया जाना लाभदायक रहता है । प्रश्नावलि के माध्यम से बालक में होने वाले विकास 
तथा परिवर्तनों के साथ, उन सभी तत्वों एवं प्रतिकारकों के प्रभावों का ज्ञान भी होता है 
जो बाल-विकास में सहायक होते हैं । ' 


२१२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षणं 


(३) मापन व्रिधि 


मापन विधि द्वारा शिक्षा-पय वेक्षण-कार्य में अन्तर तथा भेद की सीमा का समुच्ति 
मूल्यांकन किया जा सकता है । शिक्षण-कार्यक्रम में होने वाले सुधार की सीमा का ज्ञान भी 
मापन विधि द्वारा सम्भव है। इस प्रकार शिक्षा-प्य वेक्षण की प्रभावपूर्णता को आँकने के 
कार्य में मापन विधि सहायक होती है। परयंवेक्षण तथा उसके नेतृत्व की प्रभावपूर्णता, शालाओं 
के कार्यक्रमों की सूची तथा विवरण-पत्रिकाओं से भी ज्ञात हो सकती है । शिक्षक तथा छात्रों 
के विकास के मापन के समान पर्यवेक्षकों तथा निरीक्षकों के प्रभाव, विकास आदि के मापन 
की विधियाँ विकसित नहीं हुई हैं। रेटिंग स्केल या श्रेणीबद्ध करने, आदि की दिशा में कुछ 
कार्य हुआ है। साथ ही साथ मूत्यांकन के सिद्धान्त, रुचि, तालिका आदि साधनों तथा 
विधियों का विकास भी हुआ है। 


(४) तुलनात्मक विधि 


तुलनात्मक विधि से छात्रों के विकास का अध्ययन करने के लिए उन्हें दो समूहों में 
विभकत किया जाता है--(१) नियंत्रित (००४००णा८व) समूह तथा (२) ॥ नियंत्रित 
(..2००ए7०८० ) समूह । इस विधि में प्रयोग तथा खोज की जाती है। अतः इसे प्रयोग- 
विधि या अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। 

नियंत्रित समूह में छतत्नों को साविधिक ढंग से अध्ययन किये जा रहे तत्वों द्वारा 
नियंत्रित रखा जाता है । अनियंत्रित समूह में छात्र स्वतंत्र रहते हैं। इस अकार नियंत्रित 
सम ह सम्पुर्ण निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहता है एवं अनियंत्रित समूह के छात्र, मुक्त और 
स्वतत्र रहते हैं। 

तुलनात्मक विधि द्वारा बाल-विकास का विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन, शैक्षणिक गति- 
विधियों के अंतर संबंधी सम्पूर्ण तथा आंशिक संबंध एवं उनमें परस्पर समन्वय का अध्ययन 
आदि, वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता हैं । पर्यवेक्षण-नेतृत्व द्वारा छात्रों की प्रगति की 
प्रभावपूर्णता के मूल्यांकन का अध्ययन इस विधि द्वारा अनेक विद्वानों ने किया है। मिस 
क्रेब का अध्ययन इस विषय में विशेष उल्लेखनीय हैं। उन्होंने एक समूह के शिक्षकों को 
पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तथा दूसरे समूह को स्वतंत्र, बिना पर्यवेक्षण के, शिक्षण-कार्य करने 
पदैया । मिस जेब ने प्रयोग के आधार पर अध्ययन से ज्ञात किया कि दोनों प्रकार के शिक्षक- 
समूहों के साधन, कार्य-विधि तथा कार्य-स्तरों में स्पष्ट एवं पर्याप्त अन्तर है । इतना ही नहीं, 
पर्य वेक्षण के अन्तर्गत कार्य रत शिक्षक-सम्‌ह का कार्य-स्तर साधन, विधि सभी श्रेष्ठतर हैं । 
मिस कैब ने इसके साथ-साथ छात्र-विकास का मापन भी आवश्यक समझा । ग्रीन फील्ड 
महोदय ने भी तुलनात्मक विधि का उपयोग कर पर्यवेक्षण की प्रभा वप्‌र्णता का अध्ययन 
किया तथा निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा-पयं वेक्षण शिक्षण-स्तर, विधियों तथा साधनों का 
विकास करता है। इनका निष्कर्ष यह भी था कि मूल्यांकन की साथ्थकता तथा वास्तविकता 
के लिए नियंत्रित प्रयास आवश्यक है. । 


शिक्षा-पर्यवेक्षण का मूल्यांकन २१३ 


कोटिस तथा वान्स ने डेट्रोयट पब्लिक शालाओं में भूगोल के विषय के छात्रों का 
तुलनात्मक विधि से अध्ययन किया । छः सप्ताह के अपने अध्ययन से उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला कि पयतरेक्षण होते रहने वाली शालाओं के छात्रों की प्रगति अपयंवेक्षित शालाओं 
की अपेक्षा अधिक अच्छी रही । पिटमेंन ने ग्रामीण संस्थाओं के अध्ययन के लिए 
तुलनात्मक विधि का उपयोग किया । इन्होंने अपने क्षेत्र की तेरह संस्थाओं के छात्रों के 
विकास का अध्ययन किया। संस्थाओं को पयंवेक्षित तथा अपयंवेक्षित, दो भागों में 
विभकत कर उन्होंने दोनों प्रकार की शालाओं में अनेक प्रतिकारकों को समान रखा, जैसे 
छात्र-संख्या, वित्त, स्तर तथा अन्य बाह्य तत्व आदि। सात माह तक अध्ययन करने के 
उपरान्त पिटमेन ने निष्कष निकाला कि पश्नवेक्षित शालाओं के छात्रों की प्रगति, अपयंवेक्षित 
शालाओं के छात्रों की अपेक्षा अधिक अच्छी रही। पर्वेक्षित शालाओं के शिक्षकों 
ने विषय संबंधी पुस्तकों का अध्ययन चौगृूनी मति से किया। इनमें व्यावसायिक 
कौशल अधिक परिलक्षित हुआ । छात्रों की उपस्थिति, सामाजिक पक्ष, परिणाम आदि 
भी पयंवेक्षित शालाओं में अधिक अच्छे रहे । 

.. गिलन्टाइन ने पूर्वी कक्षा के छात्रों के पढ़ने की क्षमता का अध्ययन तुलनात्मक 
विधि द्वारा किया । इन्होंने अनेक प्रतिकारकों को नियंत्रित किया तथा मापन के अनेक 
प्रामाणिक साधनों, जेसे स्टेनफोर्ड उपलब्धि परीक्षण, थानंडाइक मेकाल रीडिंग स्केल, गेट्स 
साइलेंट रीडिग टेस्ट, स्टोन नेरेटिव रीडिंग टेस्ट आदि का उपयोग कर निष्कर्ष निकाले कि 
अध्ययन के प्रारम्भ में दोनों समृह के छात्रों की पढ़ने की क्षमता, सामान्य से कम स्तर की 
थी। पयंवेक्षित समूह में पढ़ने की क्षमता का अपयंवेक्षित समह से अधिक विकास हुआ 
तथा यह सामान्य से आग बढ़ी । पयेवेक्षित समूह के छात्रों की अन्य विषयों में प्रगति भी 
सामान्य रही । 

उपर्युक्त प्रयोग किसी क्षेत्र-विशेष में पर्यवेक्षण की प्रभावपूर्णता परखने की दृष्टि 
से किये गये थे। शिक्षण के विभिन्न तत्वों तथा क्षेत्रों के आपसी संबंधों की परख के लिए 
भी तुलनात्मक विधि का उपयोग किया गया। वाइंशन ने शिक्षण से संवधित अनेक प्रति- 
कारकों के आपसी संबंधों को परख की । इन्होंने छात्रों को दो समृहों में विभक्‍त किया 
तथा तीन सप्ताह से छः माह तक प्रयोग के बाद, निश्चित तथा सामान्य शिक्षा-उद्देश्यों के 
आधार पर छात्रों की परख की । पर्यवेक्षण को उत्तम बनाने के लिए निर्देशन देने के उद्देश्य 
से शाला-भ्रमण की योजना भी बनायी। प्रत्येक भ्रमण में कुछ विशिष्ट क्रियाओं का सम्पादन 
आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया। प्रत्येक सम्‌ह ने १२ स्थानों में भ्रमण किया। इस 
प्रयोग के अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उचित निर्देशन तथा व्यवस्थित शाला- 
भ्रमण-योजना, सम्पूर्ण पर्यवेक्षण को उन्नत बनाते हैं । इस प्रयोग के मध्य उन्होंने छात्रों के 
विकास पर, शिक्षकों की कुशलता के प्रभाव का अध्ययन भी किया । 

इस प्रकार तुलनात्मक विधि के प्रयोग से भी शिक्षा-पर्यवेक्षण का मूल्यांकन तथा 
छात्र-विकास की प्रगति परखी जा स्रकती है। 


२१४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


शिक्षा-पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन 

शिक्षा-पर्यवेक्षण की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन शिक्षा-पर्यवेक्षकों की गतिविधियों 
तथा कौशलों की परख के आधार पर भी किया जा सकता है । इसके लिए निम्नांकित विधियों 
का उपयोग किया जा सकता है : 

(१) पर्यवेक्षकों द्वारा स्वयं-मूल्यांकन । 

(२) शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षक का मूल्यांकन । 

(३) अन्य अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षक का मूल्यांकन । 
(१) पर्यवेक्षकों द्वारा स्वयं-मूल्यांकन 

स्वयं-मूल्यांकन, शिक्षण-स्तर के सुधार के लिए एक प्रभावी साधन है । परल्तु स्वयं- 
मूल्यांकन के लिए प्रश्नावलि, चेक लिस्ट आदि का विकास किया जाना आवश्यक है। वाइल्स 
ने पर्युवेक्षकों के स्वयं-मूल्यांकन के लिए एक चेक लिस्ट विकसित की है। इसके आधार 
पर आवश्यकतानुसार दूसरी चेक लिस्ट विकसित की जा सकती है। अयर तथा पेकहम " 
ने पर्यवेक्षण-नियोजन तथा मूल्यांकन के लिए सम्पूर्ण चेक लिस्ट विकसित की है । 


(२) शिक्षकों द्वारा पयंवेक्षकों का मूल्यांकन 


शिक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षकों के मूल्यांकन के लिए भी प्रश्तावलि या चेक लिस्ट का 
विकास किया जाना आवश्यक है.। प्राचार्य की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन शिक्षक अच्छी 
तरह कर सकते हैं । अपने प्राचायं तथा शिक्षा-पर्यवेक्षक के कार्यों, गतिविधियों के मूल्यांकन 
में शिक्षकों का पर्याप्त रूप से सहायक होना आवश्यक है। नीग्ले तथा ईवान्स ने अपने १४ शिक्षकों 
के स्टाफ की सहायता से पर्यवेक्षण की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करने संबंधी प्रयोग किये। 
इन्होंने चेक लिस्ट बनायी तथा इसके माध्यम से अनेक ऐसे तत्वों का पता लगाया, जिनमें 
सुधार आवश्यक था। इस चेक लिस्ट में गुण तथा सापैक्ष सम्मति, दोनों देने का प्रावधान था। 
इस प्रयोग से ज्ञात हुआ कि कक्षा-भ्रमण की संख्या तथा रचनात्मक सहायता दोनों की दृष्टि 
से प्राचार्य का काय॑ समुचित नहीं रहा । कक्षा-भ्रमण तथा तत्पश्चात्‌ की जाने वाली शिक्षक- 
बैठकों के माध्यम से और भी अधिक विशिष्ट पाठ्यक्रम-सहायता पहुँचायी जानी चाहिये । 
प्राचार्य को छात्रों की आवश्यकताओं तथा रुचियों का और भी अधिक ज्ञान होना लाभकारी 
होगा। प्राचार्य को शिक्षकों द्वारा लिये गये निर्णयों को और अधिक सजगता तथा बल से 
कार्यानिवित करना चाहिये। नवीन शिक्षकों के व्यवस्थापन के लिए और अधिक कार्यक्रम 
किया जाना चाहिये । इन निष्कर्षों के आधार पर अनेक निर्णय लेकर शाला में प्राचार्य की 
प्रभावपूर्णता को विकसित किया गया। 
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शिक्षा-पर्यवेक्षण का मूल्यांकन २१५ 


शिक्षकों के द्वारा, मूल्यांकन के साथ-साथ यदि स्वयं-मूल्यांकन भी किया जाये तथा 
इन दोनों विधियों के माध्यम से निकाले गये निप्कर्षों के आधार पर पयवेक्षण को उन्नत 
बनाने के प्रयास किये जायें, तब उन्नति एवं सुध।र भपेक्षाकृत अधिक होगा । अतः प्राचार्य 
तथा शिक्षा-पर्यवेक्षक दोनों को इन दोनों विधियों के उपयोग से अपनी प्रभावपूर्णता के विकास 
का प्रयास करना चाहिये । 


' (३) अन्य अधिकारियों द्वारा मुल्यांकन 


अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा प्राचार्य या शिक्षा-पर्यवेक्षक की प्रभावपूर्णता का मुल्यांकन 
उनके प्रतिवेदनों, पत्र-व्यवहार, चर्चाओं तथा उनकी गतिविधियों संबधी चेक लिस्ट के 
आधार पर किया जा सकता है । स्वयं-मूल्यांकन या शिक्षकों के उपयोग के लिए विकसित 
चेक लिस्टों के आध।र पर ही, उच्च अधिकारियों द्वारा मल्यांकन के लिए चेक लिस्ट 
तयार की जाती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा-पर्यवेक्षण का मृल्यांकन, उपर्यक्त दर्शायी गई 
विधियों द्वारा किया जा सकता है । परल्तु सामान्यतः शिक्षा-पर्यवेक्षण का मल्यांकन सरसरी 
तौर पर अविधिक रूप से किया जाता है। शिक्षा-पर्यवेक्षण का सामग्र मल्यांकन, शिक्षण-स्तर- 
विकास तथा शिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की कार्य-क्षमताओं को उन्नत बनाने के लिए आवश्यक 
है। इस संबंध में और अधिक शोध किया जाना आवश्यक है। 


अध्याय २३ 
विभिन्‍न देशों में शिक्षा-पर्यवेक्षरण 


आजकल शाला-पयवेक्षण का उद्देश्य केवल यह देखना ही नहीं है कि शासन या 
समाज द्वारा दिया गया धन उचित ढंग से व्यय किया गया है या नहीं; वरन्‌ इसके माध्यम 
से शिक्षण-कला को उन्नत बना कर शिक्षा-स्तर में विकास करना भी इसका उद्देश्य है। यहाँ 
यह देखना उचित होगा कि संसार के विकसित देशों में शाला या शिक्षा-पर्यवेक्षण किस 
प्रकार किया जाता है। इस तुलनात्मक अध्ययन से, शिक्षण-उन्‍्नत करने के लिए विभिन्‍न देशों 
में किये जा रहे प्रयासों का ज्ञान तो होता ही है, शिक्षण-समस्याओं को समझने तथा हल 
करने के कौशलों का भी विकास होता है। यहाँ हम भं।रत, इंगलण्ड, अमेरिका तथा रूस में 
किये जाने वाल शिक्षा-पर्यवेक्षण का अध्ययन करेंगे । 


भारत में शिक्षा-पर्यवेक्ष ण 


भारत में शिक्षा-पर्यवेक्षण का विधिवत कार्य १८५४ के वुड शिक्षा-महाविधान के 
अनुसार, प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग बनने तथा निरीक्षकों की नियुक्ति से प्रारम्भ हुआ। 
परन्तु इसके पूर्व भी १९वीं सदी के प्रारम्भ में शिक्षा-पर्यवेक्षण, मद्रास प्रेसीडेंसी में प्रारम्भ 
किया गया था। उस समय शिक्षा-पर्यवेक्षण के लिए कोई विशिष्ट कर्मचारी या अधिकारी 
नियुक्त नहीं किया जाता था। मेस्टन की “इंडियन एजुकेशन पॉलिसी” (पृष्ठ १७) से ज्ञात 
होता है कि सहायता-प्राप्त शालाओं को मिशनरी ही नियमित रूप से देखते थे। शाला-पर्य - 
वेक्षण के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त नहीं किये जाते थे । शालाओं को अपना वित्तीय 
प्रपत्रक सीधे सरकार की मंजूरी के लिए प्रेषित करना आवश्यक था। सन्‌ १८४३ में 
बम्बई प्रेसीडेन्सी को तीन क्षेत्रों में विभकत कर प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक-एक अंग्रेज इन्सपे- 
क्टर तथा एक-एक भारतीय सहायक नियत किये गये । इसी प्रकार बंगाल तथा आसाम के 
लिये भी एक-एक शाला-निरीक्षक की नियुवित की गयी | सन्‌ १८४६ में उत्तर प्रदेश में 
: सम्पूर्ण प्रान्त के लिए एक विजिटर जनरल, प्रत्येक जिले के लिए एक-एक विजिटर तथा 
जिला-विजिटरों की सहायता के लिए सहायक विजिटर नियुक्त किये गये। इन सहायक 
विजिटरों को परगना-विजिटर कहते थे। 

सन्‌ १८५६ तक वड शिक्षा-महाविधान की सिफारिशों के आधार पर भारत के 
प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग की स्थापना के प्रयास किये जा चुके थे । प्रारम्भ में केवल 
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बड़े प्रान्तों में शिक्षा-विभाग बने तथा धीरे-धीरे लगभग १२ वर्षों में सभी प्रान्तों में 
शिक्षा-विभाग बन यये । इन सभी प्रान्तों में एक-एक प्रमुख शिक्षा-अधिक्रारी तथा इसकी 
सहायता के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी । ये निरीक्षक अपने क्षेत्र की शालाओं 
तथा महाविद्यालयों के शिक्षण-कार्य, स्थिति आदि के संबंध में प्रतिवेदन, अपने उच्च अधिकारी 
को भेजते थे। साथ ही साथ शाला-प्रबन्धकों एवं शिक्षकों को महाविद्यालय एवं शाला 
. व्यवस्थित करने तथा चलाने के लिये आवश्यक परामर्श भी देते थे । 

सन्‌ १८८२ के हंटर अयोग ने अपने प्रतिवेदन में तत्कालीन शिक्षा-इन्सपेक्टरों के 
संबंध में आँकड़े दिये हैं। इनसे, भारत में उस समय के शाला-निरीक्षकों की कुल संख्या 
ज्ञात होती है। उस समय भारत में कुल ४५ इचन्पेकक्‍्टर तथा असिस्टेंट इन्सपेक्टर थे। 
डिप्टी इन्सपेक्टर २३८ तथा सब-डिप्टी इन्सयेक्टर २४१ थे। आयोग ने इनके क्षेत्रीय विभाजन 
का स्वरूप भी बतलाया है, जिससे ज्ञात होता है कि निरीक्षकों या इन्सपेक्टरों का विभा- 
जन बराबर नहीं था। बंगाल तथा मद्रास में इनकी संख्या अधिक थी एवं मध्य प्रदेश, कुर्ग, 
आसाम आदि में इनकी संख्या बहुत कम थी । इसका कारण यह था शिक्षा उस समय केन्द्र 
द्वारा नियंत्रित थी तथा निरीक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में केन्द्र की कोई स्पष्ट निर्धारित 
नीति नहीं थी । इनकी संख्या-वृद्धि के लिए केन्द्र की संस्वीकृति भी आवश्यक रहती थी । 

सन्‌ १८६६ में पब्लिक सविस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार 
ने शिक्षा-अधिकारियों के तीन स्तर--(१) भारतीय शिक्षा-सेवा, (२) प्रान्तीय शिक्षा- 
सेवा तथा (३) आश्वित सेवा--निर्मित किये । इसके आधार पर २०वीं सदी के प्रारम्भ तक भारत 
में इन तीनों शिक्षा-सेवाओं में काफी संख्या में निरीक्षक नियुक्त किये गये तथा सन्‌ १६१६ 
में आाई० ई० एस० में भारत से ही भरती होने लगी तथा ३३ प्रतिशत स्थान प्रान्तीय शिक्षा- 
सेवा से ही भरे जाने लगे। परन्तु १६२४ में आई० ई० एस० सेवा-आयोग की सिफारिशों 
के अनुसार आई० ई० एस० सेवाएँ समाप्त कर दी गयीं । क्‍ 

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में शिक्षा-निरीक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई । 
सन्‌ १६५६ में इनकी संख्या १८६८ हो गयी। सन्‌ १६९५६ की तुलना में सन्‌ १६६६ में 
शाला-निरीक्षकों की संख्या लगभग दुगनी हो गयी । आजकल भारत के प्रत्येक राज्य 
में निरीक्षकों का संगठन प्रायः एक-सा ही है। प्रत्येक राज्य कुछ क्षेत्रों में विभक्त है तथा 
प्रत्येक क्षेत्र में कुछ जिले सम्मिलित रहते हैं। जिला, रेंज या खण्डों में विभक्त रहता है। 
ये रेंज या खण्ड-निरीक्षकों तथा पय॑वेक्षकों की सबसे छोटी इकाई हैं। कुछ राज्यों में शिक्षा- 
संचालक, महाविद्यालयीन तया शाला--दोनों स्तरों की शिक्षा-व्यवस्था करता है. तथा कुछ 
राज्यों में शिक्षा-सचिव महाविद्यालयीन तथा शिक्षा-संचालक, शाला-स्तर की शिक्षा का पर्य- 
वेक्षण तथा प्रशासन करते हैं । कहीं-कहीं क्षेत्रीय शिक्षा-अधिकारी माध्यमिक शालाओं की 
देख-रेख तथा व्यवस्था करते हैं परन्तु कई राज्यों में जिला-शिक्षा-अधिकारी माध्यमिक 
शालाओं को देखते हैं। निरीक्षक अपनी निरीक्षण-रिपोर्ट या प्रतिवेदन के माध्यम से शाला- 
व्यवस्था तथा शिक्षण संबंधी निर्देशन शालाओं को देता है। 

श्८ 


२१८ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


भारत में शाला या शिक्षा-पयवेक्षण संबंधी समस्याएँ 


भारत में शिक्षा-पर्यवेज्षाण का कार्य माध्यमिक शाला के प्रधानाचार्य या प्राचार्य तथा 
क्षेत्रीय शिक्षाधिकारी करते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह कार्य प्रधानाध्यापक, रेंज या खण्ड शिक्षा- 
धिकारी तथा जिला शिक्षाधिकारी करते हैं । परन्तु इन विरीक्षण-अधिकारियों की संख्या बहुत 
कम है। एक-एक क्षेत्रीय निरीक्षण-अधिकारी के पास १५० माध्यमिक शालाएँ तक रहती हैं । 
कार्यालय का कार्य भी बहुत अधिक बढ़ गया है । अतः उन्हें कार्यालय के कार्यों से ही अवकाश | 
नहीं मिल पाता है। अनेक राज्यों में निरीक्षक केवल स्तातक-स्तर तक शिक्षा प्राप्त रहते 
हैं जिससे वे शिक्षकों का समुचित मार्ग-दर्शव नहीं कर पाते। अनेक निरीक्षकों की व्याव- 
सायिक योग्यताएँ भी कम होती हैं। अतः सामान्यतः निरीक्षक, नियंत्रण तथा प्रशासन पर 
ही अधिक बल देते हैं तथा पयंवेक्षण की उपेक्षा होती है। शालाओं के प्राचायों की प्रवत्तियाँ 
मे नियंत्रण तथा प्रशासन करने की ओर अधिक रहती हैं । कक्षा-पर्यवेक्षण, विचार-विमष, 
गोष्ठियाँ आदि आयोजित कर, कक्षा-शिक्षण उन्नत करने की ओर उनका ध्यान कम ही 
रहता है । 

... भारत में शिक्षा-प्रशासन तथा पर्यवेक्षण--दोनों उत्तरदायित्व, एक ही शिक्षा अधिकारी 
वहन करता है । इससे स्वाभाविक है कि प्रशासन तो ठीक चलता है परन्तु पर्यवेक्षण 
उपेक्षित-सा ही रहता हैं । 

शिक्षा-आयोग (१६६४-६६) ने भारत में समुचित शिक्षा-पर्यवेक्षण के न होने के 
निम्नांकिंत कारण बतलाये हैं 

(१) शालाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होना परन्तु निरीक्षकों की संख्या इस 
अनपात में न बढ़ता । 

(२) एक ही अधिकारी को प्रशासन तथा पर्यवेक्षण दोनों का उत्तरदायित्व 
सौंपना । 

(३) निरीक्षकों का सामुदायिक विकास-खण्डों में शक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त 
अन्य कार्यों में संलग्न रहना । 

(४) कक्षा-पर्यवेक्षण की रूढ़िगत तथा परम्परागत विधियों का अवलम्बन । 

(५) निरीक्षकों की योग्यता कम होता । 


शिक्षा-पय बेक्षण की समस्याएं कसे हल की जायें ? 


आर 


.... शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) ने भारतीय शिक्षा-पर्यवेक्षण के दोषों को दूर करने 
तथा इसे उन्नत बनाने के लिये अनेक सुझाव दिये है जिनमें निम्नांकित प्रमूख हैं : 


(१) प्रश्यासन तथा पर्यवेक्षण को अलग-अलग करना 


शिक्षा-आयोग का सुझाव है कि शिक्षा-प्रशासन का काय॑ जिला-बोर्ड करे तथा 
पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व शिक्षा-अधिकारियों को सौंपा जाये । ये दोनों एक दुसरे के का 
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में आवश्यक सहायता दें तथा मेल जोल से कार्य करें। इन दोनों के मध्य विवाद उठने पर 
जिला-शिक्षाधिकारी की ही बात मान्य की जाये। जिला-शिक्षाधिकारी शिक्षकों को परामर्श 
दें, कक्षा-शिक्षण की उन्‍नति के लिए विचार-विमर्ष या अन्य गतिविधियाँ अपनायें, सेवारत 
शिक्षक-प्रशिक्षण की व्यवस्था करें तथा विस्तार-सेवाओं के माध्यम से शालाओं तथा 
शिक्षकों की आवश्यक सहायता करें। 


(२) शालाओं को मान्यता देना 


शालाओं को मान्यता स्वाभाविक रूप से अपने आप नहीं मिलनी चाहिये । इसके 
लिए उचित नियम बनाये जायें तथा उत्तम परम्पराओं का विकास किया जाये। ये नियम 
शासकीय, अशासकीय सभी शालाओं के लिए लागू हों । शालाओं की मान्यता शिक्षा-विभाग 
द्वारा दी जाये। इससे शिक्षण का स्तर उच्च होगा । 


(६) निरीक्षण अधिक किये जायें 


आजकल शालाओं का निरीक्षण प्रायः सरसरी तौर से ही होता है। प्रत्येक शाला 
का वर्ष में एक बार विस्तार से निरीक्षण अवश्य होना चाहिये । प्राथमिक शालाओं का 
तीन या पंचवर्षीय निरीक्षण, शिक्षाधिकारी तथा दो या तीन प्रधानाचार्यों या शिक्षकों के 
पेतल द्वारा किया जाना चाहिये । माध्यमिक शालाओं का यह निरीक्षण, माध्यमिक शिक्षा- 
परिषद के शिक्षा-अधिकारी तथा चुने हुए कुछ प्राचार्यों की सहायता से किया जाना 
चाहिये । 


(४) योग्य तथा अधिक क्षमतावान शिक्षाधिकारियों की नियुक्ति 


यदि शिक्षा-पय वेक्षण को उन्‍नत करना है तो योग्य तथा अच्छी क्षमता वाले शिक्षा- 
धिकारियों की नियुक्ति अति आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा-आयोग ने तीन उपाय, सुझाये हैं-- 
(१) निरीक्षकों की योग्यता-वृद्धि, (२) विशेषज्ञों की नियुक्ति, तथा (३) सेवारत शिक्षक- 
प्रशिक्षण-गतिविधियों की व्यवस्था । ये कार्य राज्य-शिक्षा-संस्थानों तथा राष्ट्रीय शिक्षा- 
प्रशासकों के स्टाफ द्वारा सम्पन्न किये जाने चाहिये । 


(५) पर्यवेक्षण लचीला हो 


विभिन्‍न शालाओं को विभिन्‍न प्रकार की सहायता प्रदान करना आवश्यक है । कम- 
जोर शालाओं को समुचित निर्देशन तथा बल दिया जाना चाहिये। शालाओं को उन्नति करने 
के मार्ग बतलाना तथा प्रयोग करने का प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है । इन गतिविधियों 
को लगातार चलाना चाहिये । पर्यवेक्षण का यह उत्तरदायित्व होना चाहिये कि शालाओं 
को उन्नति संबंधी आवश्यक निदंशन तथा विस्तार-सेवाओं की आवश्यक सहायता उसके 
माध्यम से सतत्‌ उपलब्ध होती रहे। 
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(६) शिक्षा की कामन-शाला-विधि को अपनाना 


शिक्षा की वर्तमान विधि के स्थान में कामन-स्कूल-विधि का विकास किया जाये । 
इस विधि के अन्तर्गत सभी शालाएँ एक निम्नतम स्तर की होंगी तथा विशिष्ट शालाएं 
क्रमशः समाप्त हो जायेंगी । स्कूल-काम्प्लेक्स (328०० ८०००७ ) के माध्यम से शालाएँ 
समन्वित होकर अपने विकास के कार्य करेंगी । 


(७) राष्ट्रीय स्तर पर शाला-विकास-कार्य क्रम विकसित करना 


राष्ट्रीय स्तर पर शाला-विकास-कार्यक्रम विकसित करना जिससे (१) शालाओं 
का शिक्षण एक निश्चित किये गये स्तर का हो, (२) प्रत्येक शाला को अपने अधिकतम 
विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके तथा (३) अगले १० वर्षों में लगभग 
१०% शालाएँ अपना अधिकतम विकास कर सकें । 

इन उपर्युक्त कायक्रमों को अपनाकर पयवेक्षण को समुन्नत तथा भारतीय शालाओं 
का शैक्षणिक स्तर उच्च बनाया जा सकता है. । 


इंग्लेग्ड में शिक्षा-पर्यवे क्षण 


इंग्लैण्ड में शिक्षा-पर्यवेक्षण का कार्य (१) हिज मेजेस्टीज इन्सपेक्टर (एच० एम० 
आई० ) तथा (२) स्थानीय शिक्षा-प्रशासन-इन्सपेक्टर या एल० ई० ए० के शिक्षा-निरीक्षक 
करते हैं। ये हिज मेजेस्टीज इन्सपेक्टर इसलिए कहलाते हैं कि पहले इन्हें इंग्लेण्ड के राजा या 
रानी को शिक्षा संबंधी प्रतिवेदन भेजना आवश्यक रहता था । अब ये शिक्षा-मंत्रालय को 
अपना प्रतिवेदन भेजते हैं । इन्हें शिक्षा-मंत्रालय का “आँख और कान" की संज्ञा दी जाती 
है । शिक्षा के संबंध में ये जो देखते तथा सुनते हैं, उसका विवरण इनके प्रतिवेदन में 
होता है । 
द इंग्लेण्ड में एच० एम० आई० योग्य और अनुभवी शिक्षक होते हैं जिनकी आयू ३० 
से ५० वर्ष की होती है। इनकी नियुक्ति, राजा या रानी द्वारा नियुक्ति-समिति की सिफा- 
रिश पर होती है । इनका चीफ इन्सपेक्टर, सिविल-सविस-कमीशन का एक प्रतिनिधि 
होता है। 

इंलैण्ड में शिक्षा-निरीक्षक या इंस्पेक्टोरेट का विकास क्रमशः हुआ है । सन्‌ १६४४ 
के एक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षकों की आवश्यकताओं की जाँच के लिए एक 
समिति नियुक्त की गयी थी। इसकी सिफारिश पर प्राथमिक तथा माध्यमिक विभागों में 
अन्तर समाप्त किया गया तथा छः विभाग विकसित किये गये । प्रत्येक विभाग एक चीफ 
इन्सपेक्टर के अन्तर्गत रहता हैं | सभी चीफ इन्सपेक्टर एक सीनियर चीफ इन्सपेक्टर के 
अन्तरगंत रहते हैं । इंग्लैप्ड के १० क्षेत्रीय विभाग भी बनाये गये हैं तथा निरीक्षकों की संख्या 
काफी बढ़ा दी गयी है। 
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एच० एम० आई०, शिक्षा-मंत्रालय एवं एल० ई० ए० के मध्य एक कड़ी का कार्य 
करते हैं । सन्‌ १५३६ में इनकी संख्या केवल दो ही थी तथा इनका कार्य सरकार द्वारा 
शिक्षा के लिए मंजूर किये गये धन के उचित व्यय की देखरेख करना मात्र था | एच० 
एम० आई० को आज भी यह कार्य करना आवश्यक है। अब ये शिक्षा-पर्यवेक्षण संबंधी 
निम्नांकित काय करते हैं : 


(१) शिक्षा-स्तर में सुधार के उपाय करना। 
(२) शालाओं में शिक्षण-विधियों का निरीक्षण करना । 
(३) शिक्षकों की समस्याओं से परिचित होकर उन्हें हल करने के उपाय करना। 


(४) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन करना तथा उसका उचित मूल्यांकन 
करना | 


(४) शिक्षा-मंत्रालय एवं एल० ई० ए० के मध्य अच्छे संबंध विकसित करना तथा 
इतमें समन्वय स्थापना के प्रयास करना । 

(६) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को जनता तथा अन्य अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट 
करना । 

(७) शाला-भवनों तथा उनकी व्यवस्था का निरीक्षण करना । 

इंग्लेण्ड में एच० एम० आई० विजिटर, एजेंट, सुपरिल्टेन्डेन्ट, आर्गनाइजर, सेक्रेटरी, 
कमिश्नर, डिमास्स्ट्रेटर, सुपरवाइजर, परीक्षक, सलाहकार आदि विभिन्न प्रकार के १६ कार्य 
करते हैं। ये शालाओं में व्यवस्थित धार्मिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम के शिक्षण का भी निरीक्षण 
करते हैं। ये मिशनरी भावना से कार्य करते तथा आवश्यकतानुसार आदश पाठ भी देते हैं। 
शिक्षकों की उन्नति के लिए ये विचार-गोष्ठियाँ व्यवस्थित करते तथा इनमें सक्रिय भाग छेते 
हैं। ये शिक्षकों को नवीन शिक्षा-अभ्यासों से भी परिचित कराते हैं । ये स्थानीय शिक्षा-गति- 
विधियों से परिचित होते हैं तथा अनुभव के आधार पर रचनात्मक पर्यवेक्षण कर स्थानीय 
शिक्षाधिकारियों का मार्ग-दर्शन करते हैं । निजी शालाओं में प्राथमिक शालाओं के लिए शाला- 
मेनेजमेंट एवं माध्यमिक शालाओं के लिए स्कूल-प्रशासन के नियम, इनकी सहायता से 
बनाये जाते हैं । 


इंग्लेण्ड में किसी समय एच० एम० आई० के नाम से शिक्षक, प्राचार्य तथा संचालक 
बहुत डरते थे परन्तु अब ये मित्र एवं सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इनका कार्य, शाला 
की भच्छाई तथा बुराई दोनों देखकर, उन्हें उन्नत करने की दृष्टि से आवश्यक सहायता देना 
है। इनका प्रतिवेदन इतना महत्वपूर्ण माना' जाता है कि शिक्षा-मंत्रालय इनके. प्रतिवेदन 
के आधार पर शिक्षा के लिए कम या अधिक वित्त निर्धारित करता है। द 
इंग्लेण्ड में शिक्षण उन्‍नत करने की दृष्टि से निम्नांकित दो प्रकार के निरीक्षण किये 
जाते हैं : ह 


२२२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 
(१) पूर्ण निरीक्षण 
इसका प्रतिवेदन शिक्षा-मंत्रालय को भेजा जाता है। इस समय एच० एम० भआाई०, 


निरीक्षक दल का अध्यक्ष रहता है । निरीक्षण के उपरान्त शाला-मेनेजरों तथा कार्यकारिणी 
के सदस्यों से भेंट भी की जाती है । 


(२) साधारण निरीक्षण 


इसका प्रतिवेदन भेजना आवश्यक नहीं होता है। यह एच० एम० आई० स्वयं अकेले 
करता है। | 


एल० ई० ए० के शिक्षा-निरीक्षक 


इंग्लैण्ड में प्रत्येक एल० ई० ए०, अपने क्षेत्र में शिक्षा विकास करने, शिक्षकों को 
उन्नत करने, शिक्षा-ज्षेत्र में प्रयोग प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा-मंत्रालय द्वारा निर्धारित शिक्षा- 
नीतियों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से शिक्षा-निरीक्षक नियुक्त करता है । ये शिक्षा-निरी- 
क्षक प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं। अधिकांश को किसी न किसी माध्यमिक शाला के प्राचाय के पद 
पर कार्य करने का अनुभव रहता है। आजकल विज्ञान, कला, संगीत, उद्योग आदि में विशेष 
योग्यता वाले विशेषज्ञों को इस पद पर नियुक्त करने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। 


इन शिक्षा-निरीक्षकों का कार्य शिक्षा-मंत्रालय के नियमों तथा कानूनों का सही-सही 
अर्थ लगाना तथा शिक्षकों की कठिनाइयों एवं समस्याओं को योग्य अधिकारियों तक 
पहुँचा कर आवश्यक सहायता प्रदान करना है । ये जनता की आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में 
शिक्षा-विकास के प्रयास भी करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-मंत्रालय एवं एल० ई० ए० 
की साझेदारी है । अतः इनके कार्यों का महत्व काफी है । 

इंस्लैण्ड में इन निरीक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन भी स्थापित किया है । 

इस प्रकार इंग्लैण्ड में एच० एम० आई० तथा एल० ई० ए० के शिक्षा-निरीक्षक 
मिल कर शिक्षा-पर्यवेक्षण, शिक्षा-विकास एवं स्तर-सुधार के प्रयास करते हैं । 


ग्रमेरिका में शिक्षा-पर्य वेक्षण 


अमेरिका में शिक्षा-पर्यवेक्षण से संबंधित अनेक सेवाएं व्यवस्थित हैं, जिनमें निम्नां- 
कित कर्मचारी कार्यरत रहते हैं : 

(१) सुंपरिल्टेन्डेल्ट । 

(२) शाला-प्राचाय । 

(३) शिक्षण-कार्य देखने वाले सुपरवाइजर | 

(४) इमारत तथा अन्य कार्य देखने वाले कमंचारी । 

(५) महाविद्यालयों में विभागों के प्रमुख । 

(६) महाविद्यालय या शाला-प्रेसीडेन्ट । 
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(१) सुपरिन्टन्डेन्ट 


अमेरिका में शालाओं के सुपरिस्टेन्डेन्ट स्थानीय काउन्दी तथा राज्य-स्तर के होते 
हैं। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण अमेरिका का एक प्रमुख शाला-सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट होता है जो “शिक्षा 
कमिश्नर” कहलाता है । इसकी सहायता के लिए अनेक सहायक अधिकारी होते हैं । 

स्थानीय शाला-सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट स्कूल-डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा-समितियों द्वारा नियुक्त होता 
है तथा अपने क्षेत्र की शालाओं के शिक्षण-कार्य के अतिरिक्त, कार्यालय तथा इमारत आदि 
अन्य बातों को देखरेख करता है। अमेरिका में सन्‌ १८३७ के पूर्व शाला-सुपरिल्टेन्डेन्ट नहीं 
होते थे । उस समय वहाँ समाज का साधारण व्यक्ति ही शाला-सुपरिल्टेन्डेन्ट के स्थान में 
शाला के कार्य की देखरेख के लिए चुन लिया जाता था । यह बहुधा शिक्षा-समिति का प्रेसी- 
डन्ट होता था । परन्तु धीरे-धीरे शिक्षा के विकास तथा शिक्षा-समस्याओं की वृद्धि के कारण 
शाला-सुपरिस्टेन्डन्ट का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बन गया है । 

सामान्यतः अमेरिका में स्थानीय शाला सुपरिल्टेन्डेन्ट अपने पद पर औसतन ६ वर्ष 
रहता है। यह शिक्षकीय कार्य का अनुभवी स्नातकोत्तर शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति होता है। 
इसका कार्य शाला-शिक्षण को देखने के साथ-साथ इमारत, कार्यालय शिक्षा-उपकरण आदि 
की देखरेख रखना एवं उनकी उन्नति करने का प्रयास करना है। अमेरिका में स्थानीय 
शाला सुपरि० के शिक्षा-समिति से संबंध किसी व्यापारी संस्था में मैंनेजिग अधिकारी 
या डाइरेक्टरों के समान होते हैं। शिक्षा-समिति नीति निर्धारित करती है तथा स्थानीय 
शाला सुपरि० उसे क्रियान्वित करता है। इनका शिक्षा-समिति से सीधा संबंध रहता है। 
इन्हें अच्छा वेतन तथा आदर मिलता है। कहीं-कहीं इन्हें कम्युनिटी हाई स्कूल-प्रिन्सिपल 
या सुपरवाइजिंग प्रिन्सिपल कहते हैं । 


काउंटी सुपरिन्‍्टेन्‍्डन्ट 


प्रत्येक काउन्टी में एक काउन्टी सुपरिल्टेन्डेन्ट रहता है जो सामान्यतः दलों के 
आधार पर चुना जाता है। फलस्वरूप अच्छे योग्य व्यक्ति चुनाव में नहीं भा पाते। 
इनका वेतन कम होने के कारण भी योग्य व्यक्ति इसमें रहना पसन्द नहीं करते हैं। 
अमेरिका में यह पद १८३५ के बाद निर्मित हुआ और २०-२५ वर्षों में यह पद सभी राज्यों 
में निर्मित हो गया है। 
क्‍ काउन्टी सुपरि० का काये प्रमुखतः आँकड़े एकत्रित करना तथा कार्यालय का काम 
करना है। इसीलिए विशेष शिक्षकीय योग्यता होना इनके लिए आवश्यक नहीं मानी 
जाती। ये सामान्यतः दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं । कुछ राज्यों में इनका चुनांव एक बार 
और हो सकता है। अमेरिका में कुछ काउन्टियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ काउन्टी सुपरि० अधिक 
लम्बी अवधि के लिए नियुक्त किये जाते हैं । काउन्टी शालाओं को पैसा काउन्टी सुपरि० के 
माध्यम से मिलता है। उसका कार्य, शाला-नियमों के अर्थ निश्चित करना तथा शिक्षण 
समितियों को तकनीकी राय देना है। शिक्षकों तथा शिक्षा-समितियों में मतभेद होंने पर 


र२४ शिक्षा-प्रशासन एवं पयंवेक्षण 


यह मध्यस्थता का कार्य करता है। पश्चिमी वर्जीनिया आदि कुछ काउन्टियों में यह 
काउन्टी शिक्षा-समितियों का प्रमुख अधिकारी भी होता है तथा उसका काम शिक्षण संबंधी 
विशेष सेवाओं से सम्बन्धित होता है । 


राज्य-शिक्षा-सुपरिन्‍्ट न्डेन्ट या शिक्षा-कमिह्नर 


राज्य-शिक्षा-कमिश्नर की नियुक्ति के लिए भी चुनाव को आधार बनाया गया है। 
इसलिए अनेक राज्यों में उस पद के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। 
परन्तु कुछ राज्यों में इस पद के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। अमेरिका में कई बार 
राज्य शिक्षा-समिति का सचिव, राज्य सुपरि० बनाया गया है। सन्‌ १८१२ में न्‍्यूयाक राज्य में 
सबसे पहले इस पद का निर्माण हुआ था तथा गृह-युद्ध के पूर्व अमेरिका के सभी राज्यों में 
इस पद का विकास हो गया था। 


राज्य-शिक्षा-कमिश्तर, राज्य-शिक्षा-डोड द्वारा चुना या नियुक्त किया जाता है 
तथा इसका कार्य राज्य-शिक्षा-बोर्ड की नीतियों के अनुसार कार्य करना है। यह शिक्षा 
की सामान्‍य देख-रेख तथा पर्यवेक्षण का' कार्य करता है। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में 
इसके विभिन्‍न नाम हैं तथा इसके कार्यों के सम्बन्ध में बड़ा वभिन्‍्य है। कुछ राज्यों में यह 
नाइयों तथा सौंदर्य की दूकानों का पंजीयन भी करता है। सामान्यतः राज्य-शिक्षा-कमिश्नर 
के निम्नांकित कार्य होते हैं-(१) शिक्षण -संस्थाओं सम्बन्धी आँकड़े एकत्रित करना, 
(२) शिक्षा-समितियों तथा काउन्टी सुपरिस्टेन्डेन्ट को परामर्श देना, (३) शिक्षा-कानूनों 
का अथथ निश्चित करना, (४) विभिन्‍न शिक्षण-संस्थाओंं को आथिक सहायता देना, 
(५) विभिन्‍न शिक्षकों को शिक्षक-प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र देना, (६) विभिन्‍न शिक्षा- 
सम्मेलनों की बैठकों में भाग लेकर राज्य की शिक्षा-गतिविधियों में समन्वय स्थापित 
करना, (७) आवश्यकतानुसार काउन्टी सुपरि० की नियुक्ति करना तथा (5) कक्षा- 
शिक्षण-विधियों को उननत्त सीने के प्रयास करना । इसकी सहायता के लिए सहायक शिक्षा 
सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किये जाते हैं । 


प्राचार्य 


अमेरिका में माध्यमिक शालाओं के प्राचार्य बहुत योग्य, अनूभवी, स्नातकोत्तर 
शिक्षा-प्राप्त तथा उन्‍नत नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं। किसी भी शाला का सम्बन्ध 
बालक, शाला के कमंचारी तथा समाज से रहता है । अत: किसी भी शाला के प्राचाये को 
बहुत ही योग्य होना आवश्यक है। शाला का प्राचाय, चाहे वह प्राथमिक या माध्यमिक 
विद्यालय का हो, कक्षा-शिक्षण का पर्यवेक्षण करता है। समय-समय पर शिक्षकों की 
बेठकें लेता. है तथा विभिन्‍न विधियों के माध्यम से आवश्यक सहायता देकर उन्हें उन्नत 
बनाने का प्रयास करता है। 
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शिक्षण-कार्य के पर्यवक्षक 


अमेरिका में अनेक विद्वान शिक्षण-कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं । ये छात्रों के अध्ययन, 
प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों की सहायता, पाठ्यक्रम संबंधी शोध-कार्य, पाठ-निर्माण में 
सहायता, शिक्षा में जनता के सहयोगी कार्यक्रमों की वृद्धि, पाठय पुस्तकों के निर्माण एवं 
'चुनाव में सहायता देते हैं। अनेक काउन्टी तथा राज्य-शिक्षा-विभाग इन विशेषज्ञों की 
नियुक्ति करते हैं तथा अपने अन्तगंत शालाओं को उन्नत बनाने के प्रयास करते हैं । 


अन्य प्रशासनीय अधिकारी 


(इमारत तथा अन्य कार्य देखने वाले कमंचारी) अमेरिका एक सम्पन्न देश है 
जहाँ शाला-इमारतों, खेल के मंदान, कार्यालय आदि पर लाखों-करोड़ों डालरों का व्यय 
होता है। व्यवस्थानीय शिक्षा सुपरि० हर काय की उचित देखरेख नहीं कर सकता है। 
अतः बड़े स्कूल, डिस्ट्रिक्ट तथा नगरों में. इमारतों की देख-भ।ल, मरम्मत, खेल-कुद के 
मंदानों की देख-रेख तथा नवीन भवनों के निर्माण के लिए विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों 
की नियुक्ति की जाती है। 
विभागीय प्रमुख 

अमेरिका की अनेक शालाएँ बहुत बड़ी हैं तथा इनमें प्रत्येक विभाग में एक 
प्रमुख या डीन होता है जो विभागों के आधार पर कार्य करता है। ये निरीक्षण या पर्य- 
वेक्षण जैसे अनेक सहायक कार्य करते हैं। ये विभिन्न भागों के प्रमुख अपने विभागीय 
सहायकों के स्तर को विकसित करने के प्रयास करते हैं। इन विभागाध्यक्षों के माध्यम 
से प्राचायें या कालेज-प्रेसीडेन्ट के माध्यम से अन्य शिक्षक एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं। अमेरिका की माध्यमिक शालाओं में इन विभागों के प्रमुख की नियुक्ति सन्‌ 
१८५८ से प्रारम्भ हुई । 


शाला-प्रेसीडल्ट 

अमेरिका में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में प्रेसीडन्ट होते हैं तथा अनेक 
माध्यमिक शालाओं में शाला-प्रेसीडेन्ट होते हैं। यह पद अच्छे वेतन तथा सम्मान का होता 
है। अतः इन पदों पर शिक्षा में रुचि लेने वाले योग्य व्यक्ति ही नियुक्त होते हैं । 
शाला या महाविद्यालय-प्रेसीडेन्ट पर वित्त-व्यवस्था तथा प्रशासन सम्बन्धी जिम्मेदारियाँ 
रहती हैं। साथ ही इन्हें शिक्षा-नेतृत्व करने के भी अनेक अवसर मिलते हैं । 

उपर्युक्त शिक्षा-अधिकारियों के माध्यम से अमेरिका में शिक्षा-पर्यवेक्षण का कार्य 
किया जाता है तथा शिक्षा-पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षा-स्तर को विकसित करने के 
प्रयत्न किये जाते हैं। अमेरिका में अब विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को शिक्षा के 
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विशेष क्षेत्र में पर्यवेक्षण के अवसर देने की प्रवृत्तियाँ अधिक विकसित हो रही हैं तथा 
बीसवीं सदी के मध्य-काल तक जो सामान्य निरीक्षक नियुक्त करने की प्रवृत्ति थी उसका 
ह्वास होता चला जा रहा है। आजकल कक्षा-शिक्षण, पाठ-निर्माण, सेवारत शिक्षक- 
सेवा, शिक्षक-प्रशिक्षण तथा अन्य विशिष्ट सेवाओं के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ नियुक्त 
करने तथा एक साथ पेनल के रूप में पर्यवेक्षण करने का विकास हो रहा है। इस प्रकार 
पर्यवेक्षण का कार्य एक समन्वित टीम द्वारा सम्पन्न होता हैं जिसका प्रमुख स्थानीय शिक्षा- 
सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा उसका सहायक होता है । 

अमेरिका में शिक्षा-पर्यवेक्षण का' उत्तरदायित्व केवल स्थानीय शिक्षा-संगठनों का ही 
महीं है, क्षेत्रीय तथा राज्य-स्तरीय संगठन भी शिक्षा की उन्नति के लिए विभिन्‍न प्रकार 
के प्रयास करते हैं। शिक्षकों की गोष्ठियाँ, विचार-विमषं, शिक्षा में किये गये शोध का 
प्रसार, उत्तम अभ्यासों का समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रसार आदि ऐसे अनेक कार्यक्रम 
हैं जिनके माध्यम से शाला-शिक्षण को उन्नत करने का प्रयास किया जाता है। 

अमेरिका में पर्यवेक्षण के संबंध में यह समस्या विशेष रूप से लक्षित हो रही है कि 
विभिन्‍न राज्य तथा विभिन्‍न राष्ट्रीय शिक्षा-संगठनों के माध्यम से कक्षा-शिक्षण के लिए 
किये जा रहे उपायों में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाय। अतः शोध-कार्यों द्वारा 
पर्यवेक्षण को और उत्तम बनाने के प्रयास भी वहाँ किये जा रहे हैं। पर्यवेक्षण एक रचनात्मक 
प्रक्रिया है जो उत्तम नेतृत्व के माध्यम से शिक्षण में बहुत अधिक उन्नति ला सकती है। यह 
शिक्षकों की सुरक्षा-भावना को विकसित करने का ठोस साधन है। अतः अमेरिका में 
विभिन्‍न प्रयासों द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष माध्यमों से शिक्षा-पर्यवेक्षण को उन्नत बनाने 
के प्रयास किये जा रहे हैं । 
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'रूस में शिक्षा का कोई केन्द्रीय मंत्रालय नहीं है । फिर भी वहाँ शिक्षा-प्रशासन एवं 
पर्यवेक्षण में केन्द्रीय सत्ता का बहुत अधिक हाथ है । वहाँ शिक्षा-नीतियों को साम्यवादी 
दल निश्चित करता है तथा केन्द्रीय शासन की सर्वोच्च सत्ता के माध्यम से ये नीतियाँ कार्य 
रूप में परिणत की जाती हैं। सोवियत संघ के राज्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में जो कुछ 
भी निददेश केन्द्रीय सत्ता से प्राप्त करते हैं, उसी का पालन करते हैं तथा अपने नीचे के 
संगठनों को उसी प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार राज्य में शिक्षा को 
व्यवस्था स्थानीय संगठनों तथा संस्थाओं के हाथ में रहती है, परन्तु ये स्थानीय संगठन सभी 
आवश्यक तथा महत्वपूर्ण निर्देश केन्द्रीय सत्ता से प्राप्त करते हैं, जिस पर कि साम्यवादी 
दल का अत्यधिक प्र भाव रहता है । इस प्रकार रूस में, जो कि एक बहुत बड़ा देश है तथा 
बहुत बड़े क्षेत्र में फेला है एवं जहाँ विभिन्‍न संस्कृतियों के लोग बसते हैं, शिक्षा इन सभी 
विभिन्‍नताओं के बाद भी प्रायः एक-सी रहती है। परल्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि 
रूस की शालाओं में स्थानीय विभिन्‍नताएँ नहीं होती हैं। अनेक शालाओं में मास्कों के 
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आदेशों के अभाव में भी अनेक गतिविधियाँ चलती हैं। पर ये सब स्थानीय विभिन्‍नताओं 
के रूप में रहती हैं तथा इन विभिन्‍नताओं को छोड़कर सम्पूर्ण रूस में शिक्ष ण-संस्थाओं में 
एकरूपता ही विद्यमान रहती है । 


... रूस में शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीकदरण की इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने के अनेक 
कारण हैं। क्रान्ति के बाद वहाँ की साम्यवादी पार्टी, जो कि सत्ता में थी, कम समय में 

अच्छे परिणामों को लाना चाहती थी । अतः सुनियोजित ढंग से कार्य करने की विधि को 
प्रोत्साहित किया गया तथा इसमें स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया । केन्द्रीकरण 
से समाज तथा राष्ट्र के सभी साधन जुटाने तथा उन्हें सक्तिय करने में सहायता मिलती है 
तथा नियंत्रित विकास होता है। साम्यवाद, शिक्षा के माध्यम से अपने सिद्धातों का प्रचार 
तथा प्रसार समाज में करना आवश्यक मानता है। अतः केन्द्रीकरण के सिवाय और कोई 
रास्ता इनके पास नहीं था। इस केन्द्रीकरण के कारण राजनीतिक परिवतेनों के अनुरूप 
शिक्षा में परिवर्तन करना सरल होता है तथा शिक्षा को सरलता से राज्य-सत्ता से सम्बद्ध 
किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से रूस में शिक्षा का केन्द्रीकरण रहा । यहाँ तक 
कि शिक्षक श्याम-पट पर क्या लिखेंगे, कौन-कौन से प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, कौन- 
कौन सी विषय-वस्तु कितनी मात्रा में बतायी जायेगी, किस दिन बच्चों के सामने प्रस्तुत 
की जायेगी, यह सब पहले से निश्चित होता है तथा इन सभी बातों का अनुमोदन केन्द्र के 
द्वारा किया जाता है । इस प्रकार रूस में शिक्षा की प्रत्येक बात केन्द्र से ही प्रसूत एवं 
उद्भूत होती है। फिर भी वहाँ शिक्षा के लिए कोई केन्द्रीय मंत्रालय नहीं है तथा यूनियन 
सांस्कृतिक मंत्रालय एवं यूनियन उच्च माध्यमिक शिक्षा-मंत्रालय से ही नीतियाँ निर्धारित 
की जाती हैं। रूस के प्रत्येक गणतंत्र में शिक्षा-मंत्रालय अवश्य हैं । 


रूस में साम्यवादी दल शिक्षा सम्बन्धी नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के पूर्व समाज 
की राय जानने के लिए वाद-विवाद, व्याख्यान, दलों के लेख आदि प्रकाशित करता है तथा 
जनता की राय जानने के बाद दल द्वारा लिये गये निर्णयों को सोवियत सुप्रीम के समक्ष 
प्रस्तुत करता है। सोवियत सुप्रीम इन निर्णयों को कानून का रूप देते हैं तथा इनका पालन 
सभी गणतंत्र एवं स्थानीय संगठन करते हैं। इस प्रकार रूस की .शिक्षा पर साम्यवादी 
दल का बहुत अधिक प्रभाव रहता है तथा यही दल राष्ट्रों में समन्वय की स्थापना करता है। 
रूस में शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए पेडागाजिक विज्ञान अकादमी का 
सहयोग लिया जाता है। शिक्षा सम्बन्धी तकनीकी मामलों में साम्यवादी दल इस अकादमी 
के विशेषज्ञों से प्रभावित होते हैं। परन्तु इस अकादमी के सदस्य साम्यवादी दल द्वारा 
निर्धारित नीतियों के दायरे में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार रूस में शिक्षा- 
स्तर के सुधार तथा शिक्षण कला के विकास में पेडागाजिक अकादमी का सहयोग भी मिलता 
है। इस दृष्टि से शिक्षा-पर् वेक्षण के क्षेत्र में पेंडागाजिक विज्ञान अकादमी की गतिविधियाँ 
एवं स्पष्टीकरण बहुत अधिक महत्व रखते हैं। चूँकि रूस में केन्द्रीकरण अधिक है अतः 
पैडागाजिक विज्ञान अकादमी द्वारा निर्धारित शिक्षण-विधियाँ, पाठ्यक्रम, पुस्तकें तथा अन्य 
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सभी बातों को सोवियत सुप्रीम के अनुमोदन के उपरान्त सभी शालाओं में ज्यों का त्यों 
कार्यरूप में व्यवहृत किया जाता है। यहाँ तक कि रूस में बालक एक-सी ड्रेस पहनते हैं, एक- 
सा व्यवहार करते हैं, तथा व्यक्तिगत अन्तरों को छोड़कर प्रायः एक-से ही योग्यता के 
होते हैं। इस प्रकार रूस में स्थानीय विभिन्‍नताओं के होते हुए भी शिक्षण-नीति, शिक्षण- 
विधि तथा पाठ्यक्रम एक-से होते हैं। शाला का एकन्सा काय चलता है। शालाओं में 
एक-सा उपकरण रहता है। शालाओं में शिक्षकों का एक प्रशिक्षण रहता है। बालकों को जो . 
विषय पढ़ाये जाते हैं, उन्हें वे ही विषय पढ़ने पड़ते हैं। यदि अन्य विषय में रुचि है तो शाला 
के उपरान्त उन्हें पढ़ने की सुविधाएँ दी जाती हैं। रूस में शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में 
अन्तर अधिक पाया जाता है। शहरी शालाओं में देहातों की अपेक्षा अच्छी इमारत होती हैं 
तथा अधिक योग्य शिक्षक रहते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में शिक्षा-पर्यवेक्षण एवं 
प्रशासन में केन्द्रीकरण अधिक है। परन्तु स्थानीय सुविधाओं के अनुसार थोड़ा बहुत परि- 
वर्तव करन की स्वतंत्रता भी है। वहाँ पर्यवेक्षण की विधियों में एकरूपता भी पायी जाती है। 
परन्तु केन्द्रीकरण के कारण पर्यवेक्षण की उपलब्धियाँ अधिक उच्च-स्तरीय हैं। इसका 
तात्पय यह नहीं है कि शिक्षा-पर्यवेक्षण में केन्द्रीकरण होना चाहिये। स्वतंत्रता के अभाव 
में इस व्यवस्था में प्रयोग के अवसर कम रहते हैं। 


खण्ड स 


शिक्षा-नियोजन तथा वित्त 


अध्याय २४ 
शिक्षा को >छोजना 


यह बहुधा कहा जाता है कि आजकल विभिन्‍न राष्ट्र अपनी सुरक्षा के बाद सर्वा- 
धिक व्यय शिक्षा पर ही करते हैं। यह इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा ही एक ऐसा तत्व 
है जो किसी राष्ट्र के विकास में तथा राष्ट्र द्वारा मान्य समाज-व्यवस्था के विकास में 
रचनात्मक रूप से सहायक होता है । शिक्षा के इसी महत्व को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा- 
आयोग ने व्यक्त किया है (देखें सन्‌ १६६४-६६ शिक्षा-आयोग के अध्यक्ष द्वारा शिक्षा- 
मंत्री को लिखा गया पत्र )--४१ए८ब४००४ प्र48 द्येज्४ए४ 72००व वगएणाद्वां पा, 
एथफाबए5, प०एश/ ग7076 80 8 पक्ष परंएत-ए फैडा 0त43ए. गै0 3 इसंटाटट-० 28९० 
एण्णंत, ढतंप्रट४०णा बाद ए९उटबाट ब्ाट कपल 0 पा ८772 त€एटॉ0एुाअ०बो 
[7700658 ०६ & ८0779, 9 द ८97८, [7027८58 दा70 5ट८एए. 


वास्तव में किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा बहुत अधिक सहायक होती है | एच० 
जी० वेल्स ने भी इसीलिए कहा है, “मानव-इतिहास आज शिक्षा तथा विपत्ति,इन दो सम- 
स्याओं के बीच दौड़ रहा है । इतिहास जो आज से ५० वर्ष बाद लिखा जायेगा, यह 
निर्णय लिखेगा कि शिक्षा द्वारा मानव ने अपने भविष्य को व्यवस्थित कर लिया है या 
आपत्ति से विश्व को और अधिक ग्रसित किया है । यदि शिक्षा अपने उत्तरदायित्वों का 
निर्वाह करने में असफल रही तथा केवल सीमित व्यक्तियों तक पहुँच सकी तो समस्या का 
स्वरूप और भी भयंकर होगा ।” वेल्स के उपर्थक्त कथन से स्पष्ट होता है कि किसी भी 
राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा की उचित व्यवस्था करे तथा इसकी नियोजना 
ऐसी बनाये कि यह सभी को सुविधा से उपलब्ध हो सके। राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा 
के महत्व को द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त बहुत अधिक सजगता से स्वीकारा गया है । 
फलस्वरूप संसार के देशों में शिक्षा-नियोजना पर अधिक बल दिया गया है। आज के युग 
में तो नियोजना हमारी सभ्यता का आधार ही बन गया हैं। नियोजना के बल पर 
ही संसार आज इतनी अधिक वेज्ञानिक एवं तकनीकी उन्नति कर सका है। प्रारम्भ में 
संसार के देशों में भाथिक तथा सामाजिक विकास के लिए नियोजना का विकास हुआ था 
परन्तु आजकल शिक्षा को राष्ट्र के सामाजिक तथा आथिक विकास का आधार माना जाने 
लगा है। अतः शिक्षा-नियोजना का महत्व दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। शिक्षा-आयोग 
१६६४-६६ ने शिक्षा तथा शिक्ष'-नियोजना के इसी महत्व के कारण व्यक्त किया है,-- भारत 
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के भाग्य का निर्माग कक्षाओं में हो रहा है ।... विज्ञान तथा ठेकनालाजी के संसार में शिक्षा 
ही व्यक्यों की सम्पन्तता, कल्याण तथा सुरक्षा निश्चित करती हैं। शालाओं तथा महा- 
विद्यालयों से निकलने वाले व्यक्तियों के स्तर तथा संख्या पर राष्ट्रीय पुनर्गठन के वृहत कार्य- 
क्रम की सफलता, जिसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन-स्तर को उच्च करना है, निर्भर 
है।” इस दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा का नियोजन उत्तम ढंग से किया जाये 
तथा शिक्षा-नियोजना के माध्यम से राष्ट्र के वित्तीय तथा अन्य साधनों का समुचित एवं 
अधिकतम उपयोग करने की स्थितियों का विकास किया जाये । 


शिक्षा-नियोजन के विकास का आधार आर्थिक-नियोजन है 


मानव की आवश्यकताएँ अनन्त हैं तथा इन अनन्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन 
सीमित हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि सीमित साधनों को विभिन्‍न आवश्यकताओं की 
पूर्ति में इस प्रकार लगाया जाये कि अधिक से अधिक संतुष्टि मिले । आवश्यकताओं का 
समुचित अध्ययन, साधनों का निर्धारण तथा इन साधनों को इन आवश्यकताओं पर इस 
प्रकार व्यय करना कि अधिकतम सनन्‍्तोष मिल सके, यही नियोजन है । इसे आथिक नियो- 
जना की संज्ञा दी जाती है । आजकल आध्िक नियोजन पर अधिक बल दिया जाता हैं। 
आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत शिक्षा-नियोजन भी आता है तथा इसी से यह विकसित हुआ 
है। यही कारण है कि शिक्षा-नियोजन की विधियाँ, प्रविधियाँ, मूल्यांकन आदि आध्िक 
नियोजन से प्रभावित होते हैं । 

शिक्षा-नियोजन, राष्ट्र के आथिक साधनों के द्वारा राष्ट्र को शैक्षणिक सुविधाओं 
तथा अवसरों को प्रदान करने तथा इस दिशा में आर्थिक साधनों का अधिकतम उपयोग 
करने का, माध्यम है। इससे शिक्षा-स्तर तथा शिक्षा के अवंसरों का समुचित विकास होता 
है । यह कार्य शिक्षा-नियोजन के माध्यम से राष्ट्र के वित्तीय एवं मानवीय साधनों की सीमाओं 
के भीतर ही किया जाता है। राष्ट्र की आथिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा-नियोज॑न 
करते समय राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की मानवीय आवश्यकताओं का हिसाब लगा लिया 
जाता है तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा-विकास के प्रयास किंये जाते हैं । 
फलस्वरूप शिक्षित तथा अशिक्षित मानवीय साधनों का अपव्यय नहीं होता है तथा बेकारी 
की समस्या भी नहीं रहती है। इससे राष्ट्र के भौतिक तथा आर्थिक साधनों का अपव्यय भी 
रोका जाता है। द 

परन्तु यह तो शिक्षा-नियोजना पर केवल आय्िक दृष्टिकोण से विचार हुआ । यदि 
आथिक दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा-नियोज॑ना करना ही तब तो इसी प्रंकार की व्यवस्था 
अपनायी जाती है। परन्तु शिक्षा का सांस्कृतिक तथा सामाजिक आधार भी होता है। अतः 
समाज तथा संस्कृति से संबंधित कर शिक्षा को विकसित करना भी आवश्यक रहता है। 
शिक्षा का प्रमुख कार्य संस्कृति का संरक्षण करना भी है । इतना ही नहीं, शिक्षा संस्कृति 
का पुननिर्माण भी करती है जिसके फलस्वरूप मानव एवं समाज, और अधिक सुर्सस्कृत 
तथा विकसित होते हैं। अतः केवल व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर किसी समाज का 
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समुचित विकास नहीं किया जा सकता है। उदार शिक्षा का समावेश भी शिक्षा-नियोजन 
में करना आवश्यक रहता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा-नियोजन में व्याव- 
सायिक तथा उदार-शिक्षा का ऐसा समन्वय हो जो समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, 
आशिक एवं व्यावसायिक या तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इन सभी क्षेत्रों में 
योग्य नेतृत्व का विकास करने में सहायक हो । इस प्रकार के शिक्षा-नियोजन में समाज 
" की आकांक्षाओं, परम्पराओं, तथा आदर्शों का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही साथ समाज में 
संस्कृति के रूप में जो विद्यमान है, उसका समावेश एवं विकास भी होगा । 


भारतीय शिक्षा-नियोजन की विद्येषताएँ 


भारतीय शिक्षा-नियोजना में निम्नांकित विशेषताएँ स्पष्ट परिलक्षित होती हैं : 


(१) शिक्षा-नियोजन, आर्थिक नियोजन का अंग---भारतीय राष्ट्रीय नियोजन-आयोग 
सरकार के द्वारा समाज तथा जनता के अधिकतम विकास तथा कल्याण के लिए नियोजन 
के अन्तगंत विभिन्‍त आर्थिक क्रियाओं का एकीकरण करता है। इस वहत्‌ क्षेत्र के अन्तर्गत 
शिक्षा-नियोजन भी आता है। इस प्रकार शिक्षा-नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन का एक अंग 
होता है । 

(२) सामाजिक तथा आर्थिक विकास--भारतीय शिक्षा-नियोजन में समाज के सामा- 
जिक तथा आर्थिक कल्याण का ध्यान रखा जाता है। भारतीय समाज भी आवश्यकताओं 
की पूति तथा मानवीय साधनों के उत्थान के लिए विभिन्‍न संस्थाओं, जैसे तकनीकी महा- 
विद्यालय, कषि-महाविद्यालय, विज्ञान-शिक्षा, व्यापार तथा औद्योगिक संस्थाओं आदि का 
विकास किया जाता है। 


(३) सांस्कृतिक विकास--भारतीय शिक्षा-नियोजन समाज तथा संस्कृति के संरक्षण 
के साथ-साथ इनके पुनर्निर्माण का लक्ष्य भी रखता है। 


(४) विभिन्‍न स्तरों पर प्राथमिकता--यद्यपि शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर है 
परन्तु इसके राष्ट्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र भी शिक्षा-नियोजन में समुचित रुचि 
प्रदशित करता है। भारत में इसीलिए शिक्षा, राज्य तथा केन्द्र की साझेदारी में विकसित हो। 
रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय आवश्यकताओं तथा रुचियों के समुचित विकास में स्था- 
नीय स्वायत्त संस्थाओं का भी समुचित योगदान लेने के प्रयास किये जाते हैं। इस प्रकार 
शिक्षा-नियोजन में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय शासन, सभी सहयोगी के रूप में कार्य 
करते हैं 


(५) दीघें एवं अल्पषकालीन योजनाएँ--भारतीय शिक्षा-नियोजन की एक विशेषता 
यह है कि इसमें शिक्षा के समुचित विकास के लिए दीघें एवं .अल्पकालीन, दोनों प्रकार की 
योजनाओं का समावेश किया गया है । अल्पकालीन योजनाएँ वृहत्‌ पंचवर्षीय योजनाओं 
का अंश होती हैं । | 

३० 
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भारतीय शिक्षा-नियोजन के उद्दश्य 


भारत में शिक्षा-नियोजन के निम्नांकित उद्देश्य हैं: 

(१) सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आ्िक विकास में शिक्षा का योगदान निश्चित 
करना । 

(२) बतंमान शैक्षणिक सुविधाओं द्वारा देश की शुक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
की क्षमता का निर्धारण करना । ह 

(३) देश की वर्तमान शैक्षणिक सुविधाओं में आवश्यक विकास कर राष्ट्र की 
आवश्यकताओं की पूति के प्रयास करना । 

(४) शिक्षा-विकास के लिए राष्ट्र के वित्तीय साधनों का मूल्यांकन एवं निर्धा- 
रण करना । 

(५) शिक्षा-प्रशासन में उपयोगी तथा आवश्यक परिवर्तन कर, उसे उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए अधिकतम रूप से प्रभावी बनाना 


शिक्षा-नियोजन के सोपान 


उपर्यक्त दर्शाये गये उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए शिक्षा-नियोजन के निम्नांकित 
तोपान हैं : 

(१) सांख्यिकी नियोजन--इसके अन्तर्गत शाला-आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या, 
नामांकन, शिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा प्रशासनीय अधिकारियों की संख्या, उपकरण, भवन, फर्नी- 
चर, प्रयोग-शाला, आदि की गणना की जाती है । इससे यह ज्ञात हो जाता' है कि इन तत्वों 
की कितनी संख्या, देश की शिक्षा-व्यवस्था के लिए आवश्यक होगी । 

(२) गृणात्मक नियोजन--गुणात्मक-नियोजन में राष्ट्र या क्षेत्र-विशेष के शिक्षा- 
स्तर के विकास के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं, शोध-कार्य सहायक 
सामग्री, पादय-पुस्तकों, शिक्षण-विधियों, शिक्षण-उद्देश्यों आदि का विचार किया जाता है। 
इन तत्वों पर विचार करना इसलिए आवश्यक है कि ये सभी तत्व शिक्षा के गुणात्मक 
विकास से संबंधित रहते हैं। शिक्षा के संख्यात्मक विकास के साथ-साथ, गुणात्मक विकास 
संबंधी नियोजन करना, अत्यन्त उपयोगी तथा आवश्यक रहता है। 

(३) प्रशासनीय नियोजन--इसके अन्तगंत विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के नियंत्रण, 
निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था संबंधी बातों पर विचार किया जाता है। प्रशासनीय 
व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों पर भी विचार करना आवश्यक रहता है। 

(४) वित्त नियोजन--कोई भी शिक्षा-नियोजना वित्तीय-नियोजन के अभाव में 
उचित रूप से क्रियान्वित नहीं की जा सकती है । अतः यह विचार करना आवश्यक रहता है 
कि शिक्षा के लिएं आय के साधन तथा खर्च॑ की म्दें क्या तथा कसी होंगी । वित्तीय-नियो- 
जनाो के अभाव में उत्तम से उत्तम शिक्षा-योजना कोरी कागजों में लिखी ही रह सकती है। 
अतः: शिक्षा-नियोजना में वित्तीय नियोजन बहुत आवश्यक होता है । 
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शिक्षा-नियोजन के प्रकार 


आजकल नियोजन, चाहे वह शिक्षा का हो या अन्य क्षेत्र का, अत्यन्त कठिव तथा 
जटिल है। अत: स्वाभाविक है कि शिक्षा-नियोजन का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार 
विभिन्न हो । इस दृष्टि से शिक्षा-नियोजन के निम्नांकित भेद किये जा सकते हैं : 

(१) उद्देश्य-युक्त नियोजन--जब किसी शिक्षा-नियोजना के उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त 
करने के प्रयास किये जाते हैं तब ऐसे नियोजन को उद्देश्य-युक्त नियोजन की संज्ञा दी जाती 
है । वेसे कोई भी नियोजन, उद्देश्यहीन तो हो ही नहीं सकता है। परल्तु उद्देश्य-युक्त नियो- 
जन का स्वरूप निश्चित एवं अपरिवर्तनीय होता है। इसमें साधनों, सामथ्ये तथा सुविधाओं 
आदि से उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। साम्यवादी या अधिनायकवादी देशों में 
ऐसी ही शिक्षा-योजनाएँ अधिक बनायी जाती हैं । 

(२) स्वतंत्र नियोजन--इसमें पहले योजना की रूपरेखा बनायी जाती है तथा 
जनता की राय जानने के लिए इसे समुचित रूप से प्रसारित एवं प्रचारित किया जाता है । 
जनता के सुझाव आने पर इसे संशोधित कर कार्यान्वित किया जाता है। 

(३) गतिशील तथा स्थिर नियोजन--गतिशील नियोजन में समय तथा स्थितियों 
क्े अनुसार परिवर्तन किये जाते हैं। स्थिर नियोजन में योजनाएँ बनाने के बाद कोई परिवर्तन 
नहीं किया जाता। स्थिर नियोजन की तुलना में गतिशील नियोजन अधिक अच्छा तथा उप- 
योगी होता है । 

(४) दीघंकालीन एवं अल्पकालीन नियोजन--अवधि के आधार पर नियोजन को 
दीर्घ या अल्पकालीन माना जाता है । सामान्यतः १०, १५ या ३० वर्षो के लिए किया 
गया शिक्षा-नियोजन दीघेकालीन तथा १ से ५ वर्षों तक के लिए किया शिक्षा-नियोजन 
अल्पकालीन माना जाता है। दीघंकालीन नियोजन अधिक चततुराई तथा प्रामाणिकता से 
किया जाता है | इसके लक्ष्य अधिक ऊँचे तथा दूरगामी होते हैं । अल्पकालीन नियोजन में 
शीघ्र पूर्ण होने वाले कार्य तथा लक्ष्य रखे जाते हैं। वाषिक नियोजन भी अल्पकालीन नियो- 
जन का एक भेद ही है। अल्पकालीन नियोजन, दीघंकालीन नियोजन के अन्तर्गत इसके 
विभिन्‍न भागों के रूप में भी, हो सकता है। द 

(५) क्षेत्रीय नियोजन--शिक्षा-नियोजन क्षेत्रीय आधार पर ही किया जाता है। 
भारत एक वृहत्‌ देश है। इसे अनेक क्षेत्रों में विभक्त कर क्षेत्रीय आाधार पर शिक्षा-नियोजन 
किया जा सकता है । एक क्षेत्र में अनेक राज्य शामिल रहते हैं। टेकनिकल शिक्षा के लिए 
सम्पूर्ण देश को चार क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। 

(६) सर्वांगीण नियोजन--इसके अन्तर्गत शिक्षा की सभी शाखाओं के विकास 
के लिए नियोजन किया जाता है। इससे शिक्षा की स्थिति तथा विकास का सम्पूर्ण ज्ञान 
मिल जाता है। सर्वांगीण नियोजन के लिए शिक्षा की विभिन्‍न शाखाओं जेसे प्राथमिक, 
माध्यमिक विश्वविद्यालयीन, टेकनिकल, शिक्षक-प्रशिक्षण, महिला आदि की अलग-अलग 
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योजनाएँ बना ली जाती हैं तथा बाद में इनका समन्वय कर एक वृहत योजना विकसित 
की जाती है । 

(७) श्रावइयकता पर आधारित विधोजन--इस प्रकार के नियम में किसी विकसित 
देश की शिक्षा-योजना को आधार बनाकर उसमें अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर, 
अपने साधनों के अनुरूप बना लिया जाता है। 

(८) साधन आधारित नियोजन--राष्ट्र के वित्तीय तथा मानवीय साधनों को आँक * 
कर, शिक्षा-विकास के लिए किये गये नियोजन को साधन-आधारित-नियोजन कहते हैं । 
इसमें प्राथमिकताएँ निश्चित कर ली जाती हैं तथा उनकी क्रियान्विति यथाथंता के 
आधार पर की जाती है। इस प्रकार का नियोजन वित्तीय साधनों पर अधिक आधारित 
रहता है । 

(९) विकसित देदा के अनुरूप नियोजन--इसके अन्तर्गत किसी विकसित देश की 
शिक्षा-योजनाओं को आधार मानकर अपने देश के शिक्षा-विकास के लिए नियोजन किया 
जाता है। परन्तु इसमें वित्तीय साधनों की कठिनाई आती है. तथा कभी-कभी नियोजन 
को कार्य-रूप में परिणत करने में भी बहुत कठिनाई आती है। विकसित देश की शिक्षा- 
योजना को अभाव ग्रस्त तथा अविकसित देश में उसी रूप में कैसे लागू किया जा सकता 
है ! अतः आजकल इस प्रकार के नियोजन का प्रचलन नहीं है। 

इन उपर्थक्त दर्शाये गये विभिन्‍न प्रकार के शिक्षा-नियोजनों के अतिरिक्त, संतुलित 
वृद्धि करने वाला नियोजन, राज्य तथा जिला-स्तरीय नियोजन, केन्द्र या ऊपर से तथा 
नीचे या स्थानीय समाज से नियोजन, अनुमानित नियोजन, रचनात्मक नियोजन, आदि 
अनेक प्रकार के शिक्षा-नियोजन होते हैं । 


योजना की कार्पान्विति 


... शिक्षा-नियोजन किसी भी प्रकार का हो, इसे कार्यान्वित करने के लिए निम्नांकित 
चार प्रकार की प्रक्रियाएँ आवश्यक रहती हैं : 

... (१) नित्रोजना विकसित या तेयार करना--नियोजना का विकास साधन, प्राप्त 
सुविधाओं, समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। 
इसकी रूपरेखा लचीली होती है जिससे विचार-विमर्ष के द्वारा इसमें आवश्यक 
परिवर्तन किये जा सकते हैं। 

... (३) वियोजना को मान्य करना--नियोजन का भ्रारूप तेयार करने के उपरान्त 
विशेषज्ञों की बठकों में विचार-विमर्ष किया जाता है। विचार-विमर्ष के उपरान्त आवश्यक- 
परिवतंन कर इसे अन्तिम, रूप दिया जाता है । इसके उपरान्त विधान सभा या पालिया 
मेंट की आवश्यक संस्वीकृति के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है। 

(३) नियोजना की कार्यान्विति--आवश्यक परिवतंनों के बाद अन्तिम रूप मिलने 
तथा विधान सभा या पार्लियामेंट की संस्वीकृति मिलने पर, नियोजना कार्यान्वित की जाती 


शिक्षा की नियोजना २३७ 


है। कभी-कभी क्रियान्विति के समय भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना जावश्यक 
होता हैं। कुछ पाइलट योजनाएँ भी प्रयोग के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाती हैं । 

(४) मल्यांकन--योजना की क्ियान्विति से प्राप्त अनुभवों का उचित मूल्यांकन 
कर उन्हें और उन्नत करने के लिए यह प्रक्रिया बहुत महत्व की होती हैं। इससे हमें 
यह भी पता चलता है कि योजना कितनी और कंसी विकसित हुई है। 


भारतीय शिक्षा-नियोजना के दोष 


श्री रामानाथन ने अपनी पुस्तक डक्च्दाकरार्दा कीकिकांएड दाव॑ 68074 7/60274- 
४०४ में भारतीय शिक्षा-नियोजन के अनेक दोषों की विवेचना की है। इनमें से निम्नांकित 
दोष प्रमुख हैं : द 

(१) निश्चित दौकालीन नियोजन का, जिससें प्रथमिकता का क्रम ही, अभाद-- 
रामानाथन महोदय का विचार है कि स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय शिक्षा-नियोजन में 
निश्चित प्राथमिकता का अभाव रहा है तथा यह दीघेकालीन भी नहीं रही है । फलस्व- 
रूप. १५-२० वर्षों के क्रियान्वयन के उपरान्त भी देश में शक्षणिक गतिविधियाँ प्राणहीन- 
सी हैं। निश्चित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का अभाव है। हमारे संविधान में इंगित अनिवाय॑ 
निःशुल्क शिक्षा के निर्देशक सिद्धान्त का कब तक पालन होगा, कहा नहीं जा सकता है। 
१० वर्षों के स्थान में २० वर्ष व्यतीत होने पर भी यह निश्चित नहीं है कि यह लक्ष्य 
कब तक प्राप्त किया जा सकेगा। शिक्षा-आयोग (१९६६४-६६)ने २० वर्षा का समय इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए निश्चित किया है। हमारे यहाँ माध्यमिक शालाएँ कसी होंगी, 
इनमें ४ वर्षीय पाठ्यक्रम होगा या ३ वर्षीय, प्राथमिक शिक्षा ४ वर्ष की होगी या अधिक 
अवधि की, प्रथम डिग्री कोर्स ४ वर्षीय होगा या ३ वर्षीय, बुनियादी शिक्षा का क्‍या 
होगा ? आदि अनेक बातें, भारतीय शिक्षा-नियोजन में अनिश्चित-सी ही हैं ।. 

(२) भारतीय-शिक्षा-नित्रोजन ऊपर से प्रारम्भ हुआ है--भारतीय शिक्षा-नियोजन 
ऊपर से अर्थात्‌ विश्वविद्यालयों से प्रारम्भ होता है तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा 
के ढाँचों को इसके अन्तर्गत जमाने के प्रयास किये जाते हैं। यह प्रक्रिया का दोष 
है। शिक्षा-नियोजन प्राथमिक शिक्षा से प्रारम्भ होकर क्रमशः विश्वविद्यालय की और 
. विकसित होना चाहिये । 

(३) शिक्षा-नियोजन इस प्रकार किया यया है कि उसके क्रियाव्वयन के लिए 
दो ऐजेन्सियाँ हैं जिनमें आपसी समन्वय नहीं है--भारत में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा 
का उत्तरदायित्व शासन तथा समाज का है परन्तु विश्वविद्यालयीनं शिक्षा विश्वविद्यालयों के 
नियंत्रण में है। परन्तु इन दोनों ऐजेन्सियों में कोई समन्वय नहीं है । दोनों ऐजेन्सियाँ स्वतंत्र 
रूप से योजना बनाती तथा क्रियान्वित करती हैं। माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम 
मातुभाषा या प्रादेशिक भाषा है, परन्तु टेकनिकल संस्थाओं में अभी भी अंग्रेजी ही शिक्षा क 


7 र्ध्रियरवााा87,.. 0... खबंबतबाहगादा सकिएोएु. कार्द ऑीवाए0:48 28874/2070, 
489 एपॉस्‍57ंगए ल०0प्५०, 3०0%7००३५, 4965, 97. 432-90 


२३५ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


माध्यम हैं। माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अभी भी बहुत निम्न स्तरीय है। फलस्वरूप विश्व- 
विद्यालयीन शिक्षा भी निम्न स्तरीय होती जा रही हैं। अनेक विश्वविद्यालय आजकल 
अपने प्रमख उत्तरदायित्व--ज्ञान की सीमाओं का विस्तार, का समुचित निर्वाह नहीं 
कर पा रहे हैं । 

(४) उचित मूल्यांकन तथा शोध का अभाव--शिक्षा-आयोग (१६६४-६६) 
का विचार है कि भारतीय शिक्षा-नियोजन की यह कमजोरी है कि इसमें योजनाओं के 
उचित मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था नहीं है तथा योजनाओं को उन्नत बनाने के लिए 
आवश्यक शोध-कार्य भी नहीं किया जा रहा है। उचित मूल्यांकन तथा शोध के द्वारा 
शिक्षा-योजनाओं का व्यय कम किया जा सकता है तथा इनके प्रभाव मे भी वृद्धि की जा 
सकती है। 

(५) शिक्षा-नियोजन शक्तिहीन तथा कमजोर है--शिक्षा-आयोग (१६६४-६६) 
का विचार है कि भारतीय शिक्षा-नियोजन कमजोर है क्योंकि इसके लिए समुचित संख्या 
में विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किये जाते हैं । शिक्षा-संचालक के कार्यालयों में भी नियोजन से 
संबंधित कर्मचारी अपर्याप्त हैं । इनके कार्य, प्रधानतः प्रशासनीय तथा वित्तीय हैं | ये केवल 
आँकड़े एकत्रित करने में संलग्न रहते हैं । 


(६) शिक्षा से संबंधित संगठनों तथा ऐजेन्सियों के कार्य एवं उत्तरवायित्व में 
परिवर्तन आवश्यक है--देश में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन, शिक्षा के उत्तरदायित्वों 
का निर्वाह करते हैं। आजकल इन ऐजेन्सियों द्वारा शिक्षा संबंधी जो भी उत्तरदायित्व वहन 
किये जा रहे हैं वे नियोजना तथा शोध के आधार पर स्थिर नहीं किये गये हैं। अतः 
यह आवश्यक है कि इनके उत्तरदायित्वों में आवश्यक परिवरततन कर शिक्षा-नियोजन को अधिक 
प्रभावी तथा उपयोगी बनाया जाये । 


(७) दर्ज संख्या-वृद्धि तथा व्यय करने पर अधिक बल--शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) 
का मत है कि भारत में शिक्षा-नियोजन दर्ज संख्या-वुद्धि तथा व्यय अधिक करने पर अधिक 
बल देता रहा है। यह संख्यात्मक विकास आवश्यक अवश्य था परन्तु इस पक्ष पर अधिक बल 
देने से गुणात्मक विकास की उपेक्षा हुई है । इसी प्रकार व्यय करने पर बल देने से प्राथमिक- 
ताओं के स्थिर करने में अपव्यय को प्रोत्साहन मिला है। व्यय को महत्व देने से शिक्षा- 
नियोजन में ऐसे मदों को महत्व तथा प्राथमिकता मिली जिसमें शीघ्रता तथा सरलता से 
अधिक व्यय किया जा सकता था। साथ ही साथ सभी अभश्रकार के कार्यों को करने की 
प्रवृतियाँ विकसित हुईं । परन्तु साधनों की कमी के कारण ये कार ठीक से सम्पन्न नहीं 
किये जा सके तथा अपव्यय अधिक हुआ । द 


भारतीय शिक्षा-नि्योजन क्रो सुधारने के उपाय 


भारतीय शिक्षा-नियोजन के दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा-आयोग (१९६४-६६ ) 
ने अनेक सुझाव दिये हैं।इन पर यहाँ विचार करना उपयोगी होगा: 
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(१) शिक्षा-विकास के लिए समग्र दृष्टि रखना--अभी तक भारतीय शिक्षा- 
नियोजन में संख्यात्मक वृद्धि तथा अधिक व्यय करने प्र अधिक ध्यान दिया गया है। 
परन्तु इसमें गुणात्मक वृद्धि की ओर ध्यान देना आवश्यक है । शिक्षा-विकास के लिए समग्र 
दृष्टि अपेक्षित है। उद्देश्य तथा लक्ष्य विशेषतः गृणात्मक उन्नति करने की दिशा में, और 
अधिक विस्तृत रखना उपयोगी होगा । 


(२) प्रयासों का केन्द्रीकरण तथा चुनाव-प्रक्रिया को अपनाना--अभी तक शिक्षा- 
नियोजन में शिक्षा के सभी पक्षों में कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति पिछली तीनों योजनाओं 
में रही है। फलस्वरूप देश के सीमित साधनों को बहुत अधिक क्षेत्रों मे फैलाना आवश्यक 
रहा है। इससे अपव्यय अधिक हुआ है। अतः अब कुछ चुने हुए क्षेत्रों पर अधिक व्यय 
किया जाना उपयोगी होगा जिससे राष्ट्र की महत्वपूर्ण शिक्षा-समस्याओं को समृचित रूप 
से हल किया जा सके। शिक्षा-आयोग ने शिक्षक-प्रशिक्षण, कृषि-शिक्षा, सभी बच्चों को 
उत्तम प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि, माध्यमिक शिक्षा का औद्योगीकरण, अज्ञानता-उन्मूलन, 
प्रमुख विश्वविद्यालयों की उन्नति एवं स्थापना, छात्रवृत्तियों की संख्या-वृद्धि, आदि सभी स्तरों 
पर १० प्रतिशत संस्थाओं का समुचित तथां अधिकतम विकास आदि बातों कौ प्राथमिकता 
देने का सुझाव दिया हैं। 


(३) परिश्रम तथा योग्यता विकसित करने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना-- 
अभी तक शिक्षा-नियोजन में अधिक खर्चीलि कार्यक्रमों जेसे, भवन-निर्माण या दर्ज संख्या- 
वृद्धि पर अधिक बल दिया गया है। परल्तु अनेक कार्यक्रम ऐसे रह गये हैं जिनमें योग्यता 
तथा परिश्रम आवश्यक हैं जसे उत्तम साहित्य-निर्माण, शिक्षा-शोध, परीक्षा-सुधार, सेवारत 
शिक्षक-प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण में सुधार, शिक्षक-पालक-सहयोग-विकास, विशेष योग्यता वाले 
छात्रों की उन्नत शिक्षा, आदि। चूंकि देश में वित्तीय साधन सीमित हैं, अतः शिक्षा-नियोजना 
में उपर्यक्त दर्शाये गये परिश्रम तथा योग्यता-विकास के क्षेत्रों पर व्यय अधिक किया जाना 
चाहिये। द 

(४) मूल्यांकन तथा शोध का अभाव दूर करता--नियोजन में मूल्यांकन तथा शोध 
बहुत अधिक महत्व रखते हैं। इन्ही के आधार पर सुधार तथा विकास किया जा सकता है। 
परन्तु इस दिशा में भारतीय शिक्षा-नियोजन बहुत ही कमजोर रहा है। अतः शिक्षा पर 
प्रति व्यक्ति व्यय को कम करते हुए उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन एवं शोध 
प्र अधिक बल देना आवश्यक है। इन कार्यों में विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण-संस्थाएँ तथा 
व्यावसायिक संगठन अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। 


(५) शिक्षा-नियोजन मशीनरी को सबल बनाना--भारत में अभी शिक्षा-नियोजन 
से संबंधित कमंचारी तथा अधिकारीगण बहुत कम संख्या में हैं तथा वे अपने सामान्य काये 
जैसे, जानकारी एकत्रित करना, प्रतिवेदन तेयार करना, आँकड़ों को एकत्रित कर उन्हें 

सारित करना, आदि में ही लगे रहते हैं। फलस्वरूप जिला तथा अन्य स्तरों पर शिक्षा- 
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नियोजन का यथाथे कार्य हो ही नहीं पाता है। अतः शिक्षा-नियोजन के लिए उत्तम तथा योग्य 
कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा इनकी पर्याप्त संख्या रहना अति आवश्यक है। 


(६) शिक्षा-नियोजन की विधियों तथा संगठन में सुधार--भारतीय शिक्षा-नियोजन 
को सबल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा-नियोजन-संगठन तथा विधियों को सबल 
तथा उन्‍नत बनाया जाये। इसके लिए जिला, राज्य तथा केन्द्र-स्तरों पर शिक्षा-नियोजन से 
संबंधित कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण, एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्‌केशनल प्लानिंग की " 
सहायता से दिया जाना चाहिये। विभिन्‍न राज्यों में शिक्षा-नियोजन संबंधी अध्ययन 
कराया जाना चाहिये । विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग को भी इस दिशा में ठोस कदम 
उठाना चाहिये । 


(७) शिक्षा-नियोजन को केन्द्रीकृत करते हुए भी पर्याप्त रूप से विकेन्द्रीकृत किया 
जाना आवश्यक--शिक्षा राज्य का विषय है परन्तु इसके राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 
केन्द्र को समुचित रूप सेअ,गे आकर इसमें अपना योगदान देना आवश्यक है। शिक्षा में 
सभी पालक तथा नागरिक रुचि रखते हैं तथा इसे सभी को उपलब्ध भी कराना है। अतः 

'शिक्षा-नियोजन का' केन्द्रीकरण एसा हो कि केन्द्र तथा राज्य एक सहयोगी के रूप में कार्य 
कर सकें । परन्तु इसका विकेन्द्रीकरण विशेषतः प्रशासन के क्षेत्र में इतना हो कि समाज का 
समूचित सहयोग, शिक्षा-विकास के कार्यों में उपलब्ध हो सके। इसके लिए विकेन्द्रीकरण 
को राष्ट्रीय ढाँचे में ढालना बहुत ही उपयोगी होगा । 

(८) शिक्षा व्यवस्थित करने वालीं एजेन्सियों के उत्तरदायित्वों का पुनसंगठन 
करना--शिक्षा से तीन ऐजेन्सियाँ संबंधित रहती हैं--(१) केन्द्र, (२) राज्य, तथा (३) 
स्थ,नीय स्वशासन संस्थाएँ । शिक्षा-नियोजन' में अभी इन तीनों के उत्तरदायित्व निश्चित 
नहीं हैं । इनके उत्तरदाथित्वों को पुनर्गंठित कर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक 
है । इस दृष्टि से शिक्षा-आयोग ने उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार, विश्व- 
विद्यालयों तथा विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग को वहन करने का सुझाव दिया है। शाला- 
शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रमुखत: राज्य सरकारों का होना चाहिए, जिसे स्थानीय स्व- 
शासन संस्थाओं की सहायता से पूर्ण किया जाना! अधिक उपयोगी होगा । शिक्षा-आयोग 
का विचार है कि यदि इस प्रकार से उत्तरदायित्वों का विभाजन किया जाये तो केन्द्री- 
करण तथा विकेन्द्रीकरण, दोनों का उचित समन्वय, हमारे शिक्षा-नियोजन में हो सकता' है। 


(९) शिक्षा-विभाग को सशक्त बनाना--शिक्षा-आयोग का यह विचार है कि सभी 
राज्यों में शिक्षा-विभागों' को सशक्त बनोना आवश्यक है। कार्यक्रमों के बढ़ने पर अपने 
स्टाफ की वृद्धि होनी चाहिये। प्रत्येक राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्टाफ संबंधी स्तर 
निश्चित होना चाहिये तंथा इनके अनुसार नियुक्तियाँ की जानी चाहिये। शिक्षा-आयोग 
का सुझाव है कि बड़े अधिकारियों की संख्या कम होनी चाहिये तथा निचले स्तर के अधि- 
कारियों की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिये। प्रशासन तथा पर्यवेक्षण की नवीन विधियों 
का उपयोग कर कमंचारियों की क्षमताओं में वृद्धि की जानी चाहिये। 
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(१०) शिक्षा-प्रशासत-कार्य-विधि में परिवर्तत--आजकल शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रशासन एकरूपता तथा स्थिरता को अधिक महत्व देता है। शालाएँ विभागीय आदेशों पर 
निर्भर रहती हैं । फलस्वरूप स्वतंत्रता तथा पहल को अवसर ही नहीं मिल पाते। इससे 
शिक्षा-प्रशासन में लोच तथा गतिशीलता विकसित की जानी आवश्यक हैं। इसके लिए 
शिक्षा-प्रशासव को अपनी वृत्तियों में परिवर्तत करना चाहिये। उसे नवीन ज्ञान तथा 
. शिक्षण-अभ्यासों के प्रति सजग रहना चाहिये तथा खुले मस्तिष्क से काम करने की प्रवृत्ति 
का विकास करता चाहिये। उसे नियम से बँधे रहकर कार्य करने की आदत को त्यागना 
चाहिये । इसके साथ-साथ समय-समय पर किये गये कार्यों पर पुनविचार करना भी 
आवश्यक है। इसके लिए वाषिक, तीन वर्षीय या पंच वर्षीय पुननिरीक्षण उपयोगी होगा । 
अन्तर्राज्य संबंध विकसित करना तथा तुलनात्मक अध्ययनों को प्रोत्साहित करना भी 
आवश्यक है। योजना-निर्माण-कौशलों का विकास कर प्रशासनीय कार्य-विधि को उन्नत 
बनाया जाना भी उपयोगी होगा । योजना-निर्माण में पर्याप्त तैयारी, स्थितियों का विधि- 
वत अध्ययन, तथ्यों का विश्छेषण आदि प्रक्रियाएँ बहुत महत्व रखती हैं। आजकल शिक्षा- 
जगत में किसी भी योजना पर थोड़ा सा विचार कर, वित्तीय आवश्यकताएँ निर्धारित कर 
दी जाती हैं तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। यह उचित नहीं है। योजना का विस्तार 
से निर्माण तथा उसका उचित मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। अतः राज्य-शिक्षा- 
संस्थानों तथा शिक्षा-प्रशासकों के राष्ट्रीय महाविद्यालय को, शिक्षा-कर्मंचारियों के योजना- 
निर्माण में कौशल-विकास के उत्तरदायित्व को, वहन करना चाहिये। 

आजकल शिक्षा-प्रशासन के क्षेत्र में अधिकारियों की संख्मा कम तथा लिपिक एवं 
अन्य सहायकों की संख्या अधिक रहती है। जो भी कार्य किया जाता है वह सहायकों 
एवं लिपिकों के द्वारा ही अधिक होता है। फलस्वरूप कार्य का स्तर निम्न होता है। 
इस कार्य विधि को वदलना तथा अधिकारियों में, अपने स्तर पर ही स्वयं कार्य करने की 
प्रवत्तियों का विकास करता आवश्यक हैं। इसके लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 
लिपिकों तथा सहायकों की संख्या कम करना आवश्यक है। द 

(११) शिक्षा-कानून--शिक्षा-कानून संबंधी स्थिति भारत में अच्छी नहीं है । अनेक 
राज्यों में कुछ कानूनों का निर्माण अवश्य किया गया है परन्तु ये समुचित नहीं हैं तथा ये 
केवल विभागीय अदेशों के रूप में हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 
घोषित करनी चाहिये, जिसकी पृष्ठभूमि में राज्य अपने क्षेत्र के लिए शिक्षा-कानूनों का 
निर्माण कर सके। राष्ट्रीय-शिक्षा-कानून-निर्माण की सम्भावनाओं पर भी विचार करना 
उपयोगी होगा। 


३१. 


अध्याथ २५ 


शाला-सुधार-निय्गेजन 
शाला-सुधार-नियोजन क्यों आवद्यक है ? 


वर्तमान जगत गतिशील तथा शीघ्रता से परिवर्तित होने वाला है। विज्ञान तथा 
तकनीकी विकास बहुत अधिक गतिपृर्ण हो रहा है। जब विज्ञान तथा तकनीकी विकास 
इतना अधिक तथा गतिपूर्ण नहीं था एवं व्यक्ति परम्परागत जीवन जीता था, शिक्षा की 
रूढ़िवादिता से समाज को सम्भावनाएँ बहुत कम रहती थीं। परन्तु आजकल शिक्षा को 
प्रभावी तथा उपयोगी होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा, संसार में हो रहे गतिपूर्ण 
परिवतनों तथा विकास के अनुरूप, विकसित तथा परिवर्तित हो। शिक्षा आयोग (१६६४- 
६६) ने भी इसीलिए व्यक्त किया है, “8७ ९तपन्‍्बपंगानं 3एडाटाए जॉपटा त०6८5 70' 
एणाएए्पद्ा।ए #07078(6 486 9600768 670 0० १5॥९ बयते 7६77]7278 [09702772858 
076९2096 व; हाव8 00 ९४८९ ३ 48 76#एटटा 408 0067७४०८९ एपा00865 07वें ४(६77- 
प/05 गयत फाड एल ग्रेफुल-बएए68 ती वटएल०ए४०70, 9०7 4६ (प%४7४ए 870. 
2।॥24//0॥» कई 

इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि समाज के विकास तथा पुनर्गठन के साथ-साथ 
शिक्षा भी पुनर्गंठित एवं विकसित होती रहे । शिक्षा तभी समृचित रूप से पुनर्गठित तथा 
विकसित हो सकती है, जब प्रत्येक शाला अपना विकास सतत्‌ करती रहे। भारतीय शिक्षा- 
आयोग (१६६४-६६) ने शिक्षा-पुनर्गठन के लिए निम्नांकित तीन बातों पर बल दिया है: 

(१) शिक्षा-विधि का आन्तरिक परिवर्तन, जिससे वह राष्ट्र के जीवन, आवश्यक- 
ताओं तथा आकांक्षाओं से संबंधित हो । 

(२) शिक्षा का गुणात्मक विकास, जिससे उपलब्धियाँ उच्च स्तरीय तथा समुचित 
हों, इनमें सतत्‌ उन्नति होती रहे, तथा कुछ क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हो । 

(३) राष्ट्र की मानवीय शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का संख्यात्मक 
. विकास, जिससे सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों। 

शिक्षा-विकास से संबंधित उपर्युक्त तीनों बातों का शिक्षा-नियोजन से अत्यन्त घनिष्ठ 
संबंध है। वास्तव में यदि भविष्य में शिक्षा, समाज का सम्‌चितः विकास करने में असफल 


7 फल २९७०७ णी पाल एतपटबाांठा (००0, 964-66, 'शांगरंड7'ए 
सिवपट्ं0, (0070, ० [09079, 'ए८छ 70275, 966, 9. 8. 
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रही तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह उचित ढंग से न कर सकी तो संसार विपत्तियों 
से घिरा होगा। अत: यह आवश्यक है कि शिक्षा सभी को सुलभ रूप से उपलब्ध हो, समु- 
चित स्तर की हो तथा समाज की समस्याओं का उचित रूप से हल करने वाली हो । इस 
दृष्टि से यदि शिक्षा पर विचार किया जाये तो शिक्षा का उद्देश्य, सावंजनिक कल्याण होना 
चाहिये । शिक्षा जाति, धर्म, समुदाय, रंग, योनि आदि की सीमाओं से बँधी हुई न रहे । इसी 
* उद्देश्य से संसार के विकसित तथा विकसित हो रहे राष्ट्रों में सभी या अधिकांश व्यक्तियों 
को शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय शिक्षा, जेसा' कि भारतीय शिक्षा- 
आयोग ने व्यक्त किया है, जीवन से अधिकांशत: संबंधित है तथा इसकी पाठ्यवस्तु एवं 
उद्देश्यों और राष्ट्रीय विकास के तत्वों में बहुत गहरी खाई है ।! अतः यह आवश्यक है कि 
भारत में ठोस, उत्तम, समन्वित तथा प्रभावी शिक्षा का विकास किया जाये जिससे भारतीय 
जनता की विकसित हो रही आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा चुनौती देने वाली आकां- 
क्षाओं के अनुरूप वह व्यवस्थित की जा सके। भारतीय शिक्षा-आयोग (१६६४-६६) का 
कथन है. कि थदि ऐसा न हुआ तो भारत देश की जनता को इतिहास की तेज धाराओं में 
बहना पड़ेगा* तथा देश के उज्जवल नाम पर हमेशा के लिए एक पर्दा पड़ जायेगा । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की उन्नति और भारत की उन्नति का 
अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा की उन्नति, प्रत्येक शाला की उन्नति पर अवलम्बित है। 
शालाओं की उन्नति के लिए शाला-सुधार-नियोजना आवश्यक है। 


दाला-सुधार-नियोजना में ध्यान देने योग्य बातें 


शाला-सुधार-नियोजना के निर्माण में निम्नांकित बातों की ओर ध्यान देना आव- 
श्यक है : 

(१) शाला को समाज-विकास का आधार बनाया जाये। 

(२) शाला को समाज के रीति-रिवाज, विचार-धाराओं तथा मान्यताओं के अनु- 
सार किया जायें । 

(३) शाला, समाज के प्रौढ़ों को शिक्षित करने, तथा अन्य उपयोगी ज्ञान देने का 
उत्तरदायित्व वहन करे। 
क्‍ (४) शाला में शिक्षकों को उनकी योग्यताओं एवं रुचियों के अनुरूप कार्य तथा 

: उत्तरदायित्व सौपे जायें। 

(५) शाला-विकास-कार्यक्रम की उचित अर्थ-व्यवस्था रहे । 

(६) शाला-सुधार या विकास तथा समाज-विकास की योजनाओं में समुचित 
समन्वय रहे । 


2 गुफाल ए८७००६ ण॑ पाठ फितपद्वाणा ए०णरंडशआं00,- 904-66, /(ाप्रंड प र्ण 
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9४४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(७) शाला-सुधार के लिए समाज के साधनों का समुचित उपयोग किया जाये । 


(८) शाला-सुधार-कार्यक्रम शिक्षक, बालक, समाज तथा ग्रशासकों के सहयोग से 
विकसित किये जायें । 


(६) शिक्षा-विकास-कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसी शिक्षा विकसित करने के प्रयास 
किये जायें जो व्यक्ति में ऐसे कौशलों का विकास करे जिससे वह अपनी तथा समाज की . 
समस्याओं को समझे तथा उनके हल के लिए प्रयत्नशील हो । 

(१०) शाला-सुधार-कार्यक्रम बच्चों में राष्ट्रीय चेतना विकसित करने वाला हो। 
साथ ही साथ विश्व-बन्धुत्व के आधार को भी वे समझ सके। 


(११) शाला-सुधार-कार्यक्रम में सभी के सहयोग के प्रयास किये जायें। इसमें जाति 
धर्म, आथिक स्तर या दूसरी बातों को महत्व न दिया जाये । 


(१२) शाला-सुधार-कार्यक्रम, शालाओं को स्वयं अपने मूल्यांकन करने की प्रेरणा 
देने वाला हो। इस प्रकार स्वयं-मूल्यांकन के द्वारा शालाएँ अपना विकास कर, समाज के 
आथिक तथा सांस्कृतिक विकास का, महत्वपूर्ण एवं सशक्त साधन बन सकेगी । 


(१३) शाला-सुधार-नियोजन में शालाओं की कमियों को गिनाने मात्र से आवश्यक 
परिवर्तन तथा विकास की अपेक्षाएँ नहीं की जा सकती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है 
कि शालाएँ अपने संबंध में कुछ प्रश्न स्वयं करें तथा उनके उत्तर व्यक्तिगत रूप से दें। 
इससे उन्हें अपने स्तर का ज्ञान होगा तथा वे अपने सुधार एवं विकास के लिए अलग-अलग 
योजनाएं बनायेंगी । 


(१४) स्वयं-अध्ययन के लिए शालाओं में “नियोजना या मूल्यांकन” इकाई का 
विकास किया जाये । यह इकाई शाला के अल्पकालीन' एवं दीघंकालीन विकास की योजनाएँ 
बनाये । ्ि ््ि द 
॒ (१५) “स्वयं अध्ययन या मूल्यांकन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है” इसकी प्रतीति 
सभी को करायी जाये । स्वयं-अध्ययन के लिए उपयुक्त तेयारी, संकल्प, नियोजना आदि 
सभी की आवश्यकता समझी जाये । 


(१६) संस्था के अधिपरठक था प्राचार्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि स्वयं-अध्ययन 
था मूल्यांकन की भूमि को आवश्यक रूप से उर्वरा बनाये। शाला से संबंधित शिक्षकों, 
अ्रबन्धकों तथा अन्य लोगों की बौद्धिक तथा सैद्धास्तिक भूमि को उवेरा बनाना भी अधिपाठक 
या प्रोचार्य का आवश्यक कार्य है। 

, (१७) शाला-सुधार-नियोजना-समूह छोटा होना चाहिये। शाला का अधिपाठक 
यो प्राचायं, इस समूह का अध्यक्ष हो । उसे यह भी अधिकार रहे कि वह विशेष कार्यों की 
" नियोजना के लिए उपर्युक्त सदस्यों का अलग से नियोजना-समूह बनाकर योजनाएँ विकसित 

करा सकें । आल द 
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(१८) शाला-सुधार-नियोजना-समूह का सचिव योग्य हो तथां उंसे बैठकों, गोष्ठियों 
आदि के कार्यों की व्यवस्था का ज्ञान हो। सचिव का कार्य नियोजना संबंधी बैठकों की 
व्यवस्था करना, प्रतिवेदन तेयार करना, रिकार्ड रखना आदि हो । 


(१६) शाला-सुधार-नियोजना-समूह बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिये । प्रभावी 
, नियोजना के लिए समुचित विस्तृत आधार होना चाहिये । इससे समुचित रूप से विचारों 
का आदान-प्रदान सम्भव रहता है। अतः इस समूह में छात्रों तथा समाज के कुछ प्रतिनिधियों 
को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित करना चाहिये । इस प्रकार यह ऐसा बन जायेगा जो एक 
दूसरे के सहयोग से कार्य करेगा, एक दूसरे से सीखेगा तथा उन्नति के लिए योजनाएं बनाकर 
कार्यान्वित करेगा । 

(२०) स्वयं-अध्ययन के आधार पर शाला-सुधार-नियोजन के लिए, वस्तुनिष्ठ 
जानकारी आवश्यक है । स्वयं अध्ययन द्वारा शाला-सुधार-नियोजना का प्रमुख उद्देश्य शाला 
की शक्षणिक प्रभावोत्पादकता की वृद्धि करना है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य शाला को, 
अपने उद्देश्यों को समय-समय पर आँकने में, सहायता प्रदान करना है । अतः: यह आवश्यक 
है कि स्वयं-अध्ययन वास्तविक तथ्यों के आधार पर किया' जाये। इसके लिए यह उचित 
होगा कि आवश्यक तथ्य एवं जानकारी वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा समुचित हो । इन तथ्यों 
तथा जानकारी को व्यवस्थित तथा समन्वित करना भी आवश्यक होगा | तदुपरान्त इनके 
आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जायें । 

(२१) शिक्षण-उद्देश्य, शेक्षणिक कार्यक्रम, शाला के साध॑न तथा आथ्िक स्थिति, 
शिक्षक, ग्रंथालय, छात्र, शाला-भवन, खेल-कद का मंदान, प्रयोग शालाएँ, शाला-समाज-सम्पके, 
शाला-प्रशासक संबंध, परीक्षा, शाला-स्वास्थ्य सेवाएं आदि के क्षेत्रों में शाला-सधार-नियोजन 
आवश्यक रहता है। 


शाल्ा-सुधा र-नियोजना से संबंधित शिक्षा-प्रशासव की समस्याएँ 


शाला-सुधार-नियोजन से संबंधित शिक्षा-प्रशासन की अनेक समस्याएं रहती हैं । 
इनमें से निम्नांकित प्रमुख हैं जिन पर विस्तृत विचार करना आवश्यक है ह 

(१) शाला-सुधार के लिए कार्यक्रम केसे विकसित किये जायें ? शाला-सुधार के 
लिए कार्य करना, प्रत्येक शिक्षक तथा शाला से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व 
है। परन्तु इसकी योजना बनाना शिक्षा-प्रशासक की जिम्मेदारी है। सुधार-कार्यक्रम के 
उद्देश्य, कार्य क्रम आदि निश्चित करने का काये, सामान्‍य शिक्षक नहीं कर सकते हैं। भारत 
जेसे विकसित हो रहे देश में जहाँ अधिकांशत: शिक्षक अप्रशिक्षित तथा अल्प-प्रशिक्षित ही 
हैं, शिक्षकों से शाला-सुधार-नियोजना के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, स्वयं-मूल्यांकन आदि के विकास 
. की अपेक्षाएँ करना उच्चित नहीं है । 


भारत में शिक्षा-प्रशासक्त शासकीय सेवाओं में रहते हैं। इनके तबादले आदि से 
इनके द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं के विकास तथा उनके सम्पन्न होने में बड़ी कठि- 


२४६ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


नाइयाँ आाती हैं। इसके साथ-साथ शिक्षा-प्रशासकों के पास कार्यालय के कार्य इतने अधिक 
रहते हैं कि शालाओं के शैक्षणिक कार्यों की ओर वे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। फलस्वरूप 
शाला-सुधार-नियोजना का सूत्रपात ही नहीं हो पाता है । 

(२) शिक्षकों को शाला-सुधार-नियोजना की दिद्या में प्रेरित कसे किया जाये ? 
किसी भी व्यक्ति का अपने काय से सनन्‍्तोष, न केवल प्राप्त वेतन पर निभर रहता है, वरन्‌ 
कार्य के प्रति प्रवृत्ति, कार्य करने की दिशा में किये गये प्रयास, साथी कार्य-कर्त्ताओं का रुख, 
अधिकारियों का रुख आदि अनेक बातों पर निर्भर रहता है । रोपर महोदय का विचार है 
कि कोई भी कार्य कर्त्ता अपने कार्य से निम्नांकित चार बातों की अपेक्षा करता है : 

(१) नौकरी को सुरक्षा । 

(२) उन्नति या तरकी के अवसरों की प्राप्ति। 

(३) उत्तम व्यवहार । 

(४) उत्तरदायित्व तथा आदर की भावना । 

क्‍ इन उपर्युक्त दर्शायी गयी चार बातों में से अन्तिम तीन अर्थात्‌ (१) उन्नति के 
अवसर, (२) उत्तम व्यवहार, (३) आदर तथा उत्तरदायित्व की भावना, प्रशासक पर 
निर्भर रहती है | नौकरी के स्थायित्व में भी प्रशासक का बहुत अधिक हाथ रहता है। 
भारत में शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा तो है परन्तु उन्‍नति के अवसर तथा भादर, 
जितना मिलना चाहिये, नहीं मिलते हैं। अनेक शिक्षक ऐसे अविकसित स्थानों में कार्य करते 
हैं जहाँ समुचित उत्तेजक बौद्धिक वातावरण नहीं रहता है। रहने की सामान्य सुविधाओं 
के उपलब्ध न होने के कारण शिक्षक अपने परिवार से दूर अकेले रहते हैं। शिक्षकों के साथ, 
बालक तथा समाज, उत्तम व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसी स्थितियों में शिक्षा-प्रशासकों के 
समक्ष हमेशा यह समस्या बनी रहती है कि शाला-सुधार-नियोजन की दिशा में शिक्षकों को 
समुचित प्रेरणा कसे दें ? 


शाला-सुधार-नियोजन के लिए स्वयं अध्ययन-प्रपत्र 


शाला-सुधार-नियोजन के लिए शालाओं को स्वयं-अध्ययन के आधार पर अपना मूल्यां- 
कन करना चाहिए । इसके लिए नीचे दर्शाये खानों में दिये गये प्रश्नों के उत्तरों के रूप में 
तथ्य एकत्रित किये जायें | इन तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन उत्कृष्ट, सन्‍्तोषप्रद, ( असन्तोष- 
प्रद के रूप में) व्यक्त किया जाये । इन्हें अंकों में परिवर्तित करने के लिए उत्कृष्ट के लिए 
दो अंक, सन्‍्तोषग्रद के लिए एक तथा असल्तोषप्रद के लिए शून्य अंक दिये जायें। इस विधि 
से अंकों के वितरण के बाद कुल ५० प्रतिशत अंक मिलने पर शाला-ल्षेत्र को सन्तोषप्रद, 
इससे अधिक अंक मिलने पर उत्कृष्ट तथा ५० प्रतिशत से कम अंक मिलने पर असन्‍्तोषप्रद 
माना जाये । अंक-निर्धारण के पश्चात्‌ शिक्षकों, बालकों, समाज के प्रतिनिधियों आदि की 
सभा में यह निश्चित किया जाये कि किन-किन क्षेत्रों में विकास करना आवश्यक है। 
इस प्रकार विकास तथा सुधार के क्षेत्र निश्चित कर सुधार तथा विकास-योजना विकसित 
की जाये | प्रत्येक शाला अपने सुधार के लिए निश्चित, ऋरमबद्ध प्रयास करे। 
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शाला-स्वयं-म्‌ल्यांकन-प्रपत्र 


शाला-सुधार के लिए निर्धारित किये गये क्षेत्रों में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तरों के 
आधार पर उपर्युक्त विधि के द्वारा अंकों का निर्धारण किया जाये : 





शाला के उद्देश्य संक्षिप्त विवरण अंक 
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(१) क्या शाला के उद्देश्य अधिकारी-वर्ग, शिक्षक तथा 
प्राचार्य मिलकर निर्धारित करते हैं ? 

(२) क्‍या शाला के उद्देश्यों को शिक्षक हमेशा ध्यान में 
रखते हैं ? द 

(३) क्या परिस्थितियों के अनुसार शाला-उद्देश्यों में आाव- 
एयक परिवर्तेन किया जाता है ? 

(४) क्या शाला के उद्देश्यों की पूर्ति संबंधी मूल्यांकन किया 
जाता हैं ! | 

(५) क्या शाला के उद्ेश्यों की पूर्ति हुई है ? 


शाला के दोक्षणिक कार्यक्रमों का संगठन 


(६) क्‍या शाला के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त 
समय दिया जाता है ? | 
(७) क्या शाला के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए योग्य प्रशि- 
क्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में हैं ? 
(८) क्या शाला के शैक्षणिक कार्यों के लिए पर्याप्त सहायक 
सामग्री उपलब्ध है ? 
(६) क्‍या शैक्षणिक कार्यों को करते समय बालकों का 
सहयोग लिया जाता है ! द 
(१०) क्या शैक्षणिक कार्यों की व्यवस्था की योजना बनाते 
... समय शिक्षक, बालक, पालक प्रशासक, व्यवस्थापक 
सभी का सहयोग लिया जाता है ? 
(११) क्या शैक्षणिक कार्यों के लिए क्रियात्मक एवं गतिशील 
विधियों का उपयोग किया जाता है ? 
(१२) क्या शैक्षणिक कार्यों को करते समय समस्यात्मक 
सा विधि का उपयोग किया जाता है. ? 
... (१३) क्‍या गृह-कार्य व्यवस्थित रहता तथा नियमित रूप 
क्‍ से जाँचा जाता है ? 
(१४) क्‍या विज्ञान भादि के शिक्षण में प्रयोग शाला का 
समुचित उपयोग किया जाता है ? 


२४८ 


। 
(१६) 
(१७) 


(१८) 


(१६) 
(२०) 
(२१) 


(२२) 


शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


शाला के उद्देश्य 
क्या शैक्षणिक कार्यों के संबंध में व्यक्तिगत एवं सामू- 
हिक कार्यों की समुचित व्यवस्था रहती है ? 
क्या शाला में प्राचार्य या हेडमास्टर द्वारा शैक्षणिक 
कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है ? 
क्या प्राचार्य या हेडमास्टर या निरीक्षक, शक्षणिक 
कार्यों में शिक्षकों का नियमित तथा व्यवस्थित 
मार्ग-दर्शन करते हैं ? 
क्या समय-विभाग-चक्र समय पर तंयार किये जाते 
हैं ? क्या इन्हें तैयार करने में शिक्षकों की सलाह 
ली जाती है ? 
क्या शाला में विषयवार तथा शिक्षकवार समय- 
विभाग-चक्र तेयार किये जाते हैं ? 
क्या समय-विभाग-चक्त में कठिन विषय पहले तथा 
सरल विषय बाद में रखे जाते हैं ? क्‍ 
क्या विज्ञान के प्रायोगिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय 
दिया जाता है ? द 
क्या शाला में शक्षणिक समस्याओं पर विचार करने 
के लिए शिक्षक-सभाएँ होती हैं ? 


शाला के साधन तथा आशिक स्थिति 


(२३) 
(२४) 


(२१) 


(२६) 


शाला की आर्थिक स्थिति कसी है ? 
क्या शाला को शासकीय अनुदान या बजट-प्रावधान 
समय पर उपलब्ध होता है ? 
क्या शाला शासकीय अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त 
वित्त से अपना कार्य व्यवस्थित रूप से चला पाती है ? 
क्या शाला में निम्नांकित अभिलेख व्यवस्थित रूप से 
भरे जाते हैं ? 

१) फीस-अभिलेख | . - 
२) उपस्थिति-अभिलेख । 
३) आय-रजिस्टर।- 

) खर्च या व्यय-अभिलेख । 
५) छात्रवृत्ति-अभिलेख | 

) वित्त (कश)-अभिलेख । 





संक्षिप्त विवरण अंक 
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७) कंटिन्जेन्ट-अभिलेख । 
८) स्टाक-अभिलेख । 
९) प्रावीडेन्ट फण्ड-अभिलेख | 
१०) फीस-सुविधा-अभिलेख । 
११) वित्त तथा अर्थ संबंधी अन्य अभिलेख । 

(२७) क्या अर्थ तथा वित्त संबंधी अभिलेखों की आन्तरिक 
जाँच प्रति माह नियमित रूप से की जाती है ? 

(२८) क्या अधिकारियों को अर्थ संबंधी प्रतिवेदन समय पर 
तथा यथोचित रूप से भेजे जाते हैं ? 

(२६) क्या स्टाक की जाँच प्रति वर्ष नियमित रूप से होती 
है ? क्या स्टाक-अभिलेख नियमित तथा यथोचित रूप 
से भरा जाता है ? है + का 

(३०) क्या रकम व्यय करने में विभाग द्वारा निर्धारित विधि 
का पालन किया जाता है ? ३६० 

(३१) क्‍या आडिट-आशक्षेपों को यथा संमय निबटाया जाता 
है? 

(३२) क्या वेतन, तरक्की आदि समय पर दिये जाते हैं ? 

(३३) क्या पेन्शन, प्रावीडेन्ट फंड के कार्य यथा समय सम्पन्न 
किये जाते हैं ? 


शाला के शिक्षक 


(३४) क्या शाला में शिक्षकों. की नियुक्ति विधिवत्‌ तथा 
समय पर होती. है ? 
(३५) क्या शाला के सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं ? 
(३६) क्‍या शिक्षक एवं, अधिकारी विभागीय नियमों के 
. अनुसार बनुबंध में बंधे हैं ? 
(३७) क्या शाला-शिक्षकों को निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध 
(अ) वेतन तथा वेतन संबंधी तरक्की । 
 (ब) पेंशन, प्रावीडेन्ट फण्ड। 
(स) भवकाश । 
(द) तरक्की । 
३२ क्‍ 


२५० 


किन्‍नन--न्‍ननना--++म्दय पा 


( ३८) 


(२६) 


शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


शाला के उद्देश्य 





क्‍या शाला में शिक्षकों के शैक्षणिक विकास के लिए 
पर्याप्त सविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे प्रीष्मकालीन शिविर, 
अध्ययन-गोष्ठी, आदि । 

क्या शाला के शिक्षक निर्धारित संख्या से अधिक टय- 
शर्नें लेने को तत्पर रहते हैं अथवा लेते हैं ! 


शाला-ग्रथालय 


(४०) 
(४१) 


(४२) 
(४३) 


83, 


(४८) 
(४६) 


(५०) 


(११) 
(४२) 


(५३) 


क्या शाला-ग्रंथालय में शिक्षकों के व्यवसाय-विषयक 
पुस्तकें पर्याप्त संख्या में हैं ? 

क्‍या ग्रंथालय में पुस्तकों का यथोचित वर्गीकिरण किया 
गया है ! 

क्‍या ग्रंथालय में पठन-कक्ष अलग से व्यवस्थित है? 
क्‍या ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में बालोपयोंगी तथा 
शिक्षकोपयोगी पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती हैं? 
क्या ग्रंथालय की सन्दर्भ-पुस्तकों से शिक्षकों का कार्य 
सनन्‍्तोषजनक रूप से चल जाता है ? 

क्या बालक ग्रंथालय का समुचित उपयोग करते हैं ! 
क्या ग्रंथालय में पुस्तकें संख्या एवं गुण दोनों दृष्टियों 
से समृचित हैं ! 

क्‍या ग्रंथालय में पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के रखन 
आदि की समृचित व्यवस्था है ! 

क्या शाला में ग्रंथपाल ग्रंथालय में पुस्तक लेता है ! 
क्‍या शाला में पस्तकें खरीदने के लिए शिक्षकों, बाल कों 
आदि की एक समिति बनायी गयी है : 

क्या ग्रंथालय के स्टाक की जाँच नियमित रूप से 
होती है ! 

क्या ग्रंथालय समचित समय तक खुला रहता है? 
क्या ग्रंथालय में पराने पत्र-पत्रिकाओं को रखने, बंचन 
आदि की समचित व्यवस्था है ? 

क्‍या शाला में इस बात की देख-रेख रखी जाती है 
कि जो पस्तकें बालकों को दी जाती हैं, उन्हें ठीक-ठीक 
पढ़ा गया है ? 


संक्षिप्त विवरण 





अंक 
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शाला-छात्र 


(५४) 
(५५) 


(१६) 
(५७) 


(५८) 
(५६) 


(६०) 
(६१) 


(६२) 


(६३) 


क्या शाला में छात्रों की डाक्टरी जाँच की उचित 
व्यवस्था है ? 

क्या शाला के छात्रों को मार्ग-दर्शन की सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं ? 

क्या शाला में छात्र समय पर उपस्थित होते हैं ? 
क्या शाला में छात्रों के अनुशासनात्मक अपराधों पर 
विचार करने के लिए बाल-समिति है ? द 
क्या छात्र शाला-कार्यक्रमों में समुचित रूप से भाग 
लेते हैं ? 

क्या शाला में बालकों के अवकाश के समय के सदु- 
पयोग के लिए समूचित व्यवस्था है ? 

क्या छात्र नियमित रूप से गृह-कार्य करते हैं ? 

क्या छात्रों के पीने के लिए शुद्ध पानी की समुचित 
व्यवस्था है ? 

क्या शाला में छात्रों के दोपहर के भोजन की व्यवस्था 
है? 

क्या शाला में छात्रों के लिए खेलकूद की समुचित 
व्यवस्था है ? द । 


दा ला-भवतन 


(६४) 


(६५) 
(६६) 
(६७) 
(६८) 


(६६) 


(७०) 
(७१) 


क्या शाला-भवन में बालकों के बेठने की समुचित 
व्यवस्था हैं ? 

क्या शाला में खेल के मंदान पर्याप्त संख्या में हैं ? 
क्या शाला में अच्छा बागीचा हैं ? 

क्या शाला के आस-पास सफाई रहती है ? 


क्या शाला-अहाते के भीतर की सफाई नियमित रूप 


से यथोचित होती है ? 

क्या शाला-भवन में प्राचाय, शिक्षक, कायलिय प्रयोग- 
कक्ष, ग्रंथालय, संग्रहालय के लिए पर्याप्त स्थान है? 
क्या शाला-भवन का बहाता है ? 


क्या शाला-भवन की पुताई आदि यथा समय होती है ? 


श्ध्र शिक्षा-प्रशासंन एवं पर्यवेक्षण 


शाला के उद्देश्य संक्षिप्त विवरण अंक 
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(७२) क्या शाला-भवन में भविष्य में विकास के लिए पर्याप्त 
सम्भावनाएं हैं ? क्‍ 

(७३) क्या शाला-भवन शाला की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करती है ? 

(७४) क्या शाला-भवन के सभी कमरों में पर्याप्त रोशनी 
रहती है 

(७५) क्या शाला-भवन में बालकों के लिए पीने के पानी की 
पर्याप्त व्यवस्था है ? | 

(७६) क्या शाला में शौचालय एवं मृत्रालय की समुचित 
व्यवस्था है ? द 

(७७) क्या शाला में बालकों, शिक्षकों तथा अन्य कार्यों के 
उपयोग के लिए पर्याप्त फर्नीचर है ? 

(७८) क्या शाला में पर्याप्त संख्या में श्यामपट तथा अन्य 
उपकरण हैं ? | 

(७९) क्या शाला के फर्नीचर की मरम्मत की उचित व्यवस्था 
है! क्‍ 

(८०) क्‍या शाला में छात्रावास है ? तथा क्या वह स्वस्थ 
वातावरण में है ? 

(८१) क्‍या शाला से छ,त्रावास की दूरी कम है (या 
अधिक ) ? 

(८२) क्या छात्रावास में फर्नीचर आदि समान समुचित संख्या 
में हैं ? 

(८३) क्या छात्रावास की इमारत साफ-सुथरी तथा अच्छी 
दशा में है ? 

(८४) क्या छात्रावास के भोजनालय की उचित व्यवस्था है ? 

(८५) क्या छात्रावास के खर्च आदि के अभिलेख उचित ढंग 
से रखे तथा भरे जाते हैं? -: क्‍ 

(८६) क्या छात्रावास का निरीक्षण समूचित रूप से किया 
जाता है ? 


शाला-खंल-कद सदान 


(८७) कया शाला में खेल-कूद के लिए पर्याप्त मंदान हैं ? 
(८८) क्या शाला में नियमित रूप से खेल-कूदों की व्यवस्था 
रहती है ? | 


शाला-सुधार-नियोजन 


२५३ 





शाला के उद्देश्य 


संक्षिप्त विवरण अंक. 





(८६) 
(६०) 
(६१) 
(६२) 
(६३) 
(६४) 


क्या शाला के सभी बालक-बालिकाओं के लिए खेलों 
की सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? 


क्या समय-विभाग-चक्र में खेल-कद के लिए पयप्त द 


समय रखा जाता है ? 

क्या शाला की क्रिया-कलाप-निधि से खेल-कूद पर 
समुचित धन व्यय किया जाता है ? 

क्या शाला में बालक, शिक्षक के निर्देशन में खेल-कद 
करते हैं ? द 


क्या शाला में खेल-कूद प्रतियोगिताएँ नियमित रूप से. 


व्यवस्थित की जाती हैं ? 


क्या शाला के बालक अन्य स्थानों में हो रही खेल-कूद 


प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं ? 


शाला-प्रयोग-कक्ष 


(६५) 
(६६) 


(६७) 
(६८) 


क्या शाला में समुचित संख्या में प्रयोग-कक्ष हैं ? 
क्या शाला में विज्ञान के प्रत्येक विषय के लिए अलग- 
अलग प्रयोग-कक्ष हैं ? 

क्या प्रयोग-कक्षों में समुचित तथा यथोचित मात्रा. में 
उपकरण, फर्नीचर, रासायनिक पदार्थ आदि हैं ? 

क्या प्रयोगशालाओं में प्रयोग के लिए आवश्यक सभी 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? क्‍ 

क्या प्रयोग-कक्षों में पर्याप्त स्थान है ? क्‍ 
क्या' समय-विभाग-चक्र में प्रयोग-कक्षों के उपयोग के 
लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है १ 


शाला-समाज सम्पर्क 


(१०१) 


(१०२) 


क्या शाला-समाज-सम्पर्क से लिए शिक्षक-पालक 
गोष्ठियाँ, व्यवस्थित उत्सव तथा अन्य भायोजन किये 


जाते हैं? क्‍या पालकों को' निमंत्रण आदि भेजे जाते 


हैं? 
क्या शाला के कार्यों " में समाज को संहयोग लिया 
जाता हैं ? 


२५४ ... शिक्षा-प्रशासन एवं पयवेक्षण 





शाला के उद्देश्य 

(१०३) क्‍या शाला, समाज-शिक्षा संबंधी कार्यों में कोई योग- 
दान देती है ? 

(१०४) क्‍या शाला की प्रगति के लिए शिक्षक-पालक संघ का 
विकास किया गया है ? 

(१०५) क्या कक्षा-शिक्षण के विकास के लिए समाज के विद्वानों 
का उपयोग किया जाता है ? 

(१०६) क्‍या बालकों के व्यावसायिक या अन्य मार्गे-दशेन के 
लिए समाज में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया 
जाता है ? 

(१०७) क्‍या शाला-सफाई, मरम्मत, पुताई या अन्य कार्यों में 
समाज सहायता देता है ? 

(१०८) क्‍या शाला में पुराने छात्रों का संघ या संगठन है ? 

(१०६) क्‍या उपयोगी, वेज्ञानिक, तथा अन्य ज्ञान का समाज 
में प्रसार करने के लिए शाला, गतिविधियाँ आयोजित 
करती है ? 


शाला तथा अधिकारी वर्ग से सम्पर्क 


(११०) क्‍या शाला में शिक्षा-अधिकारी शैक्षणिक मार्ग-दर्शन 
के लिए भेंट देते हैं ? या बंठकें लेते हैं ? 

(१११) क्‍या इस प्रकार की बैठकों या भेंट से कोई लाभ 
हुआ है ? 

(११२) क्‍या शाला-अधिकारियों के सुझावों का पालन पूर्णतः 

द किया जाता है ? 

(११३) क्‍या शाला-अधिकारीगण शिक्षकों के साथ बैठकर 
समस्याओं पर विचार करते हैं ? द 

(११४) क्या प्राचाये द्वारा शाला-अधिकारियों से संबंध बढ़ाने 
के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाता है ? 


शाला तथा परीक्षा 


(११५) क्‍या इस वर्ष शाला का परीक्षाफल सनन्‍्तोषजनक 
रहा है ! 

(११६) क्‍या शिक्षकों ने परीक्षण के लिए नवीन परीक्षण 
विधियों का भी उपयोग किया है ? 





शाला-सुधार-नियोजन 





शाला के उद्देश्य 





(११७) क्या अन्तिम परीक्षा-फल में आंतरिक मूल्यांकन को 
... स्थान दिया जाता है ? 

(११८) क्‍या वर्ष में दो तीन बार परीक्षा ली जाती है ? 

(११६) क्‍या परीक्षा-फल पालकों को यथा समय नियमित रूप 
से भेजा जाता है ? 

(१२०) क्‍या परीक्षा-फल बनने पर शिक्षक तथा प्राचार्य सभी 
मिलकर परीक्षण को और प्रभावी एवं उन्नत बनाने 
की दिशा में विचार-विमर्ष करते हैं ? 


शाला-स्वास्थ्य तथा डाक्टरी जाँच 


(१२१) क्‍या शाला के बालक-बालिकाओं की डाक्टरी जाँच 
नियमित रूप से होती है ? 
(१२२) क्‍या बालक-बालिकाओं की जाँच के बाद, रोगी या 
अशक्त बच्चों के विकास के लिए शाला द्वारा 
..._ भ्रभावी कार्य किये जाते हैं ? 
' (१२३) क्‍या बच्चों की स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए समय-समय पर 
शिक्षकों तथा प्राचार्य के द्वारा बच्चों के नाखून, कपड़े, 
शरीर आदि की सफाई का अवलोकन किया जाता है ? 
(१२४) क्‍या शाला में स्वास्थ्य संबंधी सामान्य नियमों का 
| प्रसारण छात्र-छात्राओं में करने के उपाय अपनाये 
जाते हैं ? | 
(१२५) क्या शाला के विद्यार्थी सामान्य रूप से स्वस्थ रहते हैं ? 


संक्षिप्त विवरण 


श्ग्र 


अंक 


अध्याय २६ 
शिक्षा-६ त्त 


महत्व 


शिक्षा से व्यक्ति समाज में हो रहे विकास तथा परिवरतंतनों को अधिक सरलता एवं 
योग्यता से ग्रहण करने योग्य बनता है। इससे मशीनों का समुचित उपयोग होता है तथा 
श्रम का उचित विभाजन करने में सहायता मिलती है | शिक्षा से मानवीय साधन उन्नत 
होते हैं । फलस्वरूप ये उन्नत मानवीय साधन अनुन्नत साधनों की अपेक्षा उत्पादन वृद्धि में 
अधिक सहायक होते हैं। शिक्षा से मानवीय साधनों के उन्नत होने के कारण तकनीकी 
खोज अधिक तीत्र गति से' की जा सकती . है तथा इन खोजों की क्रियान्विति भी जल्दी 
की जा सकती है । शिक्षा न केवल स्थानीय स्तर पर परल्तु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर भी श्रम में अत्यधिक  गतिशीलता लाती है। शिक्षा इस बात की गारंटी देती है. 
कि जो व्यक्ति तकनीकी, आर्थिक तथा राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं, वे अधिक योग्य, विस्तृत , 
दृष्टिकोण वाले, नैतिक तथा ज्ञनवान हैं, जिनसे समाज में हानिकारक गलतियाँ कम से कम 
होंगी या होंगी ही नहीं । ये.सभी परिणाम, अधिक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने तथा 
व्यक्तियों को उत्तम प्रशिक्षण देने से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। यह सत्य है कि शिक्षा के 
परिणाम दीघंकाल में दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु शिक्षा, खतरों को कम' करती है तथा 
शिक्षा से प्राप्त परिणाम शिक्षां-व्यय से अधिक मृल्यवान होते हैं। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि शिक्षा से बाह्य एवं आन्तरिक मितव्ययिता विकसित होती है। 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव ही विकास प्रारम्भ करता है तथा सभी प्रकार के 
विकास के लिए यही उत्तरदायी रहता है। चाहे वह गृह का विकास हो या राष्ट्र का, 
शिक्षा के द्वारा मानवीय साधनों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है । 

जीवन में उत्पादन के अन्य साधनों जैसे, भूमि तथा धन आदि में भी विकास किया 
जा सकता है। इनको विकसित कर समाज के उत्पादन में समुचित वृद्धि की जा सकती 
है । परन्तु इनके विकास की सीमाएँ रहती हैं। इन सीमाओं के बाद इन्हें कितनी ही 
अधिक मात्रा में उत्पादन में लगाया जाये, उत्पादन नहीं बढ़ेगा | परन्तु वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी विकास के फलस्वरूप, ये ही साधन उत्पादन को बहुत बढ़ा सकते हैं। इश्का 
तात्पर्य यह है कि मानवीय तथा तकनीकी विकास, इनके उत्पादन में समुचित वृद्धि करते 
हैं। चन्द्रविजय तथा अणु-शक्ति के उपयोग ने इस धारणा तथा निष्कर्ष की समुचित 


शिक्षा-वित्त २५७ 


पुष्टि की है परन्तु यह सब उन्नत तथा उत्तम शिक्षा के फलस्वरूप ही होता है। उन्नत 


शिक्षा से ही मानवीय साधनों का विकास होता है, जो समाज के विकास में सहायक 
होता है । 


इसलिए यह आवश्यक है कि अविकसित, विकसित हो रहे तथा विकसित, सभी 
न्‍ देशों में उन्नत एवं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाये । श्ल्ज ने 2028८00॥ 98 _॥065/- 
#2र्य #8 24०8 में कहा है कि मानव की आधथिक क्षमताएँ, उत्पादन का ऐसा माध्यम हैं 
जो उत्पादित तथा विकसित किये जाते हैं तथा केवल कुछ शुद्ध उपलब्धियों के, जो किसी 
विशेष नस्ल के होने के कारण उन्हें मिलती हैं, मानव की अधिकांश उपलब्धियाँ उनकी शिक्षा 
में अधिक निवेश (इन्वेस्टमेंट) के फलस्वरूप ही सम्भव हो सकी हैं। इसका तात्पयं यह 
हुआ कि मानव की आय, उसके शालेय जीवन में उसकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर किये 
गये व्यय या निवेश (+7ए८४८7८०८४) पर निर्भर रहती है। जिन व्यक्तियों की शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य पर पहले अधिक व्यय किया जाता है, वे भविष्य में अधिक कमाने योग्य 
रहते हैं । इससे एक निष्कर्ष और निकाला जा सकता है कि मानवीय साधनों के विकास में 
लगाया गया धन मानव की व्यक्तिगत आमदनी के वितरण में समानता लाने में सहायक 
होता है। ' 
आज हम अत्यन्त जटिल तथा गतिशील संसार में निवास कर रहे हैं। विलडें 
(५ग्रा०्व) ने इस संसार को “8 छणांव ल॑ वप्पंटॉंतए ब०मअंटएलत ६ज०जणो०व8० ००१ डी), 
णी बबलंड बार ट|गड (ला, 0 7स्‍।व्यबांणाों सिंटप॑गाड, 07 5७६प्टा०्वे पती- 
- पणाड रण गपहुद व600७8 बाप ० उंघटराब2/6 ८बा8ु८४१? का संसार कहा द है। आज 
की दुनिया में सतत्‌ चुनाव करना बहुत आवश्यक है। आज विश्व में प्रतिक्षण उद्देश्यों, 
मूल्यों तथा विधियों में विकास तथा प्रिवतंन हो रहे हैं। इनमें से सही मूल्यों, विधियों 
तथा उद्देश्यों का चुनाव, हमें प्रतिक्षण करना होता है । उचित चुनाव करने पर ही हमारी 
शान्ति तथा सुख निर्भर करते हैं। आजकल नवीन खोजें, आविष्कार, मशीनें तकनीकी विकास 
तथा कार्यविधियाँ बहुत अधिक विकसित हो रही हैं । ये सभी, हमारे जीवन, जीने के ढंग, हमारी 
आदतों, रुचियों आदि में परिवर्तन लाते रहते हैं। इस परिवर्तन को ग्रहण करने तथा इससे 
समंजित होने के लिए विवेकपूर्ण चुनाव करना हमारे लिए आवश्यक हैं। आजकल हर ओर 
भ्रम का साम्राज्य है। डर तथा शंकाएंँ भी प्रेस की खबरों से ज्ञात होती हैं । युद्ध के उपयोग 
के लिए अनेक सामानों के निर्माण की खबरें भी समाचार-प्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। 
चन्द्र-अभियान में व्यक्तियों का चन्द्रमा पर उतरना तथा घूमना महान्‌ उपलब्धियाँ हैं। इतना ही 
नहीं, अभी अपोलो १३ में कुछ खराबी आने पर चन्द्रमा की ओर जा रहे तीनों चन्द्र -यात्रियों को 
वापस पुन: पृथ्वी पर निर्दिष्ट स्थान पर उतारना महान काय है । इनके समाचार भी हमें 


2 छञञाब्ात ए. (ंएलाओ, संत अबकषवा!: 4हबें 80 ऑप:००४०३, 0. 436. (2५०६८0९ 99 
फणे2285, 4,6०7३०१, [ुपडप्राबा,.. 366024ंदा:). /4६06०/:0॥;, 3 बटाणा47 & (०0., *९८फ 
07, 9. 64. । 

द द्देरे 


र्भ्र्८ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


रेडियों तथा समाचार-पत्रों में मिलते हैं। अकाल, हड़ताल, कीमतों, बैंकों आदि के नियंत्रण तथा 
राष्ट्रीयकरण संबंधी बातों, राजनीतिज्ञों के प्रणों तथा शपथों आदि सभी के संबंध में हम प्रतिदिन 
समाचार-पत्रों, रेडियो या टेलीविजन से देखते-सुनते रहते हैं । ये सभी बातें संबंधित व्यक्तियों 
को तथा कभी-कभी हमें भी तत्काल निर्णय लेने को बाध्य करती हैं । परन्तु निर्णय लेने 
तथा प्रसार एवं प्रचार के मध्य सत्य को देखने की समुचित क्षमता के लिए, उत्तम शिक्षा बहुत 
आवश्यक है। ब्रिग्ज तथा अन्य विद्वानों ने कहा हैं “7८ दाब्याइ०त ब्यद 8पी। दोका-' 
शुंणड 770ए6 रण 5फ एछ2096, ब्एएएढलांबंएंगा ण एंग6 ंपाए०ए/क्रा6०6 ० ं76 870- 
पं०ा5, पाठ बाएंएपवें55,.. बाद 96 कुलुप्रंटढ कं 802० फएएड, शाज्ए908 एए 
कराएट्ण70785 ६8४ 87९४ 9700870 ९०7"लांढा268 बाते [प्रप्रणं&8 एव ४>पाव०57९०९ 
०0 770क्‍47८ए70%... ... 7१९ €ड्ाव्प्रयेटत फ्राश्थिटए 00 छठ ब्यदं एीढ ०ॉाॉ००ए८त ॥60- 
807९ छा76 व्या[जीबरश्ंड& ऐबा फ्राक्ाए गल्ण रैडफआल्ाएंड 27९ तेदाा47060 ए (7९ 
76७ ०प्रगंट्पाप्णण, 7 पाठ्यक्रम में इन सभी तथा अन्य तत्वों का समावेश शिक्षा पर और 
अधिक व्यय करने से ही हो सकता है। 

आज जनसंख्या का विकास भी द्रतगति से हो रहा है । जनसंख्या-वुद्धि रोकने के 
प्रयास भी किये जा रहे हैं। परन्तु फिर भी ऐसी आशा है कि बीसवीं सदी के अंत तक 
संसार की जनसंख्या दुगनी हो जायंगी । इस जनसंख्या-वृद्धि के कारण भी शिक्षा पर अधिक 
व्यय करना आवश्यक रहता है । 

तकनीकी विकास से समाज का उत्पादन बढ़ता है। इस विकास के फलस्वरूप 
समाज सम्पन्न होता है। फलस्वरूप शिक्षा की माँग अधिक बढ़ती है । समाज में होने वाले 
अन्य अनेक विकासों के कारण, उन क्षेत्रों की शिक्षा की माँग अधिक हो जाती है। समाज 
में फैशन, फर्नीचर, काँच-उद्योग तथा भनन्‍्य उद्योगों की वृद्धि के फलस्वरूप इनकी शिक्षा- 
व्यवस्था की माँग बढ़ जाती है। विकसित हो रहे समाज में विकसित समाज की अपेक्षा 
यह माँग अधिक होती है । विकसित समाजों में प्राथमिक शालाओं तथा माध्यमिक शालाओं 
में समाज के अधिकतम बच्चे रहते हैं। अतः: इन समाजों में केवल उच्च शिक्षा के विकास 
की सम्भावनाएँ ही अधिक रहती हैं। परन्तु अविकसित तथा विकसित हो रहे समाजों में 
सभी प्रकार की शिक्षा की माँग विकास के साथ-साथ बढ़ती जाती है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिक तथा उत्तम शिक्षा-व्यवस्था की माँग दिन-प्रतिदिन 
बढ़ती ही जा रही है।इस कारण शिक्षा-वित्त दिन-प्रतिदिन अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा' 
है। अतः यहाँ यह विचार करना उपयोगी होगा कि शिक्षा के लिए शिक्षा-वित्त किस प्रकार 
जुटाया जा सकता है ? इसका व्यय किस प्रकार शिक्षा के लिए किया जाना उपयुक्त होगा ? 


शिक्षा-वित्त की क्या समस्याएँ हैं ? तथा इन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जा 
सकता है ? 


7 पेल885, 76०ाक्ात & पुपपराब7॥, 3००0र्वंदा:) 2066708, ९ि०ए३४९१ ८१609, 
2०ययांतविय & (0,, 'एटए एरठ07:, 950, 9. 459. 
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शिक्षा के साधन 


शिक्षा के साधनों को सामान्यतः दो वर्गों में विभकत करते हैं (१) सावंजनिक 
(?पॉ०४०) तथा (२) निजी। सावंजनिक साधनों से प्राप्त धन को सावंजनिक शिक्षा- 
वित्त कहते हैं तथा निजी ख्रोतों से प्राप्त धन को निजी शिक्षा-वित्त कहते हैं। 


' सावंजनिक शिक्षा-वित्त 


सावंजनिक शिक्षा-वित्त के अन्तर्गत केन्द्र-सरकार, राज्य-सरकार, विश्वविद्यालय- 
आयोग, राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद, स्थानीय स्व॒राज्य-संस्थाओं तथा 
विदेशी सहायता से प्राप्त धन सम्मिलित किया जाता है। केन्द्र-सरकार अपने शासित क्षेत्रों में 
शिक्षा के लिए सीधे व्यय करती है। केन्द्र द्वारा चलायी जा रही संस्थाओं पर व्यय के साथ- 
साथ, शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए केन्द्र-सरकार, राज्य-सरकारों को शिक्षा के लिए 
अनुदान देती है । केन्द्र-सरकार शिक्षा की कुछ मदों के लिए सीधे राज्य-सरकारों को अनु- 
दान देती है परन्तु विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय-आयोग के द्वारा अनुदान 
दिया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद, माध्यमिक शिक्षा-स्तर के 
विकास तथा शिक्षण-ग्रशिक्षण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अतः माध्यमिक स्तर 
तक की शिक्षा से विकास, स्तर-सुधार या अन्य परिवतंनों के लिए केन्द्र-सरकार इस परिषद 
के माध्यम से अनुदान' देती है । 

राज्य-सरकारें शासन की शालाएँ तथा प्रशिक्षण-संस्थाएँ भी चलाती हैं। इनमें 
सीधे शासन के खजाने से व्यय होता है । परन्तु राज्य-सरकारें, विभिन्‍न स्तरों पर शिक्षा- 
व्यवस्था के लिए निजी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शिक्षा-परिषदों तथा स्वायत्त शासन- 
संस्थाओं को अनुदान देकर वित्तीय सहायता भी देती हैं। 

स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के शिक्षा-फण्ड के अन्तगंत इस प्रकार की संस्थाओं जैसे, 
नगर-निगम, नगर-पालिका, जिला-बोर्ड , जनपद, ग्राम-पंचायत आदि के द्वारा अपने सामान्य 
फण्ड से शिक्षा के लिए निर्धारित धन या शिक्षा-कर से प्राप्त रकम आती है । भारत में स्थानीय 
स्वायत्त संस्थाओं का विकास १९वीं सदी में जनता को स्व-शासन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य 
से किया गया था। ये स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फण्ड एकत्रित करती हैं. 
तथा अपने अधिकार राज्य-सरकारों से प्राप्त करती हैं । इनकी आय के साधन, स्थानीय कर 
तथा राज्य-सरकारों से प्राप्त अनुदान होते हैं। इन्हें राज्य-सरकारों के करों से प्राप्त आम- 
दनी का कुछ अंश भी मिलता है। इन साधनों से प्राप्त आमदनी का एक अंश ये शिक्षा पर 
भी व्यय करती हैं। कभी-कभी शिक्षा पर अलग से कर भी लगाया जाता है तथा इसे 
पूर्णतः शिक्षा पर ही व्यय किया जाता है । शिक्षा-कर, ग्रामीण क्षेत्रों में लगान पर प्रतिशत 
के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में सम्पत्तिकर या गृह-कर के रूप में रहता है। सन्‌ १८५१ में 
भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में ग्रामीण क्षेत्रों में हल्काबन्दी-कर इसी प्रकार का था । 
इसी के बाद भारत के अन्य प्रान्तों (बंगाल को छोड़कर क्योंकि वहाँ मुस्तकिल जमाबन्दी 
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थी) में भी इस प्रकार के कर लगाने में रुचि बढ़ी | आजकल मद्रास में ३६ पाई प्रति 
रुपया भूमि-लगान पर यह कर लगाया जाता है। साथ ही वहाँ के नगरीय क्षेत्रों में 
सम्पत्ति-कर का ५ प्रतिशत शिक्षा-कर के रूप में लिया जाता है। जम्मू-काश्मीर. में १२ 
आना प्रति सौ रुपया भमि-लगान पर कर के रूप में लिया जाता है तथा प्राथमिक शिक्षा पर 
व्यय किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में खदानों के वाषिक लाभ के प्रत्येक रुपये पर ३॥। 
पाई तथा ५ पाई प्रति रुपया वाधिक भूमि-लगान पर शिक्षा-कर के रूप में वसूल किया” 
जाता है। 

विदेशी सहायता केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के माध्यम से ही भाती है । अतः 
इसे सावंजनिक साधन मानना ही उचित होगा। यह अनुदान के रूप में केन्द्र या राज्य- 
सरकारों से प्राप्त होती हैं। यह अनेक रूपों में दी जाती है। पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज, 
मध्यान्ह-भोजन के लिए दूध, मक्खन, पनीर या दवाइयों के रूप में, शिक्षकों के आदान- 
प्रदान, बच्चों की यात्रा-अ्रमण के लिए सहायता, शालाओं में उपकरणों की व्यवस्था, पुस्तकों 
के सस्ते संस्करणों के प्रकाशन आदि के रूप में होती है। कभी-कभी विदेशी विशेषज्ञ 
भारतीय शिक्षा-समस्यथाओं के अध्ययन के लिए आते हैं । यह भी विदेशी सहायता का 
एक रूप है। 


निजी-साधन 


निजी साधनों के अन्तर्गत (१) शाला-फीस, (२) एन्डोमेन्ट्स (८०००७77८०७ ) 
तथा (३) अन्य साधन जैसे चन्दा, जुर्माना, बैंक आदि से आप्त व्याज, इमारतों से 
किराया, कर्ज आदि आते हैं । 

(१) फीस या शुल्क--शालाओं में बालकों से उन्हें शिक्षा देने के बदले फीसली 
जाती हैं। यह राज्य-सरकारों के द्वारा शिक्षा-विभाग के माध्यम से निर्धारित की जाती 
है। शालाओं में सामान्यतः शिक्षा-शुल्क, प्रयोग शुल्क, परीक्षा शुल्क, मैगजीन या पत्रिका- 
शुल्क, खेल-शुल्क, इमारत-शुल्क आदि लिए जाते हैं। शुल्क के अन्तर्गत वह रकम भी आती 
है जो सरकार द्वारा (निःशुल्क शिक्षा की दृष्टि से) माफ की जाती हैं। माध्यमिक शिक्षा 
परिषद्‌ या विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली फीस या शुल्क, पंजीयन-शुल्क आदि शाला 
_ था महाविद्यालय-शुल्क के अन्तर्गत नहीं माने जाते हैं | शाला या महाविद्यालय के कुछ छात्रों, 
से विशेष सेवा, जैसे, यातायात, मध्यान्ह-भोजन तथा काशन-मनी के लिए किया गया शुल्क 
इस साधन के अन्तर्गत नहीं माना जाता है । 

भारतीय शालाओं में पहले निःशुल्क-शिक्षा दी जाती थी। परन्तु शालाओं में दर्ज- 
संख्या कम ही रहती थी । इसीलिए १८४४ में बंगल सरकार ने थोड़ा शुल्क लेना प्रारम्भ 
किया | सन्‌ १८५४ में वुड शिक्षा-महाविधान में भी यही व्यक्त किया गया है कि निःशुल्क 
शिक्षा से शुल्क सहित शिक्षा अधिक अच्छी होती है तथा इससे हाजिरी अच्छी होती है। 
बच्चे भी शुल्क सहित शिक्षा में अधिक परिश्रम करते हैं। अतः कालान्तर में ऐसी भारतीय 


क्र 
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शालाओं को ही अनुदान दिया जाता था जो कुछ न कुछ शुल्क लेती थीं। परन्तु माध्यमिक 
तथा विश्वविद्यालय-स्तरों पर फीस शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। अनेक शिक्षण-संस्थाएँ 
तो इसी के बल पर चल रही हैं। राज्य सरकारों के अनुदान के बाद इन्हीं का स्थान है। 

(२) एन्‍्डोमेन्ट्स--एन्डोमेन्ट से तात्पय ऐसे वित्त या धन से है जिसका मूल सद्य 
सुरक्षित रहता है तथा केवल ब्याज या उससे होने वाली अन्य आमदनी का उपयोग, शिक्षा 
के लिए किया जाता है। भारत में अनेक संस्थाएँ संल्ग्ग जमीन, इमारत, धन आदि की 
आमदनी से चलती हैं । प्राचीन काल में इसका आम चलन था। परन्तु अभी ३ प्रतिशत से 
१० प्रतिशत के लगभग आय विद्यालयों को इसी साधन से होती है। अनेक सामाजिक 
तथा धामिक सेवाओं के निमित्त एन्डोमेन्ट्स विकसित किये जाते हैं तथा इनकी कुछ आमदनी 
शिक्षा के निमित्त भी व्यय की जाती है। 

(३) अन्य साधन--शासकीय अनुदान, शुहक तथा एब्डोमेन्ट्स के अंतिरिकत शिक्षा के 
जो भी अन्य साधन हैं वे इसके अन्तगंत आते हैं। चंदा, ब्याज, दान, लाभ, किराया, कर्ज 
आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं।इन सभी मदों से प्राप्त आय अन्य साधन के अन्तगंत रखी 
जाती है । स्वतंत्रता के पूर्व एन्डोमेन्ट्स भी इसके अन्तर्गत रखे जाते थे, परन्तु अब इन्हें 
अलग रखा जाता है। भारत में अन्य साधनों के अन्तगंत बहुत कम आय होती है । परन्तु 
अमेरिका, इंलेण्ड आदि विकसित देशों में इस साधन के अन्तर्गत समुचित आय होती है । 


शिक्षा पर व्यय 


शिक्षा-व्यय से तात्पय ऐसे व्यय से है जो शिक्षण-संस्थाएं शिक्षा-व्यवस्था के 
निमित्त मानवीय साधनों तथा भौतिक साधनों की पूति के लिए करती. हैं । इसका लेंखा 
प्रति वर्ष के हिसाब से रखा जाता है। शालाएँ बजट बनाते समय अपने आय के साधनों 
तथा व्यय का ध्यान रखती हैं। सामान्यतः: बजट में आय एवं व्यय में सन्तुलन रहता हैं । 
शिक्षा-व्यय को तीन भागों में विभकत करते हैं (१) वर्तमान या जावत्तंक व्यय, (२) अना- 
वत्तंक व्यय तथा (३) कर्ज या इस पर ब्याज आादि। | 


(१) आवत्तंक व्यय--आवत्तंक व्यय प्रतिवर्ष करना पड़ता है। इसमें शिक्षकों का 
वेतन, शाला सफाई, साधारण मरम्मत, ग्रंथालय शिक्षण-सहायक सामग्री आदि पर किये गये 
व्यय सम्मिलित होते हैं। शिक्षा पर किया गया आवत्तेंक व्यय अन्य प्रकार के व्ययों से 

देव अधिक होता है । 

(२) अनावतंक व्यय--अनावत्तेक व्यय के अन्तर्गत शाला-भवन-निर्माण, खेल-कूद- 
मैदान-निर्माण, उपकरण, जमीन खरीदने आदि के लिए किया गया व्यय आता है। इस 
तरह का व्यय प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है । एक बार व्यय करने के उपरान्त इन मदों पर 
व्यय करना बहुत समय तक आवश्यक नहीं रहता है। 


(३) कर्ज आदि--शिक्षा के लिए कभी-कभी कर्ज लेना आवश्यक होता है । अनंक 
देशों में इमारतों, उपकरण आदि की व्यवस्था जनता से कर्ज लेकर की जाती है। इंस कर्ज 
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को चुकाना तथा इस पर ब्याज देना इस मद के अन्तगंत आता है। भारत में सामान्यतः 
कर्ज के दो भेद ही किये जाते हैं। कर्ज आदि की प्रथा यहाँ नहीं है। यदि कहीं है भी तो 
इसे आवत्तंक व्यय के अन्तगंत लिखा जाता है। 


प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय 


भारत में शिक्षा-व्यय को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष-व्यय के रूप में भी माना जाता है। 

प्रत्यक्ष व्यय--प्रत्यक्ष-व्यय, वह व्यय है जो किसी शिक्षण-संस्था को चलाने के 
लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत वेतन, महगाई, कन्टेन्जेन्सी, यात्रा-भत्ता, सामान्य खच्चे, 
नौकरों की पोशाक, सह-पाठ्यक्रम-गामी क्रियाओं के लिए किया गया व्यय, शाला-मरम्मत 
आदि मदें आती हैं। फर्नीचर, उपकरण, प्रयोग-कक्ष तथा ग्रंथालय पर किया गया आवत्तेंक 
व्यय भी इसके अन्तगंत आता है। भारत में पहले विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं लेते थे । 
अतः इन पर किया गया व्यय प्रत्यक्ष-व्यय नहीं माना जाता था परन्तु अब इन पर किया गया 
व्यय प्रत्यक्ष-व्यय माना जाता है। भारत में प्रत्यक्ष-व्यय के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन तथा 
मेहगाई आदि पर सम्पूर्ण व्यय का, लगभग ७० से ८४५ प्रतिशत तक व्यय होता है । 

अप्रत्यक्ष-व्यय---अप्र त्यक्ष-व्यय के अन्तगंत प्रशासन, पर्यवेक्षण, छात्रवृत्ति, इमारत, 
उपकरण, फर्नीचर, छात्रावास आदि पर किया गया व्यय आता है । इस व्यय के अन्तगंत 
समय-समय पर मदों में परिवर्तन होता रहता है। १६ वीं सदी में निजी संस्थाओं तथा 
छात्रावास, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी, आदि पर किये जाने वाले व्यय को इसके अन्तर्गत 
माना जाता था परन्तु बाद में ग्रंथालय, परीक्षा आदि पर किये जाने वाले व्यय को भी. 
इसके अन्तर्गत माना जाने लगा । स्वतंत्रता के उपरान्त छात्रावास के व्यय को अलग से दर्शाया 
जाने लगा है तथा स्टेशनरी, तार तथा चिठठी-व्यय, साइकिल की मरम्मत, बिजली, पानी, 
समाचार-पत्र, श्रेणी ४ के कर्मचारी आदि इसके अन्तर्गत आ गये हैं । 


अनुदान 


अनुदान, शिक्षण-संस्थाओं की आय का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। अतः इस 
साधन की विवेचना विस्तार से करना उपयोगी होगा। 2#&०/०#४4६ रथ 5064 5८65 
में अनुदान के संबंध में कहा गया है कि “यह ऐसा धन है जो उच्च सरकार द्वारा 
अधीनस्थ सरकारी सत्ता को या तो खजाने से या अन्य वित्तीय साधनों से विशेष रूप से 
दिया जाता है ।” इस परिभाषा से यह स्पष्ट - होता है कि अनुदान, उच्च सरकारी सत्ता के 
द्वारा अधीनस्थ संगठनों या सत्ता को, कुछ शर्तों के साथ दिया गया धन है । अनुदान की 
यह परिभाषा बहुत विस्तृत है तथा इसके उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालती है । शिक्षण- 
संस्थाओं को दिया गया अनुदान उद्देश्य बतलाने वाला अवश्य होना चाहिये | एम० आर० 
परांजपे ने अनुदान को ऐसी सहायता माना है “जो शिक्षा-संचालक द्वारा अशासकीय शिक्षण- 
संस्थाओं को प्रदान की जाती है ।” सौराष्ट्र की अनुदान-कोड में दी गयी परिभाषा कुछ 
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उन्‍नत है तथा इससे अनुदान के उद्देश्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। इसके अनुसार अनुदान, 
“ऐसा धन है जो राज्य के खजाने से निजी प्रयासों को, शक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामा- 
जिक तथा अन्य संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों के विकास तथा उन्हें उन्नत बनाने के 
लिए दिया जाता है ।” मध्य प्रदेश के अनुदान-नियमों में अनुदान की दी गयी परिभाषा भी 
विस्तृत तथा अनुदान के उद्देश्यों तथा कार्यों पर समुचित प्रकाश डालने वाली है। इसमें 
' अनुदान की शर्तों का भी उल्लेख हैं। इन नियमों के अनुसार “शिक्षा के विकास, प्रसार तथा 
उसे उन्नत करने की दृष्टि से, राज्य के खजाने से धन की राशि' प्रतिवर्ष अलग रख ली 
जाती है जो अनुदान के रूप में अशासकीय प्रबंध में चलने वाली शालाओं तथा अन्य शक्षणिक 
संस्थाओं को वितरित की जाती है।” इसके बाद अनुदान की शर्तों का उल्लेख है तथा यह 
भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था अनुदान को अधिकार के रूप में माँग 
नहीं सकती है। अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था माँग करने के एक वर्ष पूर्व से कार्यरत 
रहनी चाहिये एवं शिक्षा-विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा-परिषद से मान्य होनी चाहिये । 
. अनुदान, निरपेक्ष तथा ठोस-शिक्षा देते वाली अशासकीय शिक्षण-संस्थाओं को दी गयी शर्तों 
के अनुसार ही दिया जा सकता है। अनुदान देते समय शासकीय वित्तीय साधनों तथा शिक्षण- 
संस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है । 


अनुदान के आधारभूत सिद्धान्त 


अन॒दान के निम्नांकित आधारभूत सिद्धान्त हैं 


(१) शिक्षा के अवसरों कौ समानता--भारत एक लोकतंत्रीय देश है तथा लोक- 
तंत्र में सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करना अत्ति आवश्यक है। मोर, स्ट्रेयर 
तथा हेग ने न्यू या राज्य के शिक्षा-वित्त के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है। अपने 
अध्ययन के आधार पर इन्होंने निम्नांकित निष्कर्ष निकाले हैं: 


(१) राज्य के सभी क्षेत्रों में शिक्षा के समान अवसर बालकों को उपलब्ध कराना 
राज्य का कतंव्य है । 

(२) स्थानीय तथा राज्य के साधनों द्वारा सभी की शिक्षा के लिए धन इस प्रकार 
एकत्रित करना कि सभी क्षेत्रों के लोगों पर, उनकी कर देने की क्षमता के आधार पर उत्तर- 
दायित्व पड़ । द 

(३) राज्य-शिक्षा-विभाग द्वारा सभी शालाओं के समुचित एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण 
तथा नियंत्रण की व्यवस्था करना । 


इस अध्ययन के आधार पर अमेरिका में एक निम्नतम शिक्षा-कार्यक्रम निश्चित कर, 
उसे सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये । परन्तु इसमें राज्य का सभी शालाओं 
पर पूर्ण नियंत्रण न होकर, स्थानीय संगठनों को पूर्ण स्वतंत्रता थी तथा राज्य का कार्य 
केवल यह देखना था कि शालाओं में निम्नतम निश्चित कार्यक्रम अवश्य ही व्यवस्थित किये 
जायें । बक ने इसीलिए कहा है कि “फ्राड टतुणएभीडड07 92<८ब्कात6 3. 76एटए ई07 


२६४ शिक्षा-प्रशासन एवं पयंवेक्षण' 


#टोंटवर्शग8 00वॉं ईपाए2ए० (92६ 940 2०९७ 0०८0० एप ०9 (बतांप ०7% 9070९४ 
400 78०00८४.7 अमेरिका में अब पहले से भी अधिक उन्नत एवं सुविधाजनक विधियाँ, 
समानता की स्थापना के उद्देश्य से उपयोग में लायी जा रही हैं । भारत में प्रायः सभी 
राज्यों में ७५ प्रतिशत या इससे कम, जो कभी आवश्यक व्यय हो, उसकी पूर्ति राज्य-शिक्षा- 
विभाग द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। इसके फलस्वरूप सभी प्रकार की शालाओं में 
विभाग द्वारा निश्चित शिक्षा-कार्यक्रम चलाने के प्रयास किये जाते हैं। समानता की स्थापना _ 
के लिए निम्नलिखित तत्वों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। 


(१) स्थानीय पहल तथा उत्साह का विकास । 
(२) सम्‌चितता या पर्याप्तता । 
-(३) लचीलापन । 

भारतीय अनुदान-प्रणाली में इन तीनों तत्वों का समावेश किया जाता है। क्योंकि 
उन्हीं शालाओं को अनुदान दिया जाता है जो कुछ समय से स्थानीय समाज या प्रयासों द्वारा 
चलायी जा रही हों, वथा जो २४ प्रतिशत या अधिक व्यय स्थानीय या अन्य साधनों से 
जुटाती हों । इस प्रकार इन शर्तों पर जिस शाला को जितनी रकम आवरपर होती है वह 
अनुदान के रूप में दी जाती है । 

(२) स्थानोय प्रयासों को प्रोत्साहतन--अनुदान, स्थानीय या निजी प्रयासों का दान नहीं 
है । यह तो राज्य द्वारा निर्धारित निम्नतम शिक्षा-स्तर विकसित करने के लिए प्रोत्साहन 
है। केन्द्र तथा राज्य को शिक्षा में पर्याप्त रुचि तो लेना ही चाहिये परल्तु स्थानीय साधनों 
को भी इस दिशा में अधिकतम रूप से सक्रिय करना बहुत आवश्यक हैं । भारत में अनुदान- 
प्रणाली १८ ५४ के बृड शिक्षा-महाविधान के सुझावों पर प्रारम्भ हुईं | इस शिक्षा-महाविधान 
में भी यह अपेक्षा की गयी थी कि स्थानीय प्रयासों को और अधिक सक्रिय किया जाना 
उपयोगी होगा । सौराष्ट्र के अनुदान-कोड में भी इस बात पर बल दिया गया है कि जो 
शिक्षा के विकॉस में सहायक होना चाहें, उन संगठनों को उत्साहित करने के लिए अनुदान 
दिया जायेगा । मध्य प्रदेश के अनुदान-नियमों में भी इस बात पर बत दिया गया है कि 
शिक्षा-विकांस के लिए स्थानीय तथा निजी भ्रयास अवर्य ही किये जायें। आजकल केन्द्र, 
राज्य तथा स्थानीय साधनों का समुचित सहयोग, शिक्षा-विकास के लिए आवश्यक माना 
जाता है। केवल राज्य या केन्द्र कितना कार्य कर सकते हैं। बके ने इसीलिए कहा है कि 
ब्य']6 कांल' 2पए०7:१8५ ० था. टतुप्बास्‍82707 [708728:007006 ढ०णॉगांगह ०टाएथ 
404 [0०० 8पएए7०7६ ४ (76 ब्क्षंपराएला णी 9 7टॉ20ए८१ पछछ ॥९ए८ छा. ८०००७ ॥- 
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४९४८०. ? इस प्रकार अनुदान या आध्िक सहायता का एक प्रमुख सिद्धान्त, स्थानीय उत्साह, 
अं  अअआिु्रं्ििया 
क्‍ | क्‍ 3 छ०, 6. व. रीकिक्ातएड 080 80075 के #ड एिडोंव्व 546, सिाएला & 
छः०८७, एटए पंणाप, 95, 9. 30. 
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सहयोग तथा शिक्षा-कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता है। भारत में अभी स्थानीय 
साधनों का समूचित उपयोग शिक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है। अतः इस ओर और 
अधिक सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है । 


(३) शिक्षा-स्तर एवं कुशरूता विकसित करता--अनुदान का एक सिद्धान्त गृुणात्मक 

ु उन्‍नति करना भी है। ला्ड कजंन ने भारत में इस दृष्टिकोण से अनेक उपाय ऐसे अपनाये 

थे जो शिक्षा-स्तर-विकास को पुष्ट करते थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा इस ओर सर्वाधिक 

ध्यान देती रही है। आजकल भी उपकरणों तथा विशेष कार्यों के लिए अनुदान देने का 
उद्देश्य यही रहता है। इससे शिक्षण उन्नत होता है। 


(४) उपेक्षित क्षेत्रों को प्रोत्साहित तथा उत्प्ररित करना--आवश्यक वित्त के अभाव 
में स्थानीय प्रयासों से चलने वाली अनेक शालाओं में अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ तथा 
विषय विकसित नहीं हो पाते हैं । राज्य-शासन द्वारा संचालित अनेक शालाओं में भी 
टेक्नीकल तथा ललित-कला के अनेक विषय, वित्त के अभाव के कारण विकसित नहीं हो 
पाते । अनेक ऐसे उपेक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। केन्द्र 
तथा राज्य-सरकारें इस ओर दृष्टि डाल रही हैं तथा ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों में शिक्षा-विकास 
के लिए शत-प्रतिशत या सामान्य से अधिक अनुदान भी देती हैं। 


(५) श्ाला-भार समान करना--यह सिद्धान्त, शिक्षा के समान अवसर तथा निजी 
प्रयासों को प्रोत्साहन, सिद्धान्तों से ही उद्भूत होता है | निजी तथा स्थानीय प्रयासों द्वारा 
शिक्षा के लिए धन जुटाना, समाज में उपलब्ध धन, रुचि तथा अन्य तत्वों पर निर्भर रहता 
है। लोकतंत्र में बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा की भपेक्षा की जाती है। इसके लिए बहुत अधिक 
धन तथा वित्तीय साधन जुटाना आवश्यक होता है। स्थानीय प्रयासों के पास शक्ति तथा 
साधन इतने यथेष्ट नहीं होते कि वे उच्च स्तरीय सभी प्रकार की शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
कर सके। अतः केन्द्र तथा राज्य-सरकारें इनके भार को कम करने के लिए आवश्यक सहायता 
प्रदान करती हैं। संसार के कुछ राष्ट्रों में भवन तथा अन्य अनावत्तंक व्यय केद्ध-सरकार 
देती है, वेतन राज्य-सरकार देती है तथा अन्य व्यय स्थानीय प्रयासों को जुटाना पड़ता है। 
भारत में आवत्तंक तथा अनावत्तंक दोनों प्रकार के व्यय में केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय प्रयास 
निश्चित अनुपात में सहायता देते हैं । जैसे मध्य प्रदेश में भवन-निर्माण के लिए 5 व्यय 
तथा उपकरण आदि के निमित्त ५० प्रतिशत व्यय, राज्य-सरकार अनुदान के रूप में देती 
है। भारत के अन्य राज्यों में यह अनुपात भिन्‍न-भिन्‍न है। परन्तु यह अनुपात सामान्यतः 
. ४० प्रतिशत ही है। 


अच्छी अनुदान-प्रणाली के गुण 


किसी भी उत्तम अनुदान-प्रणाली में सरलता, पर्याप्तता, लचीलापन तथा अनुचित 
उपयोग से सुरक्षा, अवश्य होना चाहिये । 
इड 
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(१) सरलता--अनुदान निश्चित करने तथा अनुदान देने की विधि में सरलता 
होनी चाहिये । यदि यह तत्व इन दोनों प्रक्रियाओं में है, तब यह सुविधा से ग्राह्म होगी । 
इसमें रूढ़िवादिता तथा क्लिप्टता कम' से कम होनी आवश्यक है। यदि बनुदान निश्चित 
करने तथा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों तथा कार्य-विधियों का पालन करना होगा तब 
अनुदान देने में देर होगी तथा शालाओं को अनावश्यक कठिनाइयाँ होंगी। अनुदान की रकम 
निश्चित करने में अनेक रीतियों का उपयोग किया जाता है परन्तु क्लिष्टता तब आती है, 
जब अनुदान विभिन्‍न म॒दों तथा उद्देश्यों के लिए अलग-अलग निश्चित दिया जाता है। 
सरलता विकसित करने के लिए अनूदान समग्र नियम के आधार पर निश्चित करना 
चाहिये । 

(२) पर्थाप्तता--अनुदान, शाला को उसकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए दिया जाता है । इस बाह्य सहायता के अभाव में शालाएँ निम्वतम स्तर विवासित करने 
में असमर्थ रहती हैं । अतः यह आवश्यक है कि अनुदान की रकम पर्याप्त होनी चाहिये । 
उत्तम शिक्षक, उत्तम उपकरण, उत्तम विशेष सेवाओं आदि के आधार पर, अनुदान की 
पर्याप्त रकम निश्चित की जा सकती है। इसका तात्पय यह है कि अनुदान की रकम, इन 
सभी तत्वों के समुचित कौशल-विकास में सहायक होनी चाहिये। आजकल भारत में सामा- 
न्‍्यतः सभी स्थानों में अनृदान की रकम में वृद्धि के लिए नारे लगाये जाते हैं। अतः: आवश्यक 
यह है कि राष्ट्र के लोकतंत्र तथा संस्क्ृति के विकास के लिए पर्याप्त रकम, अनुदान के 
रूप में दी जाये । 

(३) लचीलापन--बर्क आदि विद्वानों का कथन है कि शालाओं के लिए सहायता का 
आधार, उन्हें विकास के लिए प्रेरणा देना होना चाहिये । इस दृष्टि से यदि अनुदान पर दृष्टि- 
पात करें तो यह स्पष्ट होगा कि शालाओं की आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुरूप अनुदान 
देना चाहिये। रिचे महोदय का कथन है---/£ए००५४ 8०0व 5५४८० 0 87270-7॥-७7( 7४४ 
70 076 ग750 (806 06 डषीलंदाए लेबढ४ट ६0 शौ0०७४ 07 दा ६078 ऐ॥ ८ 
बागर0पा 0 8/बा0 (0 8६ 009 0०ार्दापं0ा8 बाप (76६ #ड6 800. ९००7०८६९७ रण 
96 ्रह्मपपंणा आंवे०0. इस दृष्टि से अनुदान लचीला होना चाहिये, जिससे शालाओं 
की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। परन्तु इसका अथ यह नहीं है कि 
अनुदान स्थिर न हो। स्थिरता से शालाओं को यह विश्वास होगा कि एक निश्चित रकम 
उन्हें मिलेगी जिससे वे विकास के लिए प्रेरित होंगी । अतः अनुदान को स्थिर रखते हुए 
भी उसमें पर्याप्त लचीलापन लाने का प्रयास किया जाना चाहिये। इसके लिए यह आवश्यक 
है. कि अनुदान मंजूर करने वाली सत्ता की साक्षेपता का प्रभाव कम से कम हो । 


(४) श्रनुचित उपयोग से सुरक्षा--किसी भी अनुदान का उचित उपयोग होना 
चाहिये । यदि अनुदान की रकम का उचित उपयोग न हुआ तो अनुदान देने के उद्देश्य ही 
. विफल हो जायेंगे । अत: अनुदान का उपयोग शाला के स्तर तथा कौशल के विकास के लिए 
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ही किया जाना चाहिये । अतः अनुदान-विधि में ऐसी कार्यविधियों तथा रीतियों का उपयोग 
किया जाना चाहिये जिससे अनुदान की रकम का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके । अनेक 
शालाओं में, समय पर वेतन नहीं दिया जाता, लेखा जोखा ठीक से तथा सचाई से नहीं रखा 
जाता, धन का उपयोग अशैक्षिक कार्यो में किया जाता है तथा झूठे वेतन दिये जाते हैं। इन 
सभी पर रोक होनी चाहिये तथा इनकी गृंजाइश कम से कम हो, यह गारंटी अनुदान-विधि 
से मिलनी चाहिये । परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि अनुदान प्राप्त करने वाली शालाओं 
को पर्याप्त स्वतंत्रता न रहे। बंधन आवश्यक हैं, परन्तु रूढ़िवादिता, कठोरता तथा अधिक 
निमंत्रण, स्थानीय उत्साह को कम करते हैं जबकि अनुदान का उद्देश्य इसे प्रोत्साहन देना है। 


अनुदान के प्रकार 


अनुदान सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं--(१) आवत्तेक तथा (२) अनावत्तेंक। 

आवर्स्क अनुदान--आवतंक अनुदान मासिक, त्रेमासिक, छःमाही या वाधिक दिया 
जाता है। इसके अन्तगंत वेतन, महगाई, कन्टेन्जेन्सी, किराया, टेक्स, स्टेशनरी, भवन की 
मरम्मत, फर्नीचर, सफाई, बिजली, पोशाक, फार्मों की छपाई, डाक्टरी जाँच, प्रयोग-कक्ष, 
उद्योग-कक्ष, सहायक-सामग्री, प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले शिक्षक आदि का व्यय शामिल 
रहता है। इन्हें मेन्टेनेन्स ग्रांट भी कहते हैं। ये सामान्य शालाओं तथा विशिष्ट शालाओं 
जैसे, बालक-मंदिर, संगीत-विद्यालय, कला-विद्यालय, संस्कृत शाला आदि को भी दी जाती 
है। मेच्टेनेन्स अनुदान, वह आवत्तंक अनुदान है जो शिक्षण-संस्था को चलाने के लिए दिया 
" जाता है। यह शिक्षण-संस्थाओं के प्रतिदिन के व्यय या वर्तमान व्यय में आथिक सहायता 
देने के उद्देश्य से दिया जाता है । 


आवर्त्तक या मेन्‍्टेनेन्स ग्रांट भारत के विभिन्‍न राज्यों में मान्य व्यय के विभिन्‍न प्रतिशत 
के रूप में दी जाती है। मध्य प्रदेश से यह मान्य व्यय के ७५ प्रतिशत या पूर्ण, जो भी कम 
हो, की पूर्ति के रूप में दी जाती है | आसाम में यह कमी-पूर्ति के रूप में दी जाती है। इसमें 
मिडिल शालाओं की फीस का ५० प्रतिशत तथा अंग्रेजी शालाओं की फीस का ६० प्रतिशत 
तथा शिक्षकों का वेतन, महँगाई आदि मान्य खर्चे के अन्तर्गत लेखे जाते हैं । यदि मान्य आय, 
मान्य व्यय से कम होती है, तब बचा हुआ सम्पूर्ण व्यय अनुदान के रूप में दिया जाता है.। 


केरल में फीस सीधे सरकारी खजाने में जमा होती है तथा शिक्षकों को सरकार की 
ओर से वेतन दिया जाता है। अन्य व्यय के लिए जावत्तंक अनुदान अधिक से अधिक ३०० $०, 
भवन मरम्मत या ५ पैसे प्रति वर्ग फूट फर्श तथा १२ पैसे प्रति वर्ग फुट छप्पर की मरम्मत 
का दिया जाता है । प्रयोगशाला के उपकरण के लिए प्रति कक्षा १२० रु० तथा अधिक से 
अधिक प्रति शाला १२००० दिया जाता है । इसके अतिरिक्‍त स्टेशनरी, पानी, बिजली, 
ग्रथालय की पुस्तकों की खरीद आदि का व्यय भी दिया जाता है। महाराष्ट्र में मान्य व्यय 
का ४४ प्रतिशत शहरी शालाओं तथा ५० प्रतिशत ग्रामीण शालाओं को अनुदान दिया 
जाता है । मैसूर में मान्य व्यय का है व्यय दिया जाता है। उड़ीसा में मान्य व्यय के घाटे 
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का ३ दिया जाता है । पंजाब में इसके अन्त्गंत उपकरण तथा मंहगाई अनुदान को भी 
सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में मान्य व्यय का ५० प्रतिशत से ७४ प्रतिशत तक 
आवत्तंक अनुदान के रूप में दिया जाता है। बंगाल में संपूर्ण घाटा पूरा किया जाता है परल्तु 
इसको निश्चित करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों के कुल वेतन का ५० प्रतिशत, अप्रशिक्षित 
शिक्षकों के कुल वेतन का है तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का डे आवत्तंक अनुदान 
के रूप में दिया जाता है। मनीपूर में मान्य व्यय तथा मान्य आय के अन्तर के घाटे की 
पूति की जाती है परन्तु यह ९० प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आवत्तंक अनुदान की रकम विभिन्‍त राज्यों 
में विभिन्‍न होती है तथा सामान्यतः भब घाटे की पूर्ति के रूप में ही दी जाती है। इसकी 
रकम निश्चित करने के लिए शिक्षक तथा अन्य कमंचारियों का वेतन, महँगाई, आदि सभी 
राज्यों में मान्य व्यय के अन्तर्गत माना जाता है। परन्तु विभिन्‍न राज्यों में मान्य व्यय का 
३० प्रतिशत से €० प्रतिशत तक ही आवत्तंक अनुदान के रूप में दिया जाता है। मंसूर, 
गुजरात, आन्ध्र तथा महाराष्ट्र के विभिन्‍न क्षेत्रों में भी यह रकम विभिन्‍न रहती है। सामा- 
न्यतः बालक-शालाओं के लिए, बालिका-शालाओं की अपेक्षा रकम कम होती है । इसी प्रकार 
ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं को अधिक आवत्तंक भनृदान मिलता है। यह प्राय: भारत के 
प्रत्येक राज्य में पाया जाता है। 


अनावत्तंक अनुदान--अनावत्तंक अनुदान शालाओं की कुशलता तथा स्तर-विकास के 
लिए दिया जाता है। इसे तीन भागों में विभकत किया जाता है--( १) भवन या इमारत- 
अनुदान, (२) उपकरण अनुदान, तथा (३) विशेष अनुदान । " 


(१) भवन या इमारत-अनुदान--यह शाला-भवन तथा छात्रावास बनवाने, भूमि 
खरीदने या वर्तमान भवन का विस्तार करने के लिए दिया जाता है। यह सामान्यतः कुल 
व्यय का $ होता' है। अनेक राज्यों में बालिका-शाला तथा ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों 
की शालाओं के भवन-निर्माण के लिए कुल व्यय का ५० प्रतिशत भी दिया जाता है । इसे 
सामान्यतः इमारत पूर्ण होने पर दिया जाता है । परन्तु सरकार की विशेष अनुमति से क्रमशः 
या बनने के पूर्व भी दिया जा सकता है। मद्रास में अधिक से अधिक ३५,००० रु० या 
पूर्ण व्यय का ५० प्रतिशत जो भी कम हो, भवन-अनुदान के रूप में दिया जाता है। आसाम 
में शाला की मरम्मत, वृद्धि या निर्माण के लिए भी कर्ज दिया जाता है । महाराष्ट्र में कुल 
मान्य व्यय का ३० प्रतिशत, उड़ीसा में बालक-शालाओं के मान्य व्यय का ५० प्रतिशत 
तथा बालिका-शालाओं के मान्य व्यय का $, राजस्थान में ५० प्रतिशत, भवन-निर्माण- 
अनुदान के रूप में दिया जाता है। 


इस प्रकार भारत के विभिन्‍न राज्यों में भवन-निर्माण के लिए अनावत्तेक अनुदान 
दिया जाता है जो मान्य व्यय का २५ प्रतिशत से ६६ प्रतिशत तक होता है। यह बालक शालाओं 
को तुलना में बालिका-शालाओं को भवन-निर्माण के लिए अधिक दिया जाता है। इस अनुदान के 
साथ कुछ शर्तें होती हैं जैसे शाला-भवन का अशैक्षणिक कार्यों के लिए उपयोग में न लाना, 
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निश्चित अवधि में भवत-निर्माण पूर्ण करना, अनुदान के अतिरिक्त जो व्यय लगना हो उसे 
पहले लगा देना, भूमि जहाँ इमारत निर्मित की जा रही है वह ठीक होना आदि । बिहार, मद्रास 
तथा मंसूर में कुछ मान्य मामलों में भवन-निर्माण के लिए कर्ज भी दिये जाते हैं। 

(२) उपकरण-अनुदान--उपकरण-अनुदान, मान्य शैक्षणिक संस्थाओं को फर्नीचर, 
विज्ञान उपकरण, पुस्तकें, चार्ट, नक्शे तथा दृश्य-श्रव्य-सामग्री खरीदनें के लिए दिया जाता 
 है। यह सामान्यतः मान्य व्यय का ५० प्रतिशत के रूप में मध्य प्रदेश, आन्ध्र, राजस्थान 
आदि राज्यों में दिया जाता है | पंजाब में इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं की गयी है । 
उत्तर प्रदेश में संस्था द्वारा व्यय की गयी रकम के बराबर धन, उपकरण-भअनुदान के रूप 
में दिया जाता है । महाराष्ट्र में कुल मान्य व्यय का २५ प्रतिशत ही उपकरण के लिए दिया 
जाता है। उपकरण-अनुदान में सामान्यतः: भवन-अनुदान के समान ही शर्तें रहती हैं तथा 
भारत के विभिन्‍न राज्यों में यह विभिन्‍न अनुपात में, सामान्‍्यत्त: कुल व्यय का २५ से ७५ 
प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। 


(३) विशेष अनुदान--विशेष अनुदान, शिक्षा के विशिष्ट मदों के लिए ही दिया 
जाता है जसे, टूर्नामेंट, प्रदर्शनी, मध्यान्ह भोजन आदि । अभी तक इन विशेष अनुदानों का 
स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया है । पंजाब में बालिका-शालाओं, पिछड़े या वधिर या मूक 
बालकों की शालाओं को दिया जाने वाला अनुदान, विशेष अनुदान के अन्तर्गत मान्य 
किया जाता है। बिहार में परीक्षा, हाजिरी, दर्ज संख्या या कुशलता के आधार पर दिया 
गया अनुदान, इस प्रकार के अनुदान के अन्तर्गत आता है । वहाँ कृषि, संगीत, उद्योग आदि 
की शिक्षा के लिए भी विशेष अनुदान दिये जाते हैं। मध्य प्रदेश में संगीत, कला, बालक- 
मंदिर आदि शिक्षण-संस्थाओं को विशेष अनुदान दिया जाता है। राजस्थान में पुस्तकें, उप- 
करण तथा फर्नीचर खरीदने के लिए दिया गया अनुदान विशेष अनुदान कहलाता है। अनेक 
राज्यों में १४ वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राओं से ली गयी फीस वापिस दी जाती है । 
यह भी विशेष अनुदान का ही एक रूप है । 

विशेष अनुदान कभी-कभी तथा कम ही, दिया जाना चाहिये । सामान्य अनुदान 
देने की प्रथा को आजकल अधिक मान्य किया जाता है । विशेष अनुदान केवल शाला- 
अभ्यासों के नवीन प्रयोग तथा शोध के लिए ही दिया जाना चाहिये । 


भारतीय शिक्षा-वित्त की समस्याएँ 


भारतीय शिक्षा-वित्त की अनेक समस्याएं हैं। इनमें से निम्नांकित प्रमुख हैं : 


(१) व्यय किये गये वित्त का समुचित लाभ न मिल पाना 

शिक्षा पर किया गया व्यय एक महत्वपूर्ण तथ। लाभ का व्यय होता है। इससे राष्ट्र 
तथा व्यक्ति की सम्पत्ति तो बढ़नी ही चाहिये, व्यक्ति में अनेक प्रकार के गुणों का विकास भी 
होना चाहिये । आजकल सामान्यतः: सभी ओर से यह आवाज आती है कि शिक्षा से जो 
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विकास होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा 
पर किये गये व्यय का जो लाभ देश को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है । 


(२) शिक्षा के लिए समुचित वित्त-व्यवस्था न हो पाना 


भारत में स्वतंत्रता के उपरान्त, शिक्षा की माँग बहुत अधिक बढ़ी हैं। जनसंख्या- 
बुद्धि, लोकतंत्र के विकास, तथा पंचवर्षीय योजनाओं के कारण हुई आर्थिक प्रगति के कारण, 
शिक्षा की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। शिक्षा के विकास के कारण भी शिक्षा की माँग 
में वृद्धि हुई है । परन्तु राष्ट्र के पास, शिक्षा की इतनी बड़ी माँग की समुचित पूर्ति करने 
के लिए वित्त-व्यवस्था नहीं है । भारत आज अपने राष्ट्रीय बजट का १० प्रतिशत से भी 
अधिक, शिक्षा पर व्यय कर रहा है तथा राज्य-सरकारें अपने बजट का २० से २५ प्रतिशत 
तक, शिक्षा पर व्यय कर रही हैं फिर भी देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था 
नहीं की जा पा रही है । शिक्षा-वित्त के अभाव में अनेक शैक्षणिक गतिविधियाँ जंसी 
व्यवस्थित होनी चाहिये, नहीं हो पा रही हैं। शिक्षा-सुविधाओं में एक एकता है अर्थात्‌ 
यदि प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाता है, जेसा कि भारत में प्राथमिकता के आधार 
प्र किया जा रहा है, तब कुछ समय बाद, माध्यमिक तथा .अन्य उच्च स्तरीय शिक्षा का 
विकास भी क्रमशः करना अनिवार्य हो जाता है । अतः शिक्षा पर व्यय बढ़ता ही जाता है। 
शिक्षा की माँग पूरक भी होती है अर्थात्‌ यदि भवन-निर्माण किया जाता है, तब दर्ज-संख्या 
की वृद्धि भी होनी चाहिये ।यदि शिक्षक अधिक संख्या में नियुक्त किये जाते हैं, तब उप- 
करण तथा भौतिक सुविधाएँ भी उतनी ही अधिक या एक निश्चित अनुपात में विकसित 
होनी चाहिये । फिर वर्तमान शिक्षा, केवल जमीन पर बैठा कर व्याख्यान के रूप में नहीं दी 
जा सकती । पुस्तकें, उपकरण, प्रयोग-कक्ष तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री, सभी पर्याप्त संख्या में _ 
इसके लिए आवश्यक हैं। आजकल भारतीय शालाओं में बालकों को छोड़ कर अन्य सभी 
चीजों का अभाव है। ऐसी स्थिति में शिक्षा-वित्त की अधिक से अधिक व्यवस्था करना 
बहुत आवश्यक है। द 


देश में औद्योगिक तथा अन्य विकास के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इनके लिए भी 
पर्याप्त वित्त-व्यवस्था आवश्यक है । परन्तु इन अन्य म॒दों की तुलना में, शिक्षा को प्राथमि- 
कता नहीं मिल पाती है क्योंकि शिक्षा से प्राप्ति, बहुत समय बाद होती है, जबकि उद्योगों 
तथा अन्य कार्यों की उपलब्धि तत्काल दिखायी देती है । 


संसार के शिक्षा-वित्त तथा व्यय पर यदि विचार किया जाये तो ज्ञात होता है कि 
जिन राष्ट्रों ने शिक्षा की माँग के अनुसार शिक्षा उपलब्ध नहीं करायी है तथा शिक्षा की माँग 
की पूर्ति देर से की है, वहाँ शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय-वबुद्धि की गति 
से अधिक तेज होती है। अतः यदि ऐसे देश शिक्षा की माँग की पूर्ति तीत्रगति से करना चाहते हे 
तो उन्हें राष्ट्रीय आय-वृद्धि की गति की अपेक्षा अधिक तेज गति से शिक्षा-व्यय में वृद्धि करनी 
होगी । भारत में भी यही स्थिति है। यहाँ यदि शिक्षा की समुचित माँग की. पूर्ति करना. हैं तो 
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राष्ट्रीय आय-वृद्धि की गति की बपेक्षा अधिक तीत्र गति से शिक्षा-व्यय को बढ़ाना आवश्यक 
होगा । इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। 


(३) भविष्य की शिक्षा संबंधी साँग की पूति करना 


देश के विकास की गति को देखते हुए यह निश्चित किया जा सकता है कि भारत 
'में अगले २० या ३० वर्षों में शिक्षा की, किस स्तर पर, क्‍या माँग होगी । शिक्षा-आयोग 
(१६६४-६६) ने अगले २० वर्षों के लिए शिक्षा की माँग तथा व्यवस्था का उत्तम नक्शा 
देश के समक्ष प्रस्तुत किया है । इससे यह पता चलता है कि अगले २० वर्षों में भारत को 
शिक्षा की माँग की पूर्ति के लिए कितना वित्त जुटाना होगा । परल्तु प्रश्न है कि क्या देश 
भविष्य में इतना अधिक वित्त शिक्षा के लिए प्रस्तुत कर सकेगा ? यदि नहीं, तो शिक्षा की 
भावी माँग की पूरि केसे होगी ? 


(४) कौमतों की सतत्‌ वृद्धि से शिक्षा-व्यय-भार बढ़ता ही जाता है 


भारत में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं | फलस्वरूप शिक्षा पर भी कुल 
व्यय बढ़ता ही जा रहा है । अभी तक देश में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे कि शिक्षा 
व्यय को स्थिर कीमतों के आधार पर दर्शाया जा सके ताकि शिक्षा-नियोजना में सरलता 
हो। अतः शिक्षा-आयोग ने यह उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग को सौंपा है। 


(५) शिक्षा-वित्त के अपव्यय को रोकना 


भारत में शिक्षा पर व्यय किये गये प्रत्येक रुपये का उचित तथा पर्याप्त उपयोग 
नहीं हो पा रहा है। इसीलिए शिक्षा-आयोग ने कहा' हैं कि *ग६ 48 47रए008आ0]2 ६0 ८ 2०४(८ 
दा। €वैप्रट्न0070वा 5एडटक जगंटा छणपाोँते छल्ले 6. फरेपसतएनों बाते ऋबाएंत्सत्वा 
76608 4 60एएल्ापंग्यबो ६६८ तुपट8, ाडतंगहु 074०7८९४ ० प्रातद--चापरडब्रत0ा 
बात छब्डआा88९० ४९००८ 70 ८०४४४८८. 7 अतः शिक्षा-व्यय में मितव्ययिता तथा रुपये के 
समुचित उपयोग का प्रबंध किया जाना चाहिये । भारत में, शिक्ष|-व्यय में अपव्यय अनेक 
क्षेत्रों में होता है जेसे, शाला-इमारत का उचित उपयोग न होना, उपकरणों का समृचित 
उपयोग न होना, शाला-दिन छोटा तथा वर्ष में कम दिन शिक्षण होना, कुशाग्र बुद्धि के छात्रों 
की शिक्षा को उचित शिक्षा-व्यवस्था न होना, शिक्षा-नियोजना का देश की मानवीय आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप न होना जिससे बेकारी की वृद्धि. होना, शिक्षा-प्रशासन के अस्थिर होने 
से शिक्षा-वित्त का अपव्यय होना, आदि । इन सभी क्षेत्रों में हो रहे अपव्यय को रोकना 
बहुत आवश्यक है। 


+ ७७०07: रण ४6 #वैप्रटक/07 (४०0एशाफडआ0०7, 964-66, 'पइफए णी मिवेपट०- 
बंठ्आ, 50०. णआवां&, 0०४9, 966, 9. 486, 


२७२ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(६) शिक्षा के लिए स्थानीय साधनों को सक्तिय करना 


भारतीय शिक्षा-वित्त पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि यहाँ शिक्षा पर 
स्थानीय साधनों के द्वारा बहुत कम व्यय किया जाता है। इस कारण शिक्षा-विकास के 
प्रयास करने का उत्तरदायित्व केन्द्र तथा राज्य शासन पर ही रहता है। इस कारण जेसा 
विकास होना चाहिये, नहीं हो पा रहा है। आथिक फीस तथा शासकीय अनुदान ही भारत 
में शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। निजी प्रयासों को संगठित करने के लिए इंगलैण्ड की ऐच्छिक 
सोसाइटी तथा अमेरिका के फाउण्डेशन आदि के समान, संगठन या व्यवस्था भारत में 
अभी तक विकसित नहीं की गयी है। अतः आवश्यक यह है कि भारत में निजी प्रयासों 
को शिक्षा-विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाये । 


भारतीय शिक्षा-वित्त समस्याएँ हल करने के लिए सुझाव 


भारतीय शिक्षा-वित्त समस्याओं के उचित हल के लिए निम्नांकित उपाय अपनाये 
जा सकते हैं : 

(१) शिक्षा की निरंतर बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए केन्द्र, राज्य तथा 
स्थानीय प्रयासों को सहयोग से कार्य करना चाहिये । शिक्षा-आयोग (१६६४-६६ )ैने 
सुझाव दिया है कि शिक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व, राज्य का ही होना चाहिये। केन्द्र तथा 
स्थानीय प्रयासों के सहयोग के बाद जो भी आवश्यक हो वह सभी व्यय राज्य को ही करना 
चाहिये । स्थानीय प्रयासों के विकास के लिए राज्य को बराबरी (840०880० ) के सिद्धान्त 
प्र आर्थिक सहायता देनी चाहिये । शिक्षा-आयोग का विचार है कि अमेरिका में यह सिद्धान्त 
बहुत समय से सफलता से लागू किया जा चुका है तथा इसे यहाँ भी प्रारम्भ करना चाहिये 
इस सिद्धान्त के अनुसार स्थानीय प्रयासों को प्रति बालक एक निश्चित स्तर तक व्यय 
करना आवश्यक होता है। शिक्षा-अयोग का सुझाव है कि स्थानीय स्वशासन सम्पत्ति कर 
का २ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करें तथा प्रति बालक ५० रु० वाषिक व्यय आवश्यक रहे । 
मान लो एक नगरपालिका में सम्पत्ति कर के २ प्रतिशत से १० रु० आमदनी होती है तथा 
दूसरी नगरपालिका में इससे ३० रु० आमदनी है, तब राज्य-शासन को पहली नगरपालिका 
को ४० र० तथा दूसरी को २० रु० अनुदान के रूप में देना चाहिये । इस प्रकार के परिवतंन 
अनुदान नियमों में किये जाये । 

(२) केन्द्र तथा राज्य दोनों को मिलकर शिक्षा पर और अधिक व्यय करना 
आवश्यक है। शिक्षा-आयोग का विचार है कि अभी केन्द्र तथा राज्य मिलकर कुल शिक्षा- 
व्यय का ७१ प्रतिशत व्यय करते हैं। इसे बढ़ाकर ६० प्रतिशत करना बावश्यक है । बचे 
१० प्रतिशत में फीस से ३ प्रतिशत, स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं से ४ प्रतिशत तथा चन्दा 
से ३ प्रतिशत व्यय होना चाहिये । केन्द्र राज्यों की शिक्षा पर व्यय करने की क्षमता का 
मूल्यांकन, समय-समय पर करे तथा इनकी क्षमता के आधार पर सहायता दे। राज्य को दी 
गयी वित्तीय सहायता के उचित उपयोग की समुचित जाँच आवश्यक है। 


. शिक्षा-विंत्त २७३ 


क्‍ (३) केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति 
विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग (स्नातकोत्तर तथा शोध-शिक्षा, विश्वविद्यालयों के विकास, 
केन्द्रीय मूल्यांकन यूनिट की स्थापना,) आयुविज्ञान, कृषि, टेकूनीकल शिक्षा के विकास, 
शिक्षा-शोध आदि के विकास के लिए और अधिक वित्त व्यय करना चाहिये। | 
(४) भारत में धामिक संस्थाओं के पास बहुत धत एकत्रित हैं। उद्योग भी शिक्षा 
, के लिए समुचित व्यय कर सकता है। अतः इन्हें प्रोत्साहित कर शिक्षा पर इनके धन का 
उपयोग अधिक से अधिक किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये। 


(५) प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय स्वशासन पर, माध्यमिक तथा 
विश्वविद्यालयीन शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य पर॒तथा टेकनीकल, विश्वविद्यालयीन 
विज्ञान तथा शोध-शिक्षा का उत्तरदायित्व केन्द्र पर होना चाहिये । 


(६). महिलाओं, विकलागों तथा अपंग बच्चों आदि की शिक्षा पर और अधिक 
ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 

(७) प्रत्येक राज्य में केवल एक शिक्षा-प्रमण्डल हो तथा इसके पास स्वयं का प्रेस 
हो जिसमें पुस्तक तथा स्टेशनरी प्रकाशित की जायें । इसी की आमदनी से इसका कार्य 
चलना चाहिये । राज्य या केरद्र सरकार को इसे कोई सहायता देना आवश्यक न हो । इसी 
प्रकार विश्वविद्यालयों के पास भी प्रेस हों तथा इससे इन्हें समुचित आय हो। 

(८) देश में शालाओं के भवनों तथा उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
सरल; सस्ती इमारतों के निर्माण एवं सस्ते उपकरणों के विकास के लिए शोध किया जाना 
चाहिये । 

(६) शाला-इमारतों के निर्माण तथा उपकरणों की व्यवस्था का अधिक भार स्था- 
नीय साधनों पर रहे । राज्य इसमें ५० प्रतिशत के आधार पर सहायता दे । 

(१० ) प्रत्येक राज्य में राज्य-शिक्षा-सलाहकार समिति का विकास किया जाये । 
यह समिति, विभिन्‍न प्रकार की शिक्षा के लिए बनायी गयी शिक्षा-समिति के ऊपर हो तथा 
इसका कार्य सभी प्रकार की शिक्षा समितियों के कार्यों, गतिविधियों का समन्वय कर, उन्हें 
आवश्यक नेतृत्व प्रदान करना हो । 

.. (११) अनेक उन्नत, विकसित तथा विकसित हो रहे राष्ट्रों में शिक्षा-वित्त-समस्या 
के हल के लिए शिक्षा-कर, कर्ज या बाण्ड के रूप में उधारी, आदि साधनों का समुचित 
उपयोग किया जाता है। जापान में शिक्षा के लिए कर्ज का उपयोग अधिक होता है। कनाडा 
. नावें, स्पेन आदि देशों में करों की वृद्धि की गयी है। मिस्र तथा अमेरिका में कर्ज के द्वारा शाला- 
भवन निर्माण के लिए वित्त जुटाया जाता है। भारत में भी इन साधनों को जुटाया तथा 
उपायों को अपनाया जा सकता है । शिक्षा के लिए लाटरी का उपयोग भी किया जा 
सकता है। 

(१२) जनसंख्या की वृद्धि तथा साक्षरों का निरक्षर होना रोकना, बहुत आवश्यक 
है। इससे शिक्षा-वित्त की समस्या काफी सुलझ सकती है। 

३०५ 


२७४ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(१३) शिक्षा-वित्त के अपव्यय को रोकना बहुत आवश्यक है । शिक्षा-आयोग 
(१९६४-६६) का विचार है कि भारत में शिक्षा-वित्त का अपव्यय काफी है। भतः उसने 
सुझाव दिया है कि शिक्षा पर व्यय किये गये प्रत्येक रुपये का समुचित उपयोग किया जाना 
चाहिये । इसके लिए शाला-भवनों तथा उपकरणों का अधिकतम उपयोग, शाला-दिनः की 
वृद्धि, शाला लगने के दिनों में वृद्धि, राष्ट्र की मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा- 
नियोजना करना, शिक्षा-प्रशासन में गतिशीलता विकसित करना, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन- 
सुधार, आदि उपायों को अपनाना बहुत आवश्यक है। 


अभय (५ अ्र३. 
अध्याय १ 


(१) लोकतंत्र में शिक्षा-प्रशासन अच्छा होना क्‍यों आवश्यक है ? 

(२) लोकतंत्र में उत्तम-सुदढ़ शिक्षा-प्रशासन की आवश्यकता तथा महत्व बतलाइये 4 

(३) शिक्षा-प्रशासन से आप क्या समझते हैं ? 

(४) “शाला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वह जीवन के मौलिक प्रयोजनों को 
लक्ष्य में रखकर कार्य करे। शिक्षा-प्रशासन का कार्य दाशनिकों के चिन्तन तथा सामान्य 
प्रगति के बीच सेतु बनने का है।” मोर्ट के इस कथन की विवेचना कीजिये। 

(१) “शिक्षा-प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से शक्ष- 
णिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से उपलब्ध किया जाता है ।” फाक्स, विश तथा रफनर के 
इस' कथन की विवेचना कीजिये । 


(६) शिक्षा-प्रशासन अन्य क्षेत्र के प्रशासन से क्यों भिन्‍न है? स्पष्ट करते हुए शिक्षा- 
प्रशासन का अथ स्पष्ट कीजिये । . 


अध्याय २ 
(१) शिक्षा-प्रशासन का क्षेत्र क्या रहता है? शिक्षा-प्रशासन, कला और विज्ञान क्यों 
माना जाता है ? 
(२) शिक्षा-प्रशासन के कार्य तथा उद्देश्य क्या होने चाहिये ? 
(२) ?0870007४89 से तुम क्या समझते हो ? इसके विश्लेषण से शिक्षा-प्रशासन 
के किन कार्यों का ज्ञान होता है? संक्षेप में लिखिये। 


अध्याय ३ 


(१) “शिक्षा-प्रशासन का, देश-विदेश की सामाजिक संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक 
संगठन आदि से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहता है।” इस कथन की विवेचना कीजिये । 

(२) शिक्षा-प्रशासन के सिद्धान्तों की विवेचना संक्षेप में कीजिये । 

(३) “उत्तम शिक्षा-प्रशासन अनिवायत: उत्तम-मधर मानवीय संबंधों पर आधारित 
रहता है।” विवेचना कीजिये । न 

(४) किसी भी शिक्षा-प्रशासक को शिक्षा-प्रशासन के किन सिद्धान्तों को ध्यान में. 
रखना चाहिये ? सकारण बताइये । | | 
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अध्याय ४ 


(१) शिक्षा-प्रशासन की प्रक्रिया क्या है ? संक्षेप में समझाइये । 

(२) शिक्षा-प्रशासन-प्र क्रिया की क्रियाएँ कौन-कौन सी हैं? संक्षेप में समझाइये । 

(३) शिक्षा-प्रशासन-प्रक्रिया, कार्य के आधार पर विकसित होती है, प्रशासन के 
आधार पर नहीं” इस कथन की विवेचना कीजिये । 


अध्याय २ 


(१) शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी विभिन्‍न मत क्या हैं ! संक्षेप में बताइये । 
(२) शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता पुष्ट करने वाले कौन-कौन से कारण 
हैं? 
(३) शिक्षा-प्रशासन, शेक्षणिक कार्यक्रमों को किस प्रकार प्रभावी, उपयोगी तथा 
व्यवस्थित, बना सकता है? द 
(४) सेवा-रत शिक्षकों के विकास के लिए शिक्षा-प्रशासन क्या कर सकता है? 
(५) शिक्षा-प्रशासन की शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी, कौन-कौन सी समस्याएँ 
हैं? संक्षेप में बताइये । क्‍ 
अध्याय ६ 
.. (१) छात्रस्समुदाय के प्रशासन संबंधी क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? प्रत्येक का संक्षिप्त 
विवरण दीजिये । द 
(२) कक्षा-उन्नति किस प्रकार प्रभावी बनायी जा सकती है 
(३) आप कुशाग्रबुद्धि के छात्रों का व्यवस्थापन किस प्रकार करेंगे 
(४) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। क्‍ 
(अ) बालकों को प्रगति-पत्रक भेजना। 
(ब) छात्र-अभिलेख । 
(स) छात्र-सेवाएँ 
(द) छात्र-नियंत्रण । 
(५) छात्र-समुदाय संबंधी शिक्षा-प्रशासनीय समस्याएँ कौन-कौन सी हैं ? 


अध्याय ७ 


(१) शिक्षा-वित्त-अभि लेख तथा लेखा-जोखा का क्‍या महत्व है? 
. (२) शिक्षा-प्रशासन में वित्त-अभिलेख तथा लेखा-जोखा संबंधी कौन-कौन से कार्य 
किये जाते हैं ! 
... (३) शिक्षा-वित्त-अभिलेख तथा लेखा-जोखा-व्यवस्था एवं प्रशासन के सिद्धान्तों की 
: विवेचना संक्षेप में करिये ? धर 


(४) वित्तीय लेखा-जोखा किस प्रकार का होना चाहिये ? इसके कौन, से कार्य॑ हैं? 
(५) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। । हा कै आज 
(अ ) शिक्षा-अभिलेख । रा 
(ब) आडिट। 
(६) शिक्षा-वित्त-अभिलेख तथा लेखा-जोखा संबंधी प्रशासनीय समस्याएँ कौन-कौन 
सी हैं? संक्षेप में विवेचना करिये। 


अध्याय ८ 


(१) “शाला-भवन-प्रशासन, शिक्षा-प्रशासकों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।” 
विवेचना करिये। ्््ि द 

(२) शाला-भवन-निर्माण-योजना बनाने के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना 
चाहिये । 

(३) शाला-भवन में शिक्षण के अतिरिक्त और किन-कित बातों की. समुचित 
व्यवस्था करना आवश्यक रहता है ? संक्षेप में विवरण दीजिये । द 

(४) शाला-भवन संबंधी प्रशासनीय समस्याएँ कौन-कौन सी हैं ? संक्षेप में विवेचना 
करिंये। द ः 

अध्याय ९ 


(१) शाला-समाज-संबंधों से सम्बद्ध कौन-कोन से विचार, श्रशासन-व्यवस्था से 
संबंधित हैं ? 

(२) “शाला-समाज-संबंध त्रिकोणात्मक है ।” विवेचना कीजिये । 

(३) शाला या शिक्षा-प्रशासक को, समाज से संबंधित किन-किन तत्वों का ज्ञान 
होना आवश्यक है ? संक्षेप में लिखिये । 

(४) “समाज तथा शाला-संबंध का महत्वपूर्ण संबंध छात्रों के गृहों से है, गृह तथा 
शाला के सहयोग को विशेष रूप से महत्व देना चाहिये ।” रिवलिन के इस कथन की विवेचना 
करते हुए शाला और समाज के सहयोग पर अपने विचार लिखिये। 

(५) आपकी राय में शाला तथा समाज के सहयोगी कार्यक्रम का क्‍या स्वरूप होना 
चांहिये। 

(६) आप शाला-समाज-संबंधों के विकास का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे 

(७) शाला-समाज-संबंधों से सम्बद्ध प्रशासनीय समस्याएँ कौन-कौन सी हो 
सकती हैं ? 

अध्याय १० 


(१) “शाला-स्वास्थ्य का संबंध शाला के सम्पूर्ण जीवन से रहता है ।” कथन की 
“विवेचना कीजिये । कर 


२७८ शिक्षा-प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


(२) शाला-इमारत छात्रों के स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है ? 

(३) शाला-प्रशासक शालाओं में स्वास्थ्य की: देख-रेख के लिए क्या-क्या कर 
सकते हैं ? 

(४) शाला-स्वास्थ्य संबंधी प्रशासनीय समस्याएँ क्‍या हैं ? संक्षेप में विवेचना 
करिये । ही 


अध्याय ११ 


(१) शिक्षा के केन्द्रीय प्रशासन से क्या-क्या लाभ-हानियाँ हैं ? 
(२) केन्द्रीय शिक्षा-प्रशासन संबंधी समस्याएँ कौन-कौन सी हैं ? 

(३) शिक्षा के राज्य-स्तरीय प्रशासन तथा नियंत्रण से, क्या-क्या लाभ तथा 
हानियाँ हैं ? द 

(४) राज्य-स्तरीय शिक्षा-प्रशासन की समस्याओं की संक्षिप्त विवेचना करिये। 

(५) शिक्षा के स्थानीय प्रशासन तथा नियंत्रण से क्या लाभ तथा हानियाँ हैं ? 

(६) स्थानीय शिक्षा-प्रशासन की समस्याओं की संक्षिप्त विवेचना करिये। 

(७) भारत में केन्द्र, राज्य, तथा स्थानीय सरकारें शिक्षा संबंधी किन-किन' उत्तर- 
दायित्वों का निर्वाह करती हैं ? 

कु 
अध्याय १२ 

(१) प्रशासकीय निर्देशन से आप क्‍या समझते हैं ? इसके आधारों की विवेचना 
कीजिये ? द 

(२) “वर्तमान समय में जीवन में जटिलताओं तथा संघर्षों की वृद्धि हो जाने के 
फलस्वरूप यह आवश्यक है कि प्रशासकीय निर्देशन-गतिविधियाँ विधिवत तथा अधिक प्रभावी 
ढंग से व्यवस्थित की जायें ।” उपर्युक्त कथन की विवेचना करते हुए प्रशासकीय निर्देशन- 
विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । क्‍ 

(३) शिक्षा-नेतृत्व क्या है ? शिक्षा-प्रशासनीय कार्य कौन से हैं ? 

(४) शक्षणिक प्रशासन संबंधी प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 


(५) शिक्षा-प्रशासनीय निर्देशन तथा नेतृत्व संबंधी समस्याओं की संक्षिप्त विवेचना 
करिये । 


अध्याय १३ 


(१) शिक्षा-प्रशासन संबंधी नवीन प्रवत्तियों का संक्षिप्त विवरण दौजिये । 

(२) आजकल शिक्षा-निर्देशन, शिक्षा-विकास तथा उन्नति में क्‍यों आवश्यक माना 
जाता है ?. 
( 


३) शिक्षा-विकास तथा उन्नति में मूल्यांकन किस प्रकार सहायक हो. सकता है ? 
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(४) वर्तमान भारतीय शिक्षा-प्रशासन में क्या दोष हैं ? इन्हें किस प्रकार दूर किया 
जा सकता है ? द द 
(५) भारतीय शिक्षा-प्रशासन को उन्नत एवं प्रभावी बनाने के लिए आप क्‍या 
करेंगे ? 
ग्रध्याय १४ 


(१) शिक्षा-पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्‍यों है ? 

(२) शिक्षा-पर्यवेक्षण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करिये। 

(२) “कक्षा-शिक्षण की बढ़ी हुई समस्याओं तथा जटिलताओं का समूचित हल 
निकालने के. लिए शिक्षा-पर्यवेक्षण अति आवश्यक है ।” कथन की विवेचना करते हुए शिक्षा- 
पर्यवेक्षण की आवश्यकता प्रतिपादित कीजिये । 

(४) विभिन्‍न विद्वानों की. परिभाषा देते हुए शिक्षा-पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट करिये | 
द (५) “उचित पर्यवेक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनमें काम करने 

वाले सभी व्यक्ति, स्वतंत्रता से सामान्य समस्याओं को हल कर, अपने- काय॑ को पूर्ण और 
उन्‍नत बनाते हैं ।” उपर्युक्त कथन की विवेचना करते हुए शिक्षा-पर्यवेक्षण के अर्थ को 
स्पष्ट करिये । 

(६) शिक्षा-पर्यवेक्षण के परम्परागत तथा आधुनिक अर्थों को स्पष्ट करिये। 


अध्याय १४५ 


(१) शिक्षा-पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों की संक्षिप्त विवेचना कीजिये । 

(२) शिक्षा-प्यवेक्षण-सिद्धान्तों के चयन के समय किन-किन बातों को ध्यान में 
रखना आवश्यक है? | | 

(३) शिक्षा-पर्यवेक्षण-सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी बाधाएं उपस्थित 
होती हैं ? शिक्षा-परयवेक्षक को सिद्धान्तों के उचित निर्वाह के लिए क्या करना चाहिये ? 

(४) आजकल सिद्धान्तों की महत्ता क्यों बढ़ रही है ? शिक्षा-पर्यवेक्षण के सिद्धान्तों 
का उल्लेख संक्षेप में करिये। 


अध्याय १६ 
(१) शिक्षा-पर्यवेक्षण-नियोजन क्‍यों आवश्यक है? 
. (२) शिक्षा-पर्यवेक्षण कंसा' होना चाहिये ? 
(३) शिक्षा-पयंवेक्षण-नियोजन के चरणों का संक्षिप्त विवेचन करिये । 
/४) शिक्षा-पर्यवेक्षण. नियोजन से क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं ? 
ः अध्याय १७ अल 


(१) आधिकारिक तथा लोकतंत्रीय शिक्षा-परयंवेक्षण में अन्तर स्पष्ट करिये । 
(२) रचनात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण के स्वरूप तथा गुण-दोषों का उल्लेख करिये। 
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(३) शिक्षा-पर्यवेक्षण के विभिन्‍न प्रकारों का उल्लेख करते हुए नेतृत्व-शिक्षा- 
पर्यवेक्षण का स्वरूप तथा गृण-दोष स्पष्ट करिये । 

(४) स्वतंत्र, संकेतात्मक तथा सुधारात्मक शिक्षा-पर्यवेक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए इनके गुण-दोषों को बताइये । 

(५) वैज्ञानिक शिक्षा-पर्यवेक्षण क्‍या हैं! इसके गृण-दोषों की संक्षिप्त विवेचना 


करिये। 
अध्याय १८ 


(१) कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के उद्देश्यों की विवेचना करिये । 

(२) कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इसकी 
विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 

(३) “यदि शिक्षण के स्तर में उन्‍तति करना है, तो यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षक 
काफी समय ऐसे स्थानों में व्यय करे, जहाँ छात्र सीख रहे हैं ।” उपर्युक्त कथन की विवेचना 
करते हुए कक्षा-शिक्षण-पर्यवेक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करिये। 


अध्याय १९ 


(१) शिक्षक के शिक्षण को उन्नत करने वांली व्यक्तिगत विधियों की संक्षिप्त 
विवेचना कीजिये । क्‍ 

(२) शिक्षक के व्यक्तिगत शिक्षण-स्तर-सुधार में कक्षा-प्रयोग, प्रदर्शन-शिक्षण' तभा 
व्यावसायिक साहिंत्य-अध्यंयन-विधियाँ, किस प्रकार सहायक हो सकती हैं ? 
. 7 (३) शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा-शिक्षण-पर्यवक्षण तथा व्यक्तिगत गोष्ठियाँ, शिक्षक 
के व्यक्तिगत शिक्षण-स्तर को उन्नत बनाने में किस प्रकार सहायक होती हैं ? 
(४) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
. _(भ) व्यावसायिक संगठनों की गोष्ठियाँ । 
(ब) पर्यवेक्षण संबंधी बुलेटिन । 
(स) अविधिक सम्पर्क । 


क्‍ अध्याय २० 


(१) शिक्षण-स्तर-सुधार के लिए उपयोगी समूह-प्रविधियों का उल्लेख करते हुए 
वर्कशाप-विधिं का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(२) सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण तथा क्रियात्मंक अनुसंधान का संक्षिप्त विवरण देते 
हुए यह बताइये कि ये शिक्षण-स्तर को सुधारने में किस प्रकार सहायक होते हैं ? द 
(३) संक्षिप्त टिप्पणी. लिखिये।... 
(अं) बड़ी सामूहिक सभाएँ।... 


अभ्यास प्रश्न २८२१ 


(ब) शाला-सर्वेक्षण । 
(स) ग्रीष्म-कालीन विस्तार योजना । 
(४) सामूहिक परामणश तथा अध्ययन गोष्ठियाँ, शिक्ष ण-स्तर-सुधार में किस प्रकार 
सहायक होते हैं ? ह 


अध्याय २१ क्‍ 
(१) शिक्षा-पर्यवेक्षण की समस्याओं पर अपने विचार संक्षेप में लिखिये। 
(२) भारत में शिक्षण-स्तर निम्न क्‍यों है ? शिक्षा-पर्यवेक्षक की विभिन्‍न समस्याओं 
का हल किस प्रकार हो सकता है ? 
(३) शिक्षा-पर्यवेक्षक शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल की वृद्धि कैसे कर सकता है ? 


अध्याय २२ 
(१) शिक्षा-पर्यवेक्षण के मूल्यांकन-सिद्धान्तों की संक्षिप्त विवेच्ना कीजिये । 
(२) शिक्षा-पर्यवेक्षण-मूल्यांकन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(३) शिक्षा-पर्यवेक्षण मूल्यांकन की विभिन्‍न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(४) शिक्षण-कार्य के मूल्यांकन की विधियाँ कौन-कौन सी हैं ? 
(५) शिक्षा-पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन किन-किन विधियों द्वारा किया जा सकता है। 
(६) शिक्षा-पर्यवेक्षण-म्‌ ल्यांकन संबंधी विभिन्‍न परीक्षणों तथा उनके द्वारा श्राप्त 
परिणामों का उल्लेख करिये। 


अध्याय २३ 
(१) भारत में शिक्षा-पयंवेक्षण का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(२) भारत में शिक्षा-पर्यवेक्षण की क्या-क्या समस्याएँ हैं ? इन्हें हल करने के उपाय 
सुझाइये । 
(३) इंग्लेण्ड में शिक्षा-पर्यवेक्षण संबंधी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(४) अमेरिका में शिक्षा-पर्यवेक्षण किस प्रकार किया जाता है ? 
(५) रूस में शिक्षा-पर्यवेक्षण की व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 


अध्याय २४ 


(१) शिक्षा-नियोजन से आप क्या समझते हैं ? 

(२) भारतीय शिक्षा-नियोजन के उद्देश्य बतलाते हुए इसकी विशेषताओं की 
विवेचना करिये । 

(३) शिक्षा-नियोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है ? इसके सोपानों का 
संक्षिप्त विवरण दीजिये । द 

(४) भारतीय शिक्षा-नियोजन के प्रमुख दोषों का विवरण दीजिये । 

(५) भारतीय शिक्षा-नियोजन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? 


३६ 


श्द२ शिक्षा प्रशासन एवं पर्यवेक्षण 


अध्याय २२ 


(१) शाला-सुधार-नियोजन क्यों आवश्यक हैं ? 

(२) शाला-सुधार-नियोजन के समय आप किन-किन बातों की ओर ध्यान दंगे 

(३) शाला-सुधार-नियोजन से संबंधित शिक्षा-प्रशासन की समस्याओं का संक्षिप्त 
विवेचन करिये। 

(४) शाला-सुधार-नियोजन के लिए एक स्वय-अध्ययन प्रपत्र तेयार करिये। 


ग्रध्याय २६ 


(१) शिक्षा-वित्त का महत्व बतलाते हुए विवेचन करिये कि आजकल शिक्षा की 
माँग क्‍यों अधिक हो रही है ? 
(२) शिक्षा के साधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 
(३) अनुदान से आप क्‍या समझते हैं ? अनुदान के आधार-भूत सिद्धान्त कौन-कौन 
से हैं 
(४) अनुदान के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिये। 
(५) अच्छे अनुदान के गुणों की विवेचना करते हुए भारतीय शिक्षा-अनुदान-नियमों 
में सुधार सुझाइये । 
(६) शिक्षा-व्यय की मदों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 


(७) भारतीय शिक्षा-वित्त की समस्याओं का संक्षिप्त विवरण देते हुए, सुधार के 
उपाय बताइये । 
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